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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 December  2  977/Agraha-
 yang  i],  899  (Saka)

 Fr  i ida  9  '

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 'Mr  SPEAKER  in  the  Chair]

 WELCOME  TO  IRANIAN  PARLIA-
 MENTARY  DELEGATION

 MR.  SPEAKER;  Hon.  Members,  at
 the  outset,  I  have  to  make  an  announ-
 cement.

 On  my  own  behalf  and,  on  behalf  of
 Hon'ble  Members  of  the  House,  I  have
 great  pleasure  in  welcoming  His  Ex-
 cellency  Mr.  Jafar  Sharif  Emami,
 President  of  the  Iranian  Senate,  Ma-
 dam  Sharif  Emami  and  the  Hon'ble
 Members  of  the  Iranian  Parliament-
 ary  Delegation  who  are  on  a  visit  to
 India  as  our  honoured  guests.  The
 other  Hon'ble  Members  of  the  delega-
 tion  are:—

 (7)  Mr.  Mohammad  '  Reza_  Jalili
 Naini

 (2)  Dr.  Nasrollah  Mozhdehi
 (3)  Mr.  Eissa  Tadayon
 (4)  Mr.  Nour  Ali  Sahabi
 (5)  Madam  Motalieh  Naini  Taba
 (6)  Mr.  Mustafa  Jaferi
 (7)  Mr,  Ali  Reza  Shafaie
 (8)  Mr.  Nasser  Khodabandeh.

 The  delegation  arrived  here  early
 this  morning  and  will  be  in  India  till
 the  9th  December.  They  are  now  sea-
 2767  L.S.—l

 ted  in  the  Special  Box.  We  wish  them
 a  happy  and  fruitful  stay  in  our  coun-
 try.  Through  them  we  convey  our
 greetings  and  best  wishes  to  His  Im-
 perial  Majesty  the  Shahanshsh  Arya-
 mehr,  Esteemed  Parliament,  Govern-
 ment  and  the  people  of  Iran,

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 MR,  SPEAKER:  Question  No.  244.

 Shri  Md.  Hayat  Ali  is  not  here.  Next
 question.

 SHRI  0.  V.  ALAGESAN::  Sir,  it  is
 a  very  important  question.

 MR.  SPEAKER:  What  can  I  do?  IJ
 cannot  put  the  question.  It  is  not  per-
 mitted  under  the  rules.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Sir,  there  is
 a  convention  that  the  Speaker  can  put
 the  question.

 MR.  SPEAKER:  I  cannot  put  the
 question.  Q.  No.  245.

 कृषि  उपकरणों,  उ्ंरकों  धौर  कोटनाशक
 ब्रोषधियों  पर  उत्पादन  शुल्क

 *245,  शी  लक्ष्मी  नारायण  नायक:
 क्या  जिस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्पादन  शुरक  में  वृद्धि  होने
 से  कृषि  उपकरण,  उर्वरक  बौर  कीटनाशक
 प्रौषधिया  महंगी  हो  गई  ह्  जिसके  कारण
 किसानों  को  नवीनतम  कृषि  उपकरण  झौर
 खाद,  बीज  आदि  खरीदने  में  कठिनाई  होती
 है  तथा  इसमे  उत्पादन  प्रभावित  होता  है  भौर
 यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन
 मदों  पर  से  उत्पादन  शुल्क  हटा  लेने  का  है
 ताकि  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके,  भौर
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 (@)  एदि  हा  तो  कया  इस  चाशय  की
 घोषणा  दिसम्बर,  977  के  ऋत  तक  He
 दी  जायगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (भी
 संतीदा  गाबाल)  :  (क)  जौर  (ख).  उर्वरको
 पर  उत्पादन-गल्क  ने  7  मार्चे  972  में
 लगा  कर  झनो  तक  कोई  वृद्धि  नहीं  को  गयी
 है  |  खेगो  के  जो  झ्ौजञार-उपकरण  घिजली  से
 तही  चलाये  जाते  है  प्रथा  जिनका  ब्रयोग
 ट्रेक्टरो  के  माथ  भ्रयवा  विजली  से  खुदाई  करने
 वाले  यन्‍्त्रों  के  साथ  नहीं  किया  जाता  है,  उस
 पर  कोई  उत्पादन-शुल्क  नहीं  लगता  ।

 कृषि  के  शुल्क  लाने  योग्य  औजञार-उप-
 करणों  तथा  कीटनाशक  पदार्था  पर  शुल्क  की
 दर  में  केवल  एक  प्रतिशत बात्  की  मामूली
 सो  बुद्धि  i8  जून,  977  से  की  गयी  है  ।
 इसलिए  यह  धारणा  सही  नही  है  कि  उत्मादन-

 शुल्क  में  इस  साधारण  सी  बि  से  ये  वस्तु
 मह॒गी  हो  गयो  है  ।  इन  वस्तुप्रो  पर  लगन  वाले
 उत्पादन-शुरुक  को  हटा  लेते  का  कोई  प्रस्ताव
 अभी  सरकार  के  विचाशधीन  नहीं  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  मर
 समस्याप्रो  का  पूरायुरा  खयाल  रखन  के
 बारे  मे  सरकार  पूरी  तरह  जागरूक  है  1  और
 इसो  कारण  जिन-जिन  मामलों  म  शुल्क  से
 छूट  देना  ्रावश्यक  समझा  गया  वहा  छठे  दी
 गयी  है  ।  जैसे  अभी  हाल  ही  में  सरकार  ने  3
 सितम्बर,  !977  को  कुट्टी  काटने  की  मशीन
 के  फलो  पर  जो  0  प्रतिशत  शुल्क  लगता  था,
 उसे  हटा  लिया  है  इसके  प्रलावा  तिहरे  सुपर
 फास्फेंट  उबरक  पर  देय  शुल्क  की  दर  को  5
 प्रतिणत  से  घटा'  कर  )  दिसस्वर,  977%  7)
 प्रतिशत  कर  रिया  है  साथ  ही  2  हासपावर
 तक  के  छोट  ट्रेक्टरो  पर  5  प्रतिशत  की  दर
 में  लगने  वाले  शुल्क  को  भी  पूरी  तरह  से  हटा
 लेते  का  फंसला  किया  है  1

 शी  शक्सी  नाशयण  नायक  :  माननीय
 झणष्यक्ष  मादय  जनता  पार्टी  ने  घोषणा  की  है
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 कि  हम  ग्रामों  का  ज्यादा  उत्थान  करेंगे  ।  गावो
 में  ज्यादातर  कृषक  हो  रहते  है,  तो  फिर  क्‍या
 कारण  है  कि  8  जूने,  977  को  बृषि
 झौजार-उपकरण  शौर  कीट-नाशक  दवाहयों
 पर  एक  प्रतिशत  की  बद्धि  शल्क  मे  की  गई  ।
 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जामना  चाहता  ह  कि
 क्या  ग्रपनी  घोषणा  के  प्रनेसार,  शासन  ने  जो
 शुल्क  बढ़ा  विया  है,  उसे  वे  हटा  देगे  1  साथ
 ही  मै  यह  कहगा  कि  बिजली  के  पम्पो  से  गायों
 में कुम  और  नालो  में  जो  सिचार्र  होती  है,
 उस  पर  जो  शुल्क  लगता  है  उसको  भी  क्‍या  वे
 हटा  देंगे  I

 श्री  तोक  भ्रप्रकाल  :  यह  जो  =  गन,
 977  में  लगाया  गया  था,  इस  सम्बन्ध  भे  नो

 भी  तथ्य  थे,  मन्त्री  महोदय  ने  उनका  श चित
 उत्तर  उस  समय  दे  दिया  था  लेत  उसके
 पण्चात  द्विपिल  सुपर  फासफेंट  पर  हमने  शो
 छट  दी,  उसकी  बजह  से 1  कराई  30  लाख
 रूपये क  रेवेन्यू  लास  होने  जा  पहा  है  ।  दस
 सम्बन्ध  में  जो  भी  माननीय  सदस्य  ने  व"  है,
 मैं  समझता  हू  कि  जा  भी  एगजम्पशन्स  द्य
 गये  हैं  वे  काफी  पर्याप्त  है।  यूरिया  फटिलाइजस
 की  जा  एक्स-फंक्टरी  प्राइस  थी,  उसको  बनसनई

 मिनिस्ट्री  ने  245  रुपय  से  घटा  कर  58
 कर  दिया  है।  बजट  भे  पावर-ट्रिबिन  पर्स  पर
 0  परसेन्ट  में  5  परसेल्ट  कर  चुक  है  1  स्माल

 मेन्णफ्क्च/स,  जो  छाट  छोटे  लोग  है  जिनकी
 30  लाख  सग  से  नीच  की  मैनूपाक्चर  हैं,
 उनको  भी  छूट  दी  गई  है।  जो  बिना  बिजली
 के  गावों  में  अजार  बनाते  है  उतको  बिल्ल
 छुट  दी  गई  है।  तो  मैं  समझत  हू
 कि  जब  बिजली  का  उपयोग  नहीं  हाता,  बहा

 बिल्कुल  छुट  है,  30  लाख  से  कम  मैन्यफक्चर
 वालों  को  बिल्कुल  छूट  है  श्लौर  उसके  ऊपर
 अगर  एक  बरमेल्ट  से  115  परसेन्ट  कर  दिया
 यानी  झगर  00  रूपये  की  चीज  है  तो  07
 रुपए  की  बजाए  i02  रुप५  की  होगी,  दसकों
 कम  करने  के  बारे  में  प्रक्े  हमारे  पास  काई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 att  लक्ष्मी  मारायण  तायक  :  प्रव  ज्यादा
 से  ज्यादा  उपयोग  बिजली  का  क्रिसान  कर  रहे
 है  कुं  पर  भी  बिजलो  पम्प  लगते  हैं  झोर
 नालों  पर  भी  लगते  हैँ  ।  झापने  जो  बिजली
 पर  पम्प  चलते  हूँ  उन  पर  से  नहीं  हटाया  |  हम
 चाहते  हैँ  कि  बिजली  से  जो  उपकरण  चलते  है.
 उन  पर  भी  प्रात  शुल्क  को  हटाने  की  कृपा
 करें  |

 श्री  सतोश  झप्रबाल  :  पावर  ड्िविन
 पम्प्स  पर  0  परमेड  से  5  परसेन्ट  बर  दिया
 है

 wt  ana  we:  अध्यक्ष  महोदय,  मैं
 मन्त्रों  महोदय  से  यह  जानना  चाहतो  हू  कि
 जौकव्ड  एरिब्राज,  हिली  ए  र्याज  और  बोईर
 पर  स्थित  जो  जिले  हैँ,  बहा  |  किसानो  से
 फर्टिलाइजर्स  को  जो  कोमल  लो  जाती  है,  उस
 पर  कुछ  स्पेशल  सब्मोडी  देने  की  बात  सरकार
 सोच  रहो  है  7  इपकी  कोर्ट  योजना  है  ।

 श्यो  सतोदा  झ्रप़्बाल  :  फटिलाइजर्स  पर
 सब्सोड़ी  देते  का  परथन  हम  से  सम्बन्धित  नहीं  है  1

 SIIRI  K,  LAKKAPPA:  Mr.  Speaker,
 Sir,  the  hon'ble  Minister  while  reply-
 ing  could  not  explain  the  question  that
 has  been  put,  namely,  to  slash  down
 the  excise  duty  on  all  important  in-
 puts  of  agricultural  production.  Sir,  in
 Southern  States  the  Centra]  Excise  Ie-
 vy  is  so  high  that  farmers  cannot  do
 modernization  in  agriculture.  As  a  re-
 sult  thereof  there  is  a  vast  exodus  of
 people  from  agriculture  to  other  pro-
 fessions.

 They  are  all  dealing  in  clothes  or
 other  things;  they  are  trading  in  them.
 It  js  very  important  that  even  a  small
 cultivator  should  go  into  modern  agri-
 culture,  During  the  last  t  months,
 remunerative  prices  have  not  been
 given  to  the  farmers.  They  are  not  ree
 moving  the  excise  duty  and  other
 taxes.  How  can  they  invest  in  inputs for  increased  ‘production.  During  the
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 last  ten  months  production  in  agricul-
 ture  has  gone  down  to  a  considerable
 extent.

 MR.  SPEAKER:  What  is  the  ques-
 tion?

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Would  ithe
 Ministry  consider  complete  abolition  of
 excise  duty  on  agricultural  inputs,  pe-
 sticides,  fertilisers?  Will  they  evolve
 a  new  policy  because  large  sections  of
 people  are  engaged  in  agriculture?

 MR.  SPEAKER:  You  cannot  convert
 the  question  into  a  debating  hour.

 SHRI  K.  LAKKAPPA;:  Large  sec-
 tions  of  the  people  will  be  ruined  if
 there  is  duty  like  this.  Therefore  I  am
 asking  for  complete  abolition  of  ex-
 cise  duties.

 MR.  SPEAKER:  The  longer  the  ques-
 tion,  the  shorter  can  be  the  answer.

 SHRI  SATISH  AGRAWAL:  The  du-
 ty  on  fertilizers  has  not  been  imposed
 by  this  government;  it  was  imposed
 by  the  Congress  Government  in  ‘1969-
 70.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  am  asking
 the  present  government.  What  is  it
 doing?

 SHRI  SATISH  AGRAWAL:  For  my
 hon.  friend’s  information.  I  may  say
 that  the  duty  was  increased  from  ten
 per  cent  to  45  per  cent  ‘1972-73;  it
 is  not  this  government  which  increas-
 ed  it.......-  (Interruptions).  What-
 ever  facts  and  figures  have  been  given,
 they  were  with  us.  Whatever  the  gov-
 ernment  will  deem  proper  in  the  m-
 terest  of  the  farmers,  that  will  be  con-
 sidered  at  the  appropriate  time.  On
 this  question  nothing  else  is  to  be  add-
 ed  to  my  answer.

 डा०  बापू  कालदाते  जनता  पार्टी  का
 झाधिक  नीति  स्टेटमेंट  प्रभी  तय  हभा  है  i  इस
 में  हमने  कहा  है  कि  तोत  सालों  में  हम  एक्साइज
 ड्यूटी  को  खत्म  करेंगे  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं
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 कि  इस  दृष्टि  से  सरकार  ने  कौन  से  कदम
 उठाने  की  बात  तय  की  है  ?

 शनी  सतीदा  Te  :  जनता  पार्टी  ने  जो
 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  है  उस  पर  सरकार
 को  निर्णय  लेता  है  और  जब  सरकार  का  निर्णय
 हो  जाएगा  उसके  बाद  उसको  घोषणा  सदन  में
 मैं  कर  दगा  |

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  The  hon.  Member
 wants  to  know  what  steps  are  being
 taken  in  regard  to  various  proposals
 made  in  the  Janata  party  economic
 policy  statement.  Naturally  that  state-
 ment  wil]  be  given  full  consideration
 by  the  government,  including  this
 Particular  point  about  what  reduction
 shall  be  made  in  fertilizer.  I  think
 that  in  the  statement  it  is  stated  that
 even  If  it  is  to  be  abolished  it  is  pro-
 gressively  over  a  period  of  time.
 These  matters  will  be  given  full  con-
 sideration  and  in  due  course  We-rhall inform  the  House  of  what  we  have
 decided.

 SHRL  V.  ARUNACHALAM:  The
 Taminadu  Government  has  granted
 some  concession  in  the  price  of  ferti-
 lisers  and  pesticides  to  the  Tarmers  of
 cyclone  hit  areas.  In  addition  to  that,
 as  a  gesture  on  the  part  of  this  Gov-
 ernment,  will  this  government  come
 forward  to  reduce  the  price  of  fertili-
 sers  and  pesticides  by  about  25  per
 cent  to  the  farmers  of  cyclone  hit
 areas  for  this  year  at  least?

 SHRI  SATISH  AGRAWAL:  The  fix-
 ation  gf  price,  is  not  being  done  by
 the  Finance  Ministry.

 MR.  SPEAKER:  His  question  is,
 are  you  going  to  give  any  concession
 to  Tamil  Nady  and  Andhra?

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  have  already
 said  that  these  things  are  going  to  be
 considered  gs  to  what  assistance  !s
 needed  to  those  who  are  affected  In
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 any  serious  way  by  any  calamity.
 These  points  will  also  be  given  fullest
 consideration  and  whatever  conces-
 sions  are  necessary,  they  will  be  given.

 Bro  रासजी  सिह  :  झभी  वित्त  मन्बी  ने
 जो  कहा  है  कि  जनता  पार्टी  ने  जो  हरा  सम्बन्ध
 में  नोनि  बनाई  है,उस  पर  विधिवत्‌  विचार
 करेंगे,  “इन  ड्यू  कोर्म/  जो  आपने  कहा  है,
 तो  कार्यक्रम  में  क्या  श्राप  कह  सकते  हूँ  कि  कब
 तक  हम  पर  निर्णय  ले  सकेंगे  ?

 SHRI  H.  M  PATEL:  I  regret  I  can-
 not  give  the  exact  date,  etc.  now.  But
 I  can  assure  him.  that  we  are  trying
 to  take  decision  as  quickly  as  possible.

 Loss  suffered  by  S.T.C.  due  to  non-
 supply  of  salt  to  Bangladesh

 "246.  लना  M.  A.  HANNAN  AL-
 HAJ-  Will  the  Minister  of  COMMER-
 CE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPER  TION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  §.T.C.  entered  into  an
 agreement  with  Bangladesh  for  sup-
 ply  of  salt  to  Bangladesh;

 (by  if  so,  whether  &.T.C.  dig  not
 supply  the  salt  and  asked  the  private
 parties  to  supply  the  same;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 losses  S.T.C,  hag  to  suffer  for  non-
 supply  of  the  salt  by  itself;  and

 (d)  what  was  the  exact  quantity  to
 be  supplied  and  what  quantity  has
 since  been  supplied  and  the  reason  for
 not  supplying  the  balunce?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  SHR]  ARIF  BAIG)  (a)
 Yes,  Sir.

 rin  to  (0).  8.  Tr  C.  had  entered  into
 a  contract  on  25-7-L977  with  the  Gov-
 ernment  of  Bangladesh  for  supply  of
 50,000  tonnes  of  salt  to  that  country
 during  ‘1977-78,  On  account  of  non-
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 availability  of  export  surplus  due  to
 fall  in  production  during  the  current
 year  subsequen!  ban  imposed  by  Gov-
 ernment  on  the  export  of  salt,  S.T.C.
 could  not  make  any  supplies  and  in-
 voked  force-majeure  clause  in  the
 contract,  The  question  of  asking  any
 private  party  to  supply  salt  on  its  be-
 half  or  suffering  any  loss  on  this  ac-
 count  therefore,  does  not  arise.

 श्री  एम०  Yo  हमात  झलहाज  :  ग्रध्यक्ष
 महोदय,  मै  यह  जानना  चाहता  हु  कि  एस०
 टी०  सी०  ने  7  डालर  से  लेकर  2  डालर  तक
 के  कन्द्रेक्ट  पर  साइन  किया  है,  लकेन  73
 डालर  का  जो  कदेक्ट  था,  उस  पर  साइन  क्यो
 नहीं  किया  ?

 एस०  टी०  भी०  की  मार्फत  जमा  जो
 एक्सपोर्ट  करते  हैँ,  क्या  उसमे  उनको  पर्मेट
 कमीशप  मिलता  झर  जा  इजमा  बे;  मेम्बर
 नही  है,  उतके  माध्यम  से  एजसपोर्ट  करने  पर

 5  परसेट  कमीशन  मिलता  है?  इजमा  वालो
 के  पास  एक्सपोर्ट  के  लिये  कोई  स्कावट  नहीं
 है  जबकि  नान-मेम्बर्स  पर  ॥  हजार  टन  ी
 कौवा  है,  उपसे  ज्यादा  वह  सालाई  नहों  कर
 सकते  है,  क्या  यह  बात  सही  है  ?

 श्री  ग्रारिफ  बेग  :  जहा  तक  एम  दीठ
 सी०  के  बाहर  एक्सपोर्ट  करने  का  तालक  है,
 एस०  टी०  सी०  अपने  श्राप  एक्सपोर्ट  करती  है,
 या  जो  पाटियर  वास ठ  टी०  सी०  के  माध्यम  से
 अपना  सामान  बाहर  भेजती  है,  उस  पर  एस०
 टी०  सी०  को  5  परमेट  कमीशन  मिलता  है  1

 श्री  एम०  Wo  हसान  झलहाज :  5  परसेट
 तो  नहीं  भिलता  है,  i  परसेट  ही  मिलता  है  ।
 जो  नान-मेम्बर्स  है  उनके  माध्यम  से  एब्सपोर्ट
 करते  पर  5  परमेंट  मिलता  है|  नान-मेम्बर्स  को
 एक्मपोर्ट  न  करने  देने  की  वजह  से  4  परसेट
 पका  घाटा  सरकार  को  पह  जाता  है  1

 7  से  12  'हालर'  के  कन्ट्रेकट  पर  जो
 साइन  किये  गये  यह  क्‍यों  हुए  ?  इसमें  सरकार
 को  कितती  फारेन  एक्सचेंज  का  घाटा  हुप्ला  ?

 09

 थ्भी  पझ्ारिफ  बेग  :  इसका  सवाल  से
 ताल्लुक  नही  है  ।

 क्री  हुकम  चन्  कछथाय  :  माननीय  मस्त्री
 जी  ने  बताया  कि  उत्पादन  कम  होने  के  कारण
 हम  सप्लाई  ठीक  से  नहीं  कर  सके,  क्‍या  यह
 बात  सही  है  कि  नमक  पर  झापने  इतनी  ड्यूटी
 लगा  दी  है,  जिसके  कारण  उत्पादन-कर्ताओं
 को  काफी  कठिनाई  है  ?  इसके  बारे  में  उन्होंने
 जो  ज्ञापन  सरकार  को  दि.  है,  क्‍या  उन  पर
 सरकार  ने  कोई  ध्यान  नही  दिया  है  ?

 क्या  यह  भी  सही  है  कि  एस०  टी०  सी०
 के  द्वारा  जो  श्न्य  देशों  को  माल  भजा  जाता  है
 उसमे  प्राय  श्ाटा  ही  होता  है,  जबकि  प्राइवेट
 लोगों  को  ऐसा  कर  ने  पर  मुनाफा  ही  होता  है  ?
 कपा  इसकी  कोई  जाच  की  गर्द  है  कि  सरकार
 को  घाटा  क्‍यों  होता  है  झोर  प्राइवेट  लोगो  को
 मुनापा  क्यों  होता  है  ?

 आपके  हारा  एक्साइज  डयटी  लगाने  से
 नमक  का  जो  उत्पादन  कम  हुद  है,  क्या
 ग्राप  इस  पर  विचार  करेगे  ?

 क्री  झारिफ  बेग  मै  माननीय  रुदस्य  को
 यह  सूचना  देना  चाहता  ह  कि  नमक  प+  कोई
 पबसाइज  यूटी  नहीं  है  ।

 श्री  हुकम  ग्न्द  कछवाय  :  यह  गल्त  बात
 है--आपने  भ्रन्य  प्रकार  की  डयटी  लगाई  है,
 टैक्स  लगाया  है--क्ष्या  आप  इससे  इकार  कर
 सकते  है  ?  ध्ध्यक्ष  महोदय,  मेरे  प्रण्न  का  उत्तर
 नहीं  श्राया  है,  मुझे  उत्त"  दिलाहशे  ।  ऋाप  जो
 व्यापार  करते  है--उसमे  घाटा  होता  है,  जबकि
 प्राइज्ेट  व्यापारी  व्यापार  करते  है  तो  उसमें

 “मुनाफा  होता  है--इसका  वया  कारण  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  धौर
 सहकारिता  मंत्री  थ्ो  मोहन  घारिया):  नमथ
 पर  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  कोई  एक्साइज़  श्यूटी
 नही  है  ।  डबलपरभंट  सैस  है,  लेकिन  बहु  महल
 मामूली  है।  ऐसा  होता  है  कि नमक  का  उत्णैदन
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 ज्यादा  होना  या  कम  होना  बारिश  पर  निर्भर

 है  ।  प्रगर  ज्यादा  बारिश  होती  है  तो  लमक
 का  उत्पादन  कम  होता  है,  गर  कम
 बारिश  होती  है  तो  नमक  का  उत्पादन
 ज्यादा  होता  है.  ज्यादा  बारिश  होने  से नमक

 बह  जाता  है  1

 माननीय  सदस्य  ने  दूसर।  सवाल  यह

 पूछा  है  कि  एस०  टी०  सी०  में  घाटा  क्‍यों  होता
 है  ?  यह  बात  सही  नही  है,  शायद  भापने  देखा

 होगा  कि  एस०  टी०  सी०  को  अच्छी  रीति  से

 मुनाफ़ा  होता  है  ।  एम०  डी०  सी०  की  नीति

 यह  रहती  है  कि  हमारे  मलक  में  जो  आवश्यक

 वस्तुएं  है,  वे  अच्छी  रीति  से  मिले,  उचित  दाम
 पर  मिले--इसमें  एस०  टी०  भी०  खुद  कुछ
 घाटा  उठा  लेती  है  1

 SHRI  5  N.  VISVANATHAN:  The
 Minister  says  in  his  reply,  “on  ac-
 count  of  non-availability  of  export
 surplus  due  to  fall  in  production  dur-
 ing  the  current  year....”  etc.  May
 I  konw  whether  the  government  has
 taken  any  concrete  step  to  improve
 the  availabality  of  salt?  In  Tamilnadu
 we  are  producing  a  lot  of  salt  in  Tu-
 ticorin,  Kovalam  and  other  areas,  bul
 the  STC  is  no  interested  in  pur‘has-
 ing  it.  For  salt  production,  no  big  fac-
 tories  are  necessary—Small  people
 can  produce  salt  in  the  coastal  areas,
 as  ig  being  done  in  Tamilnadu,  Even
 though  the  governments  of  Shri  Lanka
 Malaysia  and  Singapore  like  to  buy
 salt  from  India  the  STC  in
 Tamilnadu  is  not  functioning  up  to  the
 mark  and  is  not  taking  steps  to  pur-
 chase  salt  in  Tami]  Nadu  for  export.
 In  stead  of  taking  steps  to  improve
 salt  production,  the  government  has

 ily  banned  export  of  salt.
 May  I  know  what  steps  the  governs
 ment  is  taking  in  this  regard?

 SHRI  ARIF  BEG:  My  ministry  is
 not  concerned  with  the  production  of
 salt,  Therefore,  the  question  does  not
 arise.  (Interruptions).

 SHRI  C.  N.  VISVANATHAN:  Let
 the  Cabinet  minister  reply.
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 SHRi  MOHAN  DHARIA;  The  Mini-

 sters  of  Stdte  have  recently  taken
 charge  and  if  we  give  them  some  op-
 portunity,  it  will  be  possible  for  them
 to  get  accustomed  to  answering  ques-
 tions.  If  the  hon.  members  are  not
 satisfied,  I  shall  Intervene.  Salt  pro-
 duction  is  no  doubt  the  responsibility
 of  the  Industry  Ministry,  but  we  reply
 here  on  behalf  of  the  government  as
 a  whole.  Last  year,  it  was  expected
 that  salt  production  will  be  of  the
 order  of  nearly  60  lakh  tonnes,  but
 unfortunately  it  came  down  to  about
 45  lakhs  tonnes.

 And  trat  was  the  difficulty.  There
 Was  a  complaint  right  from  the  Chief
 Minister  cf  West  Bengal  that  the  pri-
 ees  of  salt  were  going  higher  and  in
 that  context,  as  we  have  already  de-
 clearcd  in  this  House  that  we  do  wunt
 exports,  Lut  not  at  the  cost  of  our  नि domestic  consumers  and  it  is  in  this
 context  we  have  to  take  the  decision,
 but  by  any  chance  if  there  jis  addi-
 tional  salt  which  could  be  exported,  I
 shall  be  «nly  happv  to  export  the  salt.

 SHR!  C.N,  VISVANATHAN:  I  re  -ver
 asked  abcut  West  Bengal.

 MR.  SPEAKER;  No,  he  wants  to  an-
 swoer  your  question:  “Why  you  have
 not  taken  steps  to  increase  produc-
 tion?”

 SHRI  C.N.  VISWANATHAN:  The
 Minister  said  that  prices  of  salt  ‘n
 West  Bengal  were  raised,  But  what
 about  Tamil  Nadu?  We  are  produc-
 ing  tonnes  together.

 MR.  SPEAKER:  He  said  that  Tamil»
 Nadu  is  a  part  of  India,

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  My  hon.
 friend  will  please  realise  that  Tamil

 Nadu  is  a  part  of  the  country  and
 when  I  saii  45  lakhs  of  metric  tonnes,
 I  meant  production  of  the  whole  of
 the  country  and  when  I  said  about  the
 demand  of  the  consumers,  it  is  for  the
 whole  of  the  country.  So,  in  some
 parts  there  may  be  more  production
 and  in  other  parts  there  may  be  less
 productida.  but  uifimktely  we  have  to
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 take  care  of  the  country.  But  I  can
 assure  my  friend  that  if  there  is  any
 possibility  of  having  the  distress  sale,
 they  .can  bring  to  my  notice.  Im-
 mediately  we  shall  make  certain  ar-
 rangements.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  is  not  a
 question  of  salt  production.  But  what
 I  say  is  that  all  trade  in  galt  carried
 on  by  STC  is  only  with  the  Bangladcsh
 Government.  May  I  know  from  the
 hon,  Minister  whether  he  reviews  this
 policy  because  in  Bangaladesh  the
 private  trade  is  flourishing  and  be-
 Cause  the  export  and  import  of  that
 country  is  through  the  private  trade

 only.  Our  trade  is  suffering  because
 we  Are  carrying  on  our  trade  in  re-
 gard  to  certain  items  only  through  the
 STC.  Do  you  propose  to  reconsider
 this  proporal  of  carrying  on  the  entire
 trade  through  STC  or  through  private
 parties?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  So  far  85
 salt  is  concerned,  it  is  both  throvgh
 STC  and  also  through  private  traders.
 It  so  happened  that  until  2-9-1977,  an
 cyport  of  about  2.36  lakhs  tonnes  had
 taken  place  entirely  by  private  expor-
 ters  and  the  outstanding  contracts  in-
 valved  amounted  to  3.73  lakhs  of  ton-
 nes.  Here,  my  hon.  freind  wants  that
 the  whole  thing  should  be  canalised.
 It  all  depends  from  item  to  item.  The
 decisions  are  taken  having  regard  to
 the  mmterests  of  the  country  as  such
 and  if  at  all  we  feel  that  in  the  inter-
 ests  of  the  country  a  particular  item
 shouid  be  canallsed,  we  shall  not  hesi-
 tatc  m  canalising  that.

 aft  राम  कबार  बरवा  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,
 बंगला  देश  के  साथ  जो  कातक  के  मामले  मे
 समझ्नौता  हुमा  था.  उसकी  पूत  भारत  सरकार
 नहों  कर  सकी  है  क्सोंकि  उत्पादन  कस  हमा
 है  1  मेरे'  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सांबर  क्वील  है  श्लौर
 उतमें  काफ़ी  ला  में  नभक  मिलता  था  लेकिन
 अरब  वहां  पर  रकरीबन  तीस.  कार  हार

 मजदूर  बेकार  को  “को  हैं  बनता  हस्कार  ने
 LO<greet A  काती  को  रोखमार  -देने  की  कात
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 झपने  धोषणा  पत्र  में  कहीं  है  शौर  बार-बार
 इस  हाउस भें  भी  इस  बात  को  कहा  है  |  कुछ
 कीशनाइथों  की  न्बबहू  से  तमक  का  प्त्भावन

 बिल्कुल  शमाप्त  हो  गया  है  ।  मैं  मंत्री
 महोदय  से  जानता  aT  हूं  कि  क्या  उन्कोंने
 उद्योग  मंत्रालय  से  इस  बारे  में  कोई  सलाह
 मशविरा  क्रिया  है  शौर  अगर  किया  है  लो
 उसके  क्या  परिणाम  भिकले,हैं  शौर  उसमें  गया
 प्रगति  5ई  है  ।

 की  मोहन  ब्रारिया  उद्योग  मंत्रालय  से
 हमारा  कर  समय  सम्बन्ध  रहता  है  और  एक्से-

 पोर  और  इम्पोर्ट  के  बारे  में  भी  उनसे  बकतचीत
 करते  है  -  नमक  को  उापादन  कैसे  बढासा
 जाए,  इसके  लिए  भी  उध्योग  मालय  काफी
 प्रयत्न  कर  रहा  है  !

 Basis  on  which  Hetels  are  Star-
 Categorized

 *247  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  basis  on  which  hotels  are
 star-categorised  at  present;

 (b)  the  number  and  names  of  hotels
 of  different  star-categories  in  the  coun-
 try;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 change  the  present  criteria  of  classi-
 fication  of  hotels  into  different  star-
 categories  and  if  ao  full  details  there-
 of  and  the  action  teken  so  far?

 वर्षदहत  झर-मामर  क्मानन  मंत्रो  (श्री
 कुलवोतभ- वधिक)  :  (क)  अग्ोंकि  होदलों
 के  बर्षोकस्ण के  लिए  जित  मानबस्कों  का  अनु-
 क्सग  कलर ार  पहले  शक  किया  जा  रहात्या,
 waa  पुसमे  पड़  चुके  हैं,  ऋससिये -इस अमय इस  अमय
 अधका-पुन सीक्षत्न-  किला  नया  |ड़ा-  है  a
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 (a)  इस  समय  पर्यटन  विभाग  की

 झमुमोदित  सूची  पर  280  होटल  हैं  जिनमे  से

 52  होटलों  का  विभिन्न  श्रेणियों  में  वर्गीकरण
 किया  जा  चुका  है।  वर्गीकृत  होटलों  (182)
 की  श्रेणी  तथा  नामों  को  दिखाने  वाला  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है।  |[प्रन्थासय  में
 रखा  नया ।  देदिये  कुंदा  एल ०.  टी०--

 243/77]

 (ग)  होटलों  का  वर्गीकरण  ब्तमान
 “स्टार  प्रणाली”  पर  ही  करते  रहने  का
 प्रस्ताव  है  ।  परन्तु,  विभिन्न  स्टार  वर्गों  के
 मानदष्डों  में  संशोधन  करने  की  ज़रूरत  है  1
 मानदण्डों  का  पुनरीक्षण  होटल  उद्योग  के
 परामर्श  से  किया  जा  रहा  है  ।

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 There  is  acute  shortage  of  hotel  ac-
 commodation  for  people  from  the  low
 income  group,  throughout  the  couniry.
 We  are  always  having  5-Star,  and
 3-Star  und  other  Star-based  hotels.
 What  docs  the  Government  propose  to
 do  for  the  accommodation  of  low  in-
 come  groups  at  different  places?

 att  पुरवोत्तम  कौशिक  :  कम  शाव  वाले
 यात्रियों  के  लिए  सस्ते  ्रावास  की  व्यवस्था
 करने  के  बारे  मे  सरकार  सक्तिय  विचार  कर
 रही  है  |  जैसा  कि  मैंने  पहले  भो  कहा  है,
 हमारी  योजना  है  कि  देश  के  चार  मैद्रो-
 पालिटन  सिटीज-दिल्ली,  बम्बई,  मद्रास  भौर
 कलकत्ता--में  सस्ता  आवास  उपलब्ध  करने
 की  दृष्टि  से  जनता  होटल  बनाने  का  काम  शुरू
 किया  जाये  |  इस  दिशा  में  कितनी  भ्रगति  हो
 पायेगी,  यह  इस  बात  पर  मिर्भर  करता  है  कि
 प्लानिंग  कमीशत  से  कितनी  धनराशि  उपलब्ध
 होती  है  |  लेकित  दिल्‍ली  में  पायलट  प्राजैक्ट
 के  रेप  में  250  कमरों  के  एक  जनता  होटल
 का  कार्य  शुरू  करने  के  बारे  में  सक्रिय  विचार
 ष्बल  रहा  है।  उम्मीद  है  कि  हम  यह  काम  बहुत
 लह्दी  शुर  करेंगे  ।

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 The  Minister  hag  specifically  stated
 that  he  is  peaking  about  having  the
 Janata  hotels  in  big  cities.  My  consti-
 tuency  is  Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands;  and  there  are  other  remote
 areas;  where  inland  tourists  used  to
 80.  In  some  cases,  tourists  even  from
 other  countries  are  coming.  What
 is  the  proposal  before  the  Government
 for  accommodating  people  from  low
 income  groups  in  such  outlying  areas?

 श्री  चुदवोसम  कौशिक  :  पन्द्रीय  सेक्टर
 में  हम  जो  प्रयास  कर  रहे  हैं,  मैने  उसका  ज़िक्र
 किया  है  ।  जहां  तक  विभिन्न  राज्यों  में  सस्ते
 होटल  बनाने  का  प्रश्न  है,  हमने  राज्य  सरकारों
 को  लिखा  है  कि  वे  इस  तरह  के  सस्ते  होटल
 बताने  के  लिए  पंगे  उठायें  |  केन्द्रीय  सरकार
 की  तरफ़  से  उन्हें  सहायता  देने  पर  भी  विचार
 किया  जायेगा  ।  यहू  भी  प्रयत्न  किया  जायेगा
 कि  उन्हें  वित्तोय  संस्थाओं  से  भी  ऋण  प्राप्त
 हो  सके  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  झगर
 निजी  सैक्टर  के  लोग  भी  सस्ते  आवास  के
 होटल  बनाने  के  लिए  प्रागे  जाति  है,  तो  प्राथ-
 मिकता  के  आधार  पर  उन्हें  सहायता  तथा
 सुविधायें  देंने  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 The  Minister  has  spoken  about  State
 governments;  but  what  about  the
 Union  Territories?  They  are  durectiy
 under  the  Central  Government.  What
 does  the  Central  Government  propose
 to  do  about  them?

 चीं  चुकवोतन  कौशिक  :  सस्ता  प्रावास
 बनाने  का  विचार  इस  सरकार  के  शाने  के
 बाद  शुरू  हुआ  है  ।  (व्यवज्ञात)  माननीय
 सदस्य  शायव  मुझे  टोकना  चाहते  हैं  ।  लेकित'
 में  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  यह  काम  बहुत
 व्यापक  पैसाने  पर  शुरू  नहीं  हुआ  था  |  ट्रिस्ट
 लाज  बनाने  के  बारे  में  कुछ  काम  हुआ  है  ।
 कुछ  यूथ  होस्टल  भी  बने  थे  ौर  युवा  पर्यटकों
 शौर  सामान्य  लोगों  को  डारमिटिरीज  में
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 सस्ता  भावास  देने  की  कोशिश  हुई  है  1  लेकित
 इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  कार्य  नहीं  हुमा  है  ।  झब
 हम  लोग  व्यापक  बैमाने  पर  सस्ता  प्रावास
 उपलब्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  |

 जहां  तक  यूनियन  टैरीटरीज़  का  सम्बन्ध
 है,  यह  तो  वित्तीय  स्थिति  पर  निर्भर  करता
 है  कि  हम  वहां  कितनी  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  1
 लेकिन  हमारी  कोशिश  यह  है  कि  सम्पन्न  लोगों
 के  लिए  जो  व्यवस्था  हुई  है,  चूकि  कम  एफ्लुएन्ट
 बलास  के  लोग  उनसे  ज्यादा  हैं,  इसलिए
 उत्  लिए  सस्ते  श्रावाम  की  और  श्रधिक
 व्यवस्था  करने  की  हमारी  कोशिश  है  1

 श्री  रामजी  लाल  सुमन  .  मंत्री  महोदय
 ने  चार  महानगरों  3  बारे  मे ंसरकार  की
 नीति  को  स्पष्ट  किया  है  -  आरागरा  देश  के
 हिसाब  से  हो  दही  विश्व  के  हिसाब  से  भी  एक
 पंयंटन  स्थल  है  शौर  दुनिया  भर  के  लोग  वहां
 जाते  है  श्रौर  जो  ताजमहल  को  देखने  जाता
 है  वह  फतहपुर  सीकरी  भी  देखने  झ्रवश्य  जाता
 है  ।  इस  तरह  के  जो  ऐतिहासिक  स्थल  है  वहां
 पर  कोई  आवास  व्यवस्था  नहीं  है  ।  क्‍या  शाप
 बहा  पर  सस्ते  होटलों  की  व्यवस्था  करेंगे  ?
 यदि  सरकार  ०'  पास  इतने  साधन  नहीं  है  कि
 बह  स्वय  कर  सके  तो  क्‍या  जनता  को  जो  वहां
 होटल  बनवान्ग  चाहती  है  सरकार  सस्ती
 ज़मीन  उपलब्ध  कराएगी  और  साथ  ही  साथ
 सरकारी  बित्तीय  सम्थाप्नों  से  कम  ब्याज  पर
 ऋण  दिलाने  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्री  पृरधोश्तम  कौशिक  :  निजी  उद्योग  में
 से  जो  लोग  इस  काम  के  लिए  भागे  भाएंगे
 उसके  लिए  जो  मदद  हम  कर  सकते  हैं  सरकारी
 सस्था्रों  से ऋण  ग्रादि  दिलाने  की  प्रवश्य  की
 जाएगी  ।  इस  समय  किसी  स्थान  में  होटल
 बनाने  £:  बारे  में  मैं  कोई  निश्चित  आश्वासन
 नही  दे  सकता  हूं  ।  इतना  ज़रूर  कह  सकता  हूं
 कि  प्राथमिकता  के  भाधार  पर  जो  भी  प्राथिक
 साधन  उपलक्ध  होंगे  निश्चित  रूप  से  हमारी

 कोशिश  होगी  कि  सस्ती  प्राबाम  व्यवस्था
 हम  करें  1

 श्री  रामधारी  झास्त्रो  :  देवरिया  जिले
 में  कुशीनगर  जो  लाई  बुद्ध  का  निर्वाण  स्थल  है
 वहाँ  पर  भारत  के  ही  नहीं  विश्व  के  बौद्ध
 आते  है  1  वहां  पर  जो  होटल  है  उसका  किराया
 35  रुपये  प्रतिदिन  है  जो  कि  अशोका  होटल
 के  बराबर  है  1  उस  घर्मस्थल  ते!  महत्व  को
 देखते  हुए  शौर  इसको  देखते  हुए  कि  देश
 से  ही  नहीं  दुनिया  के  विभिन्न  देशों  के लोग  भी
 वहां  बहुत  बाते  हैं शौर  35  रुपये  प्रतिदिन  वे
 झावास  के  नहीं  दे  सकते  हैं,  सरकार  सस्ते
 प्रावास  की  वहां  पर  जल्दी  व्यवस्था  करने  की
 कृपा  करेगी  ?

 शी  पृरणोत्तम  कौदिक  :  कीने  निवेदत
 किया  है  कि  जहा  तक  बौद्ध  पर्यटन  केन्द्रों  का
 सम्बन्ध  है  सरकार  निश्चित  रूप  से  उनक  बारे
 में  विशेष  ध्यान  देगी  ।  उनके  लिए  मास्टर
 प्लान  बना  रहे  है  ।  कोशिश  यह  है  कि  जितनी
 जल्दी  हो  सा  हम  वहां  सस्ते  झ्ावास  की
 व्यवस्था  कर  दें  |

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  This
 question  relates  to  star  hotels.  The
 Janata  Government  have  announced  a
 policy  decision  that  they  are  going
 to  implement  prohibition  throughout
 the  country  in  four  or  five  years.  But,
 at  the  same  time,  I  find  that  inaward-
 ing  stars  to  a  hotel,  the  attachr-ent  of
 bar  is  given  extra  marks.  Will  the
 Government  come  forward  with  a
 policy  to  scrap  this  condition  of  awar-
 ding  extra  marks  to  those  hotels
 attacheg  with  bars?

 ett  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  यह  तो  सरकार
 की  जो  द... ल  निेध  नीति  बन  रही  है  उस  पर
 निर्भर  करता  है  जो  भी  तीति  होगी  उसके
 मुताबिक  हमें  काम  करता  पड़ेगा  |
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 SHRI  K.-‘RAMAMURTHY:  If  the
 Government  want  to  introuce  prohi-
 bition,  how  ig  it  that  they  themselves
 impose  a  condition  of  awarding  stars
 om  the  basis  of  the  bar  attached  to
 the  hostels?

 भी  पुरंधोसम  aifren  किसी  होटल  में
 मयद्ाने  के  शामिल  कर  देने  पर  कोई  स्पेशल
 क्लासिफि।:शन  नही  दिया  जाता  है  ।

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN.
 This  question  is  not  exactly  about
 hotels.  I  notice  that  an  increasing
 number  of  school  and  college  students
 come  to  see  the  capital  of  India,  par-
 ticularly  during  the  session  period  or
 on  other  important  occasions.  I  have
 come  acros,  many  instances,  when
 they  had  to  stay  on  the  platform  of
 the  Railway  station  because  they
 had  no  other  place  to  go.  Will  the
 Minister  be  pleased  to  make  some
 arrangements,  I  would  not  call  ther
 dharamsalas.  but  some  arrangement  of
 that  style,  not  one  star  or  two  star
 hotels  but  dormitarics  where  the  stu-
 dents  can  stay  for  two  or  threc  days
 Will  he  make  some  such  arrangements
 in  the  capital  city  of  Delhi?

 श्री  पुरावोत्तम  कौशिक  मझे  बहुत
 खुशी  हुई  है  कि  साननीय  सदस्य  का  सुझाव
 इस  विषय  भे  हमको  मिला  |  निश्चित  रूप  से
 सरकार  इस  पर  बिचार  कर  रही  है  1  यहां
 पर  यूथ  होस्टल्स  है,  पृथ  होस्टल्स  एसोसियेशन
 भी  है  भौर  वहां  पर  बराबर  यूवा  पयंटकों  के
 ठहरने  का  प्रबन्ध  होता  है  ।  जो  यूथ  प्रप  सें
 भी  प्राते  हैं,  तो  मैंने  बताया  कि  उसका  भी
 टैरिफ  5  रुपये  होगा  ।  एक  साथ  झगर
 लहके  झाते  है,  तो  एक  कमरे  में  उनको  और
 सस्ती  जगह  मिले,  इसकी  भी  व्यवस्था  की
 जा  सकती  है  ॥

 कैम्पिंग  साइट्स  भी  यहाँ  पर  है,  जिनका
 उपयोग  दूरिस्ट्स  के  लिये  किया  जा  सकता
 है  ।  लेकिन  जैसा  से  निवेदन  किया  कि
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 सरकार  यराबर  जोर  दे  रही  है  कि  पथ
 मंचमैंट  को  ठीक  ढंग  से  बढ़ाने  के  लिये  शावाल
 व्यवस्था  की  झावश्यकता  है  जिससे  एक  जगह
 से  दूसरी  जगह  जाया  जा  पके  ।  में  माननीय
 सदस्य  को  भ्रश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  यूथ
 मूगभट  को  बढ़ाने  के  लिए,  यूथ  लोगो  के  लिए
 सस्ते  प्रावास  की  व्यवस्था  जितनी  जन्‍्दी  हो
 स,गी  हम  कगे  1

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  I  come  from  one  of  the  his-
 torical  places.  You  have  not  allowed
 me  to  ask  a  question.

 MR.  SPEAKER:  Every  party  has
 been  given  a  chance.  Your  narty
 has  also  been  given.

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  Even  the  size  of  the  Member
 does  not  count!

 MR.  SPEAKER:  That  I  know'

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  My  question  will  be  very
 brief.

 MR.  SPEAKER:  I  have  called  the
 next  question  No  further  discussicn

 Memorandum  from  Aly  India  P  &  T
 and  other  Central  Government  Pen-

 sioners’  Association

 "248  SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN:  Will  the  Minister  of
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  received  a
 memorandum  from  the  All  India  Posts
 and  Telegrapbs  and  other  Central
 Government  Pensioners’  Association
 regarding  the  restoration  of  pension
 from  3/8th  level  to  4/8th  level  after
 full  recovery  of  Death-cum-Retire-
 ment  Gratuity  amount  paid  in  lieu  of
 /8th  reduction;  and

 (b)  if  so,  the  details  therecf  and
 Government's  reaction  hereto?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  &

 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  1980,  Death-cum-Retirement
 Gratuity  was  carved  out  by  reaucing
 pension  from  4/8th  to  3/8th  of  en-olu-
 ments  on  the  recommendation  of  the
 First  Pay  Commission  and  the  amount
 go  reduced  was  paid  in  lump  sum  two
 the  retiring  Government  gervant  on
 the  basis  of  its  acturial  equivalent.
 However,  the  Pay  Commission  naa
 at  that  time  suggested  this  acturial
 equivalent  only  to  work  out  the
 quantum  of  Death-cum-Retirement
 Gratuity.  Since  then,  the  quantum  of
 Death-cum-Retirement  Grutuity  has
 been  increaseq  on  several  occasions
 without  any  reduction  in  the  amount
 of  pension.  On  the  recommendation
 of  the  Second  Pay  Commission,  the
 rate  at  which  Death-cum-Retirement
 Gratuity  was  calculated  was  increased
 from  9/20th  of  one  month's  emolu-
 ments  to  0/20th,  without  a  further
 reduction  in  the  scale  ..f  pension.  The
 maximum  arount  of  gratuity  was
 alp>  raised  from  Rs.  22,500/-  to
 Rs.  24,000/-  subject  to  a  limit  of
 I5  months’  pay.  Again,  the  Third
 Pay  Commission  raiseq  the  maximum
 gratuity  from  1  months’  to
 I64  menths'  pay  and  the  overal.  Lmit

 of  Rs.  24,000  was  raised  to  Rs.  30,000.
 The  latest  position  is  that  the  raxi- mum  pension  payable  to  a  Govern-
 ment  servant  on  retirement  is  33/80th
 of  the  average  of  0  months’  emolu-
 ments  and  the  maximum  Death-cum-
 Retirement  Gratuity,  is  64  months’
 emoluments,  subject  to  the  maxirramm
 limit  of  Rs.  30,000.  It  has  also  been
 decided  to  do  away  with  the  reduc-
 tion  of  2  months’  pay  from  the  Death-
 cum-Retirement  Gratuity  which  was
 hitherto  enforced  as  the  employee's
 contribution  towards  family  pension.

 It  ‘would  thus  be  clear  that  Death-
 cum-Retirement  Gratuity  isnot  the
 commuted  value  of  a  portion  of  the
 pension,  and  is  g  part  of  the  scheme
 for  retirement  ‘benefits’  to  Ceniral
 Government  employees.  It  has,  there-
 fore  net  been  possible  to’  accept  ‘the

 suggestion  for  restoration  of  68th  of
 the  pension.  The  Association  has  also
 been  informed  accordingly.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  Is  it  not  a  fact  that  the  death-
 cum-retirement  gratuity  scheme  is  a
 compulsory  commutation  and  that  by
 virtue  of  this  the  basic  rate  of  40/80
 pension  after  full  liquidation  of  death-
 cum-retirement  gratuity  stands  a
 good  claim  for  restoration?  There-
 fore,  why  is  it  that  those  very  few
 pensioners  who  happen  to  live  be-
 yond  a  certain  age  in  their  old  age,
 cannot  be  given  compensation  or  help
 by  Government  by  final  restoration  of
 their  pension?  Virtually  Government
 is  taking  money  from  them.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  These  matters
 have  been  considered  hy  three  Pay
 Commissions  and  they  have,  as  a  res-
 ult  of  the  consideration,  gone  on  rais-
 ing  the  gratuity  element.  In  the
 matter  of  retirement  benefit,  if  it
 is  suggested  that  this  is  jn  the  nature
 of  commutation  of  a  portion  of  pen-

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  Compulsory.

 SHRI  प्र,  M.  PATEL:  There  is  no
 compulsion  in  this.  Even  when
 people  commute  their  pension,  if  they
 live  longer  they  cannot  say  that
 their  commutation  be  treated  as  can-
 celled  and  they  should  continue  to  be
 given  full  pension.  That  is  not  a  cor-
 rect  view  and  we  have  resisted  this
 particular  kind  of  request.  The
 whole  scheme  is  not  on  tha  questio.  of
 cummutation.  It  was  taken  up  on  a
 national  basis  by  the  Pay  Commissions
 as  to  what  the  quantum  oY  gratuity
 should  be  and  successively  while  the
 pension  remained  unaltered,  the  gra-
 tuity  has  gone  on  increasing.  There-
 fore,  the  Government  hag  all  along
 considered  this  question,  the  total
 quantum  of  retirement  benefit  which
 eHoukd  bé  appropriate  ‘for:  the  ‘doev-
 eriment  servants ‘to  heve.
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 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  It  is  well  known  that  gratuity,
 by  the  very  word  of  it,  does  not  mean
 pension.  Gratuity,  if  you  go  into  the

 ‘Gratuity  Act,  is  a  free  gift  for  service.
 That  being  the  case,  how  can  the
 Minister  keep  on  saying  that  you  take
 the  gratuity  but  please  do  not  live
 beyond  a  certain  number  of  yearg  and
 if  you  live  beyond  a  certain  number

 ‘of  years.  you  will  have  to  starve?
 After  all,  it  is  a  small  number  who  is
 affected.  They  should  be  given  ade-

 ‘quate  consideration  and  adequate
 compensation  and  the  pension  should
 be  given  to  them.  Government  should
 not  be  unfair  or  immoral  by  taking
 money  from  those  who  happen  to
 live  longer.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  am  glag  that
 the  hon.  Member  js  living  up  to  her
 mormal  attitude  in  these  matters  by
 saying  that  it  is  immoral  and  she  has
 gone  to  the  extent  of  saying  that
 these  pensioners  are  starving.  This
 kind  of  exaggeration  has  no  argument
 at  all.  As  I  explained,  the  question
 that  the  Government  considers  1s
 only  from  the  point  of  view  of  what
 is  the  reasonable  quantum  of  retire-
 ment  benefit  which  should  be  given
 and  the  retirement  benefit  in  this  case
 hag  been  changed  in  this  form.

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  Whether  it  is  a  fact  that  thou-
 sands  and  thousands  of  employees
 who  are  working  in  the  P  &  T  are
 stagnating  in  their  maximum  pay  and
 they  have  not  got  any  promotion  even
 after  putting  in  25  years  of  service.
 At  the  same  time,  they  are  not  given
 any  extra  payment.  What  is  the
 reason  for  that?

 SHRI  प्र.  M.  PATEL:  It  seems  to  me
 that  they  want  the  entire  scheme  of
 Pension  to  be  revised  and,  if  so,  cer-
 tainly,  it  can  be  considered.  But  what
 I  would  say  is  that  the  pension
 scheme,  as  at  present  conceived,  is
 perfectly  Yair  and  has  been  so  accep-

 “ted  even  by  the  Pay  Commission.
 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-

 GAM:  I  am  not  asking  about  pension;
 ‘T  am  asking  about  the  pay-scales,..
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 MR.  SPEAKER:  That  does  not
 arise.

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  The
 hon.  Finance  Minister  will  agree  that
 we  have  already  launched  the  idea  of
 a  Welfare  State  and  an  increasing
 number  of  health  services  which  im-
 ply  that  longevity  is  going  to  be
 higher  and  higher.  I  hope,  he  will
 have  to  agree  with  me  on  this
 point.  If  that  is  so,  should  the
 Government  not  think  in  terms
 of  relaxing  and  revising  some  of
 the  age-old  and  rigid  rules  of  pen-
 sion  and  gratuity  and  bring  them
 in  tune  with  the  new  expectations  of
 life  in  this  country?  Secondly,  would
 he  also  not  agree  with  me  that  al-
 though  the  Government  on  one  hand
 goes  on  giving  periodically  hikes  to
 regular  Government  servants  while
 they  are  in  employment  in  terms  of
 additional  DA.  etc.,  a  large  number
 of  retired  Government  servants  re-
 main  almost  stuck  up  at  a  particular
 pension  amount?  J]  do  not  know  whe-
 ther  the  Minister  himself  gets  a
 pension  or  not.  A  large  number  of
 retired  Government  servants  zet
 stuck  up  at  q  particular  pension
 amount.  They  are  never  considered
 for  any  hike  although  a  number  of
 Pay  Commissions  go  on  giving  hikes
 to  regular  Government  servants  while
 they  are  in  employment.

 Sir,  you  are  coming  from  Banglore.
 You  know  Sir  that  Bangalore,  Pune,
 Ahmedabad,  Bombay  gnd  many  othe
 places  are  full  of  a  large  number  o!}
 retired  pensioners.  some  of  whorm,  and
 even  beyond  the  age  of  80,  are  ding
 useful  service  by  writing  articles  for
 Newspapers  and  letters  to  Editors  and
 all  sorts  of  things.  They  are  doing
 good  work.  Therefore,  in  the  interest
 of  democracy  also,  the  Government
 should  see  that  these  old  seasoned
 people  giving  their  experience
 through  some  of  these  things  are  paid
 adequately  so  that  they  can  live
 honourably.  What  is  the  Govern-
 ment’s  attitude  to  that?

 SHRI  H.  M.  PATEL:  The  hon.  Mem-
 ber  has  made  a  small  speech  in  sup-
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 port  of  the  pensioners.  As  8  pen-
 sioner,  I  am  very  glad  that  he  is  tak-
 ing  interest  in  the  welfare  of  the
 pensioners.  May  I  point  out  fo  him
 that  we  do  take  into  account  the  fact
 of  longevity,  etc.  and  there  is  a  conti-
 nuous  revision  of  the  commutation
 table,  etc.  As  regards  dearness  allow-
 ance,  pensionerg  do  get  certain  in-
 crease;  in  their  pensions  taking  into
 account  higher  cost  of  living  index,  But
 having  said  that,  when  you  refer  to  the
 fact  that  our  aim  is  a  Welfare  state—-
 certainly,  it  is  our  aim—we  have  to
 cut  our  coat  according  to  the  cloth
 available,  that  is,  the  resources  of  the
 country  must  always  be  kept  in  mind.
 Whatever  welfare  activity  that  the
 Government  May  undertake,  it  must
 also  take  jnto  account  the  resources
 of  the  country.  I  think,  this  cannot
 be  forgotten.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 Minister  is  talking  about  resources.
 How  much  is  the  uncollected  tax
 arrear  at  present?

 wR  SPEAKER:  That  is  not  to  be
 answered

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  will  not  ans-
 we  that.

 Expor,  Targets  for  Engineering  Goods

 #249,  SHRI  CILITTA  BASU-  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Engineering  Export
 Prumotion  Council]  have  fixed  the  ex-
 port  targets  for  engineering  goods  for
 the  Eastern  Region  at  Rs.  20  crores
 and  Rs.  140  crores  for  ‘1977-78  and
 1978-74  respectively:

 (b)  if  so,  whether  Government  con-
 sider  it  necessary  to  improve  the  rate
 of  capacity  utilisation  to  fulfil  the
 target;  and

 {c)  if  so,  the  steps  Government  have
 taken  or  propose  to  take  for  speedy
 improvement  in  this  regard?

 THE  MINISTER.OF  STATEIN  THE.
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA--
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  The
 Eastern  Regional  Committee  of  the.
 Engincering  Export  Promotion  Council
 has  fired  an  export  target  of  Rs.  50
 crores  for  ‘1977-78  and  Rs.  7798  crores
 for  ‘1978-79.

 (b)  Capacity  availablity  ig  not  a
 constraint  in  the  way  of  fulfilment  of
 the  targets.  But,  better  capacity  uti-
 lisation  will  improve  the  viability  of
 firms,  and,  hence,  their  capability  for
 increased  exoort  efforts.

 (c)  Improved  capacity  utilisation
 depends  on  factors  like  availability  of.
 power,  availability  of  raw  materials,
 good  labour  relations,  effective  man-
 agement  operations,  etc.  The  Minis-
 tries  of  Government  concerned  with
 these  matters  are  continuously  taking
 Steps  to  bring  about  improvement.

 SHRI  CHITTA  BASU:  I  think  the:
 hon.  Minister  is  quite  a  knowledge-
 able  person  in  this  respect  also.  May
 I  know  whether  he  is  aware  of  the
 fact  that  the  entire  eastern  region  of
 our  country  accounted  for  66  per
 cent  of  the  total  export  of  our  engin-
 eerimy  goods  about  a  decale  ago,  name-
 ly,  960  and  it  had  dropped  down  to
 a  figure  of  only  45  per  cent  in  the
 year  1975-76?  Whether  he  is  also
 aware  of  the  fact  that  during  the  last
 ten  years,  the  export  of  engineering
 goods  in  the  country  inercased  by
 i4-fold  whereas  in  the  case  of  eastern
 region,  it  has  increased  only  by  three-
 fold.  Having  regard  to  all  these
 thing;,  I  also  want  to  give  other  facts
 about  the  total  manufacturing  units
 in  West  Bengal.  As  far  as  those  units
 are  concerned,  there  was  a  decline  in
 export  from  23.5  per  cent  to  6.9  per
 cent.  So  far  as  production  capital
 is  concerned,  it  was  30  per  cent  ten
 years  ago.  Now  it  has  dropped  down
 to  22.2  per  cent.  So  far  as  employment
 potential  is  concerned.  it  was  33.2  per
 cent  ten  years  ago.  Now  it  has
 dropped  down  to  9.6  ner  cent.  In
 view  of  all  this.  mav  I  know  from  the
 hor  Minister,  what  concrete,  parti-
 cular  and  specific  steps  Government
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 has  so  far  taken  or  proposed  to  take
 in  the  interest  of  the  country  as  =a
 whole?  I  also  want  to  know  what
 particular  steps  Government  has  taken
 or  proposes  to  take  in  the  matter  of
 revitalising  the  engineering  industry
 ag  a  process  of  rejuvenating  it  which
 I  may  be  permitted  to  say.

 SHRI  ARIF  BEG:  It  is  true  that
 ‘due  to  many  problems  in  that  area,
 production  has  come  down.  Govern-
 ment  has  taken  many  steps  for  _  the
 improvement  of  these  conditions.
 Slackness  in  demands  was  being  ex-
 perienced  by  the  engineering  industry
 for  about  two  years.  In  the  past,  this
 slackness  in  demand  had  been  exper-
 ienced  by  other  industries  as  well.

 ‘There  is  the  example  of  the  texte
 industry.  The  lower  purchasing
 power  in  the  hands  of  the  peop'e  and
 the  relatively  lower  production  in  the
 five  years  plan  has  been  responsib'e

 MR.  CHAIRMAN:  The  ansxer  is
 not  to  the  question.

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 &  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  MOHAN  DHARIA):  I
 co  appreciate  the  concern  of  the  hon.
 Member  and  I  need  not  go  into  the
 political  history  of  the  last  ten  years
 why  production  has  come  down  in
 West  Bengal  and  jn  the  eastern  region.
 Mr.  Chitta  Basu  knows  the  reasons
 much  better  than  I  do.  (Interruptions)
 There  are  several  problems.  One
 problem  ig  of  input,  power,  communi-
 cations  and  the  other  inputs  required
 for  the  industrial  growth.  The  sec-
 ond  is  the  labour  relationship.  The
 third  is  the  proper  management  in
 every  sphere.  There  was  a  sudden
 setback.  But  as  the  export  has  in-
 creased  within  two  years,  it  is  obvious
 that  gradually  the  industria]  move-
 ment  has  started  picking  up  and  so
 also  export.  That  is  the  reason  why,
 as  has  been  stated  in  the  original
 reply,  as  against  the  export  of  Rs.  66
 crores  last  year,  this  year,  it  is  plan-
 ned  to  have  an  export  to  the  tune  of
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 Re.  50  cvores.  For  the  next  year  it
 is  Re,  75  crores.  This  very  fact  that
 additional  exports  are  envisaged  re-
 flects  that  it  ig  because  of  certain  steps
 taken  by  the  Government  that  the
 production  has  started”  yielding
 resulte.  Anq  it  shall  be  the  endeavour
 of  the  Government  to  see  that  this
 eastern  sector  does  not  suffer  any
 longer.

 SHRI  CHITTA  BASU:  There  are
 small  engineering  industries  particu-
 larly  in  Howrah  and  other  places.
 What  particular  steps  Government
 propose  to  take  for  the  rejuvenation
 of  those  small  engineering  industries?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  Here  aiso
 it  is  the  policy  of  the  new  Govern-
 ment  to  give  all  possible  protection  to
 th  smal:  scale  units.  My)  collea-
 gue,  Shri  George  Fernandes,  has  stat-
 ed  on  the  floor  of  the  House  the
 various  steps  being  taken  by  the  Gov-
 ernment  to  give  all  possible  protec-
 tion  to  small  ynits.  If  I  may  quute,
 the  number  of  exporters  which  was
 ह 14  has  gone  up  to  290.  and  by  end
 large  most  of  them  are  in  the  small
 scale  sector.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Special  Monetary  Grant  to  States

 “244,  SHRI  MOHD,  HAYAT  ALI:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  ००
 pleased  to  state:

 (a)  whether  some  State  Govern-
 ments  have  approached  the  Central
 Government  for  a  special  monetary

 grant;
 (b)  if  so,  the  names  of  the  States

 and  the  amount  demanded;

 (c)  whether  the  West  Bengal  Gov.
 ernment  have  also  requested  for  the
 same  grant  in  order  to  solve  some
 outstanding  problems  of  the  West

 Bengal;  and

 (d)  the  reaction  of  Government
 ther:to?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 (c)  The  Government  cf  West  He  gal
 requested  for  Rs.  ४9  crores  to  cover
 part  of  the  gap  in  resources  for  the
 Annual  Plan  1977-78,

 (d)  In  most  coses,  the  State  Gov-
 enments  have  requested  for  Central
 assistance  to  cover  gaps  in  resources
 or  to  meet  the  expenditure  necessitat-
 ed  by  natural  calamities.  Gaps  in  re-
 sturces  have  resuited  fron  shertlall
 in  mobilisation  of  additions,  resourr
 ces  and  erc  गा  of  resources  due  to
 tax  concessions,  ielief  to  employees
 und  undertaking  of  additional  non-
 Plan  financial  labilities  by  the  States
 after  finalisation  of  the  Annual  Plans.
 To  enable  the  States  to  maintain  the
 approved  Plan  outlays  and  keep  up  the
 tempo  of  development,  it  hag  teen
 decided  that  huf  of  the  resilual  gap

 in  resources  should  te  covered  by
 additional  Plan  assistance.  It  ig  ex-
 pected  that  the  States  will  be  able  ic
 cover  the  remaining  half  of  the  gap
 through  their  own  eflorts  such  as  eco-
 nomy  in  non-Flan  expenditure,  ine
 provement  in  receipts,  ccilectior.  of
 aues,  etc.  The  position  is  proposed  to
 be  kept  under  review.

 Advance  Plan  assistance  to  eet
 expenditure  necessitated  by  natural
 Calamities  ig  decided  on  the  recom-
 mendvtions  of  the  Cen.ral  Teams
 which  visit  the  affected  States.  In  the
 e_rrent  year,  Central  Teams  have  visi-
 teqg  Assam,  Gujarat,  Haryana,  Hima-
 chal  Pradesh,  Karnataka,  Orissa,
 Rajasthan  and  Uttar  Pradesh  ard
 West  Bengal  and  the  amounts  cf  ad-
 vence  Plan  assistance  recommenced
 hy  them  have  been  allacuted  fo  the
 States.  A  Central  Team  hig  just  con-
 cluded  its  visit  to  Andhra  Pradesh,
 ana  another  Centra:  team  is  at  pre-
 sent  studying  the  situation  in  Tatoil
 Nadu.  A  Central  Team  w:ll  be  sent
 i.  Kerala  shortly.

 Statement

 Requests  frou  State  Governments  for  Special  Central  assistance

 State

 t.  Andhra  Pradesh

 a  Asam

 a  Bihar

 4  Gujarat
 5.  Haryana
 6.  Himachal  Pradesh

 om  Karnatuka

 a  Kerala

 9.  Madhya  Pradesh  8  «#

 Amount
 (Rs.  crores)

 ae  om  Exclusive  of  amount
 for  Cyclone  rele.

 74°37
 135"  00

 6°39
 10g" 03,

 Big
 Unspecified)  amount for  covering  gap  in
 rewurces,

 steou  Exclusive  of  amount
 for  cyclone  relief.

 नि  नि  79°00  and  unspecified  amormt
 for  drought  relief
 expenditure  —  incurred
 last  year.
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 State  Amount
 (Rs,  crores)

 10,  Maharashtra  36°00
 diy  Manipur  10"  90
 i2.  Orissa  76°59
 ig.  Punjab  g*00

 t4.  Rajasthan  Bo-0g

 Abe  Tanul  Nadu

 16.  Tripura
 ri  Uttar  Pradesh
 Th.  West  Bengal

 Irregular  Advances  mnde  by
 Allahabad  Bank

 *250.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaint  of  irregular
 advances  made  by  Allahabad  Bank;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  along
 with  the  names  of  the  companies  tu
 whom  such  advances  were  made  and
 the  amount  given  as  loan  to  them;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  sume
 advances  were  made  at  a  lower  rate
 and  agan  st  ‘tock  of  fertilizers,  which
 were  ultiinatcly  found  containing  sand
 and  salt:  and

 (d)  if  s0,  the  details  thereof  and
 the  action  taken  by  Government?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SIIRI
 HE  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  informatio;  sought  relates
 te  the  affairs  of  the  constituents  of
 the  bank  which  canrot  Le  civulged  in
 accordance  with  the  practices  and
 usages  customary  among  bankers  and
 also  in  accurdance  with  the  provisions  . in  the  statutes  governing  public  sector
 banks.

 बेल a

 4075  Exclusive  of  amount
 for  cyclone  relief,

 i  25
 75°00
 49°00

 (०)  and  (9),  Allahabad  Bank  has  re-
 ported  having  cne  advance  account
 wherein  a  cash  cred,  limit  was  sanc-
 ticned  aguinst  pledged  stocks  which
 were  ultimately  [rund  to  centain  sand
 and  salt

 Allahabad  Bank  has  also  reprrted
 heving  filed  u  First  Informaton  Re-
 Port  with  the  Police  authorities  ageinst
 the  proprietor  of  the  botrawirg  firm
 ap  soon  as  the  trregularity  came  tu  its
 notice.  Detailed  investigaiion  in  the
 erlire  caSe  Was  at  a  calr.ed  «ut  by  an
 officer  from  ihe  Tead  Office  of  the
 Bank  and,  based  on  his  findings.  neces-
 sary  acuiun  has  alrearly  been  imitiated
 again-t  the  concerued  staff  at  various
 levels.  A  Civil  Sait  has  also  !een
 filed  by  the  bani;  against  the  ;roprie-
 tor  of  the  borrow'ng  firm  for  the  re-
 covery  of  its  dues.  The  lank  has  also
 taken  steps,  such  as,  creation  of  an
 equitable  mortuage  cf  the  immovable
 properties  of  the  borrower  in  favour
 of  the  bank,  to  safeguard  its  interests.

 Foreign  Aid  negotiated  with  World
 Bank

 "251.  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Wil]  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  ig  the  total  amount  of
 foreign  aid  negotiated  or  being  nego.
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 tated  by  the  Government  with  the
 World  Bank;

 (b)  in  what  manner  and  for  what
 purposes  will  those  several  loans  and
 grants  be  utilised;  and

 (ce)  what  steps  have  been  taken  to
 Prevent  the  foreign  donors  from
 determining  the  allocationg  of  resour-
 ees  for  projects  and  programmes  in
 the  high  priority  sector  and  to  pre-
 vent  the  foreign  private  capital  from
 taying  down  the  terms  and  conditions
 for  the  development  of  the  export-
 oriented  industrial  sector?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  ‘(SHRI
 I.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).  The  total
 amount  of  aid  indicated  ४  the  World
 Bink/International  Developmert  As-
 suciation  for  thelr  fl-cal  year  July  ,
 43977  to  June  30,  978  at  the  time  of
 the  Indian  Coasoriium  meeting  held
 in  July  ‘1977  :s  of  the  order  of  US
 $1100  million,

 This  order  of  commitmente  from  the
 Bank  Group  vill  be  utilised  for  ceve-
 lupment  purposes  in  the  form  cf  speci-
 fic  projects  in  the  fields  of  irrigation,
 power,  agricultuce,  railways,  and  other
 priority  sectors.

 (c)  The  selection  of  projects  cnd
 programmes  to  be  poseg  to  the  foreign
 denors  and  allocations  of  resources
 for  them  is  made  by  the  Government,
 keeping  in  view  our  own  national
 priorities  and  objectives.  The  terms
 ang  conditions  of  external  assistance
 for  such  projects  and  programmes  are
 as  mutually  -greed  upon  at  the  time
 of  negotiations.  The  terms  and  con-
 aitions  of  foreimn  private  investments
 ate  laiq  down  hy  the  Government  and
 not  by  the  forelyn  investors.

 More  Airbuses  for  Indian  Airlines

 "952.  SHRI  rem  Y.  KRISHNAN.  Will
 the  M-nister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian
 Airlines  has  decided  to  go  in  for  some
 more  airbuses;  and
 2767  LS—2

 (b)  ig  so,  the  detaily  regarding  the
 performance  of  airbus  which  is  al-
 read,  in  possession  und  the  details
 wegarding  the  amounts  earned  so  far?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  FURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  Airbus  300  B2  aircraft,
 during  its  operation,  hag  been  found
 economical  in  operation  ang  techni-
 cally  reliable.  The  gross  revenue
 earned  from  April,  i977  to  September
 977  amounts  to  Rs.  22.2  crores,
 whereas  the  total  cost  of  operation  is
 estimated  at  Rs.  8.78  crores,  leaving
 an  estimated  profit  of  Rs,  2.34  crores.

 Demands  of  Employees  of  General
 Insurance

 *253.  SHRI  K.  A.  RAJAN:
 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  General  Insurance
 employees  al}  over  the  country  went
 on  a  two-hour  strike  on  October  14,
 to  press  their  demands;

 (b)  whether  the  negotiations  open.
 ed  with  the  representatives  of  unions
 by  the  management  failed  to  bring
 about  any  satisfactory  results  to  the
 employees;  and

 (c)  if  80,  the  details  thereof  and
 what  efforts  have  been  made  by  Gov-
 ernment  to  arrive  at  an  early  settle-
 ment?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 प्र,  M.  PATEL):  (a)  to  (०),  Yes,  Sir.
 All  sections  of  General  Insurance  em-
 ployees  including  officers  went  on  two
 ‘hours  strike  on  4-0-I977  to  press
 their  various  demands  which,  inter
 alia  included  payment  of  bonus  for
 the  years  974  ana  975  at  the  rate  of
 75  per  cent  and  for  the  year  976  at



 35  Written  Answers

 the  rate  of  20  yer  cent,  restoration  of
 provident  fund  cut,  restoration  cf  sick
 Jeave  rules  and  secuzity  of  employ-
 anent  and  ensuring  minimum  wage
 level  to  development  employees.  The
 discussiong  held  from  5th  to  llth
 October,  977  on  their  various  demands,
 between  the  management  of  the  Gene-
 ral  Insurance  Corporation  and  the  re-
 presentatives  of  unions/associations
 of  employees  remained  inconclusive.
 However,  the  demands  of  the  em-
 ployees  in  the  light  of  ihe  discussions

 ‘held  are  being  looked  into  py  the
 General  Insurance  Corporation  in  con-
 sultation  with  the  Government  keep-
 ing  in  view  the  existing  wage-structure
 and  other  conditions  of  service  ete.  of
 employees  in  similarly  placed  public

 ‘sector  undertakings.

 Use  of  ‘Dharamsalas’  as  Tourist
 Housing  Facility

 9254.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:

 SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  at  the  recently  held
 conference  in  Delhi  of  the  State
 Tourism  Ministers,  the  question  of
 using  ‘Dharamsalas’  ag  tourist  housing
 facility  was  discussed;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  details
 thereof  and  the  necessary  action  likely
 to  be  taken  to  improve  the  condition
 of  the  ‘Dharamsalas’?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir.  Discussions  were  held  during  the
 conference  of  State  Ministerg  of  Tour-
 ism  in  August,  977  in  Delhi  regarding
 utilisation  by  tourists  of  the  accom-
 modation  provided  by  Dharamshalas
 and  Sarais  constructed  in  the  country
 by  different  agencies.  Since  the  sub-
 ject  required  more  detailed  considera»
 tion  the  State  Chief  Ministers  have
 been  requested  to  conduct  a  compre-
 ‘hensive  survey  of  Dharamshalaa  in
 their  States  and  based  on  the  findings,
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 make  planned  efforts  for  their  im-
 provement.  It  hag  also  been  suggest-
 ed  that  the  religious  trusis/institutions
 concerned  may  be  requested  to  utilise
 their  funds  in  constructing  new
 Dharamshalas  where  necessary.  To
 achieve  this  objective,  the  State  Gov-
 ernments  have  been  requested  to  con-
 sider:  (a)  amending/enactling  appro-
 priate  laws;  (b)  extending  financial
 assistance,  (c)  constituting  region-wise
 committees  to  programme  the  construc-
 tion  of  new  Dharamshalas  and  im-
 provements  to  the  existing  ones.

 Fish  catch  from  Coastal  areas  of  Tamil
 Nadp  and  Kerala

 #255,  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  how  much  of  catch  of  prawn
 fish  was  obtained  from  the  coastal
 areas  of  Tamil  Nadu  and  Kerala  and
 how  much  forcign  exchange  was
 earned  therefrom  during  the  three
 previous  operations,  separately;

 (b)  whether  Govertment  are  aware
 that  most  of  prawn  from  Tamil  Nadu
 is  exported  from  Cochin;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  pro.
 pose  to  consider  giving  necessary  faci-
 lities  for  exporting  prawn  fish  through
 Tuticorin  or  Negapatam  Port?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SIIRI  ARIF  BAIG):  (a)  A
 statement  is  laid  on  ihe  table  of  the
 House.

 (b)  At  present,  most  of  the  prawns
 from  the  coastal  areas  of  Tamil  Nadu
 are  exported  from  ports  in  Tamil
 Nadu  itself.  However,  depending
 upon  the  availability  of  sailings  and

 refer  soace  frozen  prawns  etc.  pro-
 cessed  in  Tamil  Nadu  are  occasional-
 ly  exported  from  Cochin.

 (c)  At  present  Madras  is  the  major
 location  for  export  of  frozen  prawns
 from  Tamil  Nadu.  There  is  very  lit-
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 tle  scope  for  developing  Tuticorin  and
 Nagapattinam  ports  for  export  of
 Prawns  as  the  volume  offered  for  ex-
 port  at  these  places  is  not  adequate

 for  reefer  vessels  to  call  at  these  ports.
 A  self  contained  fishing  harbour  at  a
 cost  of  Rs,  2i9  lakhs  has  already  been
 constructed  at  Tuticorin.

 Statement

 Foreign  exchange
 earnings  from

 रण
 t

 Year  Catch  of  Prawn  of  prawn  th
 ports

 in  in
 Tamil  Kerala  Tamil  Kerala
 Nadu  Nadu

 {in  tonnes)  {Rs.  in  crores)
 7974  8,106  60,829  7°62  40°96
 4975  18,093,  71962,  rr49  55°96
 2970  10,950  34599  ar  Bie 4g (Provisional)

 Representative  Office  of  American  Reduction  in  the  Price  of  Coffee
 Bank  in  India

 *256.  SHRI  M.  N.  GOVINDAN  NAIR:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  he
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 allowed  an  American  bank  to  convert
 its  representative  office  in  the  capital
 into  a  fulfledged  branch;  and

 (b)  if  so,  the  name  of  the  said  bank
 and  other  details  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).  The  Bank
 of  America  wag  originally  permitted
 by  the  Reserve  Bank  of  India  to  open
 a  branch  in  New  Delhi  in  June  1969.
 Instead  of  a  branch,  it  opened  a  Re-
 presentative  Office  in  New  Delhi  in
 February,  1970.  In  June,  1977,  the
 Bank  of  America  was  permitted  ६0
 convert  its  Representative  Office  at
 New  Delhi  into  a  branch.

 Powder
 ‘257.  SHRI  S.  5.  SOMANI:

 SHRI  D.  B.  CHANDRE
 GOWDA:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  siate:

 (a)  whether  there  has  been  some
 reduction  in  the  price  of  coffee
 powder;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to  reduce  the  price  of  coffee
 particularly  the  price  per  cup  to  make
 it  easily  available  to  the  common
 people?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG);  (a)  Yes,
 Sir,

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Statement
 The  Coffee  Board  has  taken  the

 following  steps  to  ensure  the  supply
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 of  coffee  to  the  public  at  reasonable
 tates:

 (i)  In  1976,  38,000  tonnes  of  cof-
 fee  wag  released  for  iniernal  con-
 sumption  as  against  51,538  tonnes
 which  was  exported.  During  the
 year  1977,  when  production  will  ¢x-
 ceed  100,000  tonnes,  it  is  estimated
 that  45,000  tonnes  will  be  made
 available  for  internal  consumption
 ang  58,009  to  60,009  tonnes  will  be
 exported.  This  will  ensure  adequate
 supplies  in  the  internal  market.

 (ii)  The  system  of  internal  dis-
 tribution  adopted  by  the  Coffee
 Board  ensures  release  of  adequate
 quantities  of  coffee  manly  through
 pool  auctions  and  direct  distribution
 to  retailers,  Co-operative  Societies
 and  loca]  sale  depots  etc.

 (iii)  Blended  coffee  powder  is
 being  sold  through  the  propagands
 units  of  the  Coffee  Board  at  the
 rate  of  .60  per  kilo  (inclusive  of
 sales  tax  and  packing  charges).  Cof-
 fee  Board  hag  fixed  the  maximum
 retail  rates  per  kilo  for  coffee  sold
 through  Co-operative  Societics,  au-
 thorised  dealers,  receiving  allotment
 of  Coffee  from  the  Coffee  Board.

 {iv)  Inspections  are  made  of  Co-
 operative  Societics  ang  local  sales
 depots  etc.  to  ensure  that  coffee  is
 sold  at  retail  prices  fixed  by  the
 Board.

 As  a  result  of  these  measures,  the
 prices  at  which  coffee  powder  is  being
 sold  hag  remained  steady  and  have
 shown  a  slight  decline,  as  of  late.

 भारतीय  रुपये  का  अ्रवमल्यन

 258.  शौ  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  ;  क्या
 चिल  मंत्री  यह  बसाने  की  श््पा  करेंगे  कि:

 (क)  वर्ष  947  से  i976  तक  की

 अवधि  मे  कितनी  बार  किस  दर  से  भ्रौर  किस  के

 नेतृत्व  मे  भारतीय  रुपये  का  अवमुल्यन  हुआ;
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 (ख)  इसके  परिणामस्वरूप  भारत  पर

 विदेशी  ऋण  में,  देशवार,  कितनी  वृद्धि  हुई;
 शौर

 (ग)  अ्रमरीकी  डालर,  ब्रिटिश  पौंड

 झौर  रूसी  रूबल  की  तुलना  में  भारतीय  रुपग्रे
 के  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ओर  बकिंग  मंत्री  (क्री
 एच०  एम०  पटेल)  :  (कफ)  वर्ष  i9477

 976  तक  की  अवधि  में  भारतीय  रूपये  का

 झवमूल्यन  दो  बार  किया  गया  था  ।  पहला

 अवमूल्यन,  जो  30.52  भ्रतिशत  का  था,

 सितम्बर,  949  में  किया  गया  था,  जब

 स्वर्गीय  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  प्रधान  मंत्री

 थे  |  दूसरा  अवमूल्यन  जो  36  5  प्रतिशन  का

 था,  6  जुन,  966  को  किया  गया  था  जब

 श्रीमती  इंदिरा  गाधी  प्रधान  मत्नी  थी  1

 खि)  वर्ष  1949  से  भारत  पर  कोई

 विदेशी  ऋण  नहीं  था,  इसलिए  igs  के

 झवमूल्यत  क  कारण  भारत  पर  विदेशी  ऋणोी
 का  भार  बढ़ने  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 प्रवमूल्यन  में  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  भारत

 द्वारा  लिये  गये  विदेशी  ऋणों  की  राशि  में  कोई
 परिवर्तन  नही  हुआ  परन्तु  966  में  किये  गये

 झवमूल्यन  से  रूपयो  के  रूप  भें  हमारे  विदेशी

 ऋण  भार  में  Te  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 (ग)  चूंकि  अवमूल्यन  का  अभिप्राय

 मूल्य  में  कमी  होना  है,  भ्रत:  छपए  ४  अवभुल्यन
 के  कारण  विदेशी  मुद्राप्रों  की  तुलना  में

 भारतीय  रुपये  के  मूल्य  भे  वृद्धि  होने  का
 सवाल  पैदा  नहीं  होता  1
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 Bilateral  Trade  with  U.S.8.B.

 *259.  SHRI  R.  P.  DAS:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  with  the  sharp  increase
 in  the  volume  of  bilateral  trade  with
 the  Soviet  Union  since  ‘1975,  India  has
 been  losing  a  great  deal  in  commer-
 cla]  transactions  in  comparison  to
 USA  and  UK;

 (b)  if  not,  how  India  is  being
 benefited  by  the  said  bilateral  trade
 with  the  USSR;  and

 (6)  if  50,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  to  (०).
 The  statistics  of  India’s  trade  with
 the  USSR  are  available  for  the  calen-
 dar  years  l975  and  1976.  According
 to  these  statistics,  the  trade  has  come
 down  from  the  level  of  Rs.  755  crores
 in  975  to  Rs.  685  crores  in  ‘1976,  The
 terms  of  trade  with  the  USSR  ore  not
 substantially  different  from  those  with
 the  rest  of  the  world,  including  USA
 and  UK.  Trade  with  USSR  has  given
 us  an  assured  important  market  for
 some  important  commodities,  such  as
 tea,  tobacco,  coffee,  etc.,  helped  to
 stabilise  prices  and  units  realisation,
 and  has  served  to  introduce  our  manu-
 factured  goods  into  the  wold  market.
 On  the  import  side,  it  has  provided
 us  important  capital  goods  as  well  as
 essential  raw  materials  and  goods,
 such  as  asbestos,  fertilizers,  kerosene
 and  diesel  oil,  newsprint,  non-ferrous
 metals,  etc.  and  crude  oil  without
 outgo  of  foreign  exchange.

 राज्यों  में  शुष्क  पत्तनों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 *260.  ष्ी  सनीरास  बाणड़ी  :  क्‍या
 वानिफ्य  तथा  सागरिक  पूति  और  सहकारिता
 मंत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  का  विचार  निकट
 भविष्य  में  कुछ  राज्यों  में  शुष्क  पत्तनों  की
 स्थापना  करने  का  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उन  राज्यों  के  नाम
 क्या  है  ;  और

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या
 कार्यवाही  कर  रही  है  ?  झार इस  मामले
 में  कब  तम  िर्ण  य  लियें  जाने  की  सम्भावन।  है

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पृत्ति  शौर
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पश्ौ
 झारिफ  बेग)  :  (क)  से  (ग).  उत्तरी  क्षेत्र  मे

 शुप्क  पत्तन  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर
 सरकार  कुछ,  समय  से  ध्यान  देती  रही  है  ।
 ध्यानपुर्वक  विचार  करने  ८  बाद  सरकार  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  देश  की  श्रर्थ-व्यवस्था
 की  वर्तमान  स्थिति  को  देखने  हुए  यह  परियोजना
 तात्कालिक  प्राथमिकता  की  नहीं  है  ।  इसलिए
 सरकार  ने  इसे  विषय  पर  निर्णय  स्थगित
 खन  का  पैसला  किया  है  |

 International  Drug  Smuggling  Racket

 "261,  SHRI  8,  R.  REDDY:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  rleased  to
 state:

 (ay  whether  an  international  drug
 smucrling  racket  has  heen  busted;

 (b)  what  is  the  quantity  of  hashish
 and  hashish  oil  forfeited;  and

 (c)  what  steps  are  taken  to  seize
 further  stocks  of  smuggled  drugs  re-
 ported  to  be  in  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 Yes  Sir.  Recently,  the  Directorate  of
 Revenue  Intelligence  with  the  assist-
 ance  of  Drug  Enforcement  Adminis-
 tration  of  the  United  States  were  suc-
 cessful  in  smashing  an  international
 gang  of  hashish  and  hashish  oi]  smug-
 glerg  which  was  operating  between
 AQ  “Bypuy  eA  VSN  ey}  pue  jedan
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 these  operations,  4i.l  kga.  of  hashish,
 36.05  kgs.  of  hashish  oil  and  0.25  kg.
 of  ganja  totally  valued  approximately
 at  about  Rs.  45.00  lakhs  were  seized
 on  i4th  October,  1977.

 (c)  On  verification,  it  was  reported
 that  there  were  no  further  stocks  of
 smuggled  hashish  which  could  be  seiz-
 ed.  However,  the  enforcement  agen-
 cies  are  raaintaining  a  careful  watch
 to  prevent  any  attempt  to  smuggle
 these  items  into  the  country.

 India’s  participation  ip  5th  Tehran
 International  Trade  Fair

 #262.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOP-
 ERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  if  it  is  a  fact  that  India  parti-
 cipated  in  the  5th  Tehran  Interna-

 tional  Trade  Fair  in  September,  A9TT;

 (b)  how  many  Indian  Business  and
 Indusirial  units  participated  in  this
 Fair  and  what  part  did  Government
 play  in  display  of  Indian  goods  in  this
 fair;

 (c)  the  total  expenditure  incurred
 in  participating  in  this  fair  and  the
 actual  booking  of  orders  from  India
 and  value  thereof;

 (dy  the  number  of  traders  and
 orders  anticipated  from  the  pending
 negotiations;  and

 (e)  is  it  true  that  most  of  these
 orderg  are  nearly  repeat  orders  of
 previous  business  contract?

 THE  MINISER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CUOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,
 Sir.

 {h)  Seventy  Indian  firms  ine!  iding
 Public  Sector  Undertakings  and  re-
 nowned  private  industrial  units  parti-
 cipated  in  the  Fair.  The  Trade  Fair
 Authority  of  India  on  behalf  of  the

 Government  made  detaild  arrang-
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 ments  for  participation,  namely  selec-
 tion,  collection  and  transportation  of
 exhibits  as  well  as  construction  an
 setting  up  of  the  Indian  Pavilion  in
 Tehrar  and  provided  facilities  for
 trade  negotiations.

 (ec)  The  total  estimated  expenditure
 incutred  on  participation  in  thig  fair
 is  Hs.  23.75  lakhs  which  includes
 foreign  exchange  element  of  Rs,  6.25
 lakhs.  Export  orders  backed  by  Let-
 ters  of  Credit  to  the  extent  of  Rg  2.84
 crores  were  hooked  by  the  parvici-
 Pants,

 (d)  The  number  of  foreign  traders
 were  fifty  and  the  orders  of  over  Rs.
 7.4  crores  are  anticipated  from  the
 pending  negotiations  with  them.

 (e)  No,  Sir.

 Import  of  Gold  to  stop  Smuggling

 *263  छापा  5.  M.  BANTAWALLA.
 SHRI  UGRASEN:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Plased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  consideration  of  the  Govern.
 ment  to  import  Gold  to  stop  smuggling
 of  this  high  priced  metal  and  to  meet
 the  growing  demand  of  the  people;

 (b)  if  so,  broad  outlines  of  the  pro-
 posal;  and

 (९)  its  effect  on  country’s  foreign
 exchange?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISII  AGARWAL):  (a)  to  (ec),  Sug-
 gestiong  had  been  made  in  the  Con-
 sullative  Committee  of  the  Ministry  ef
 Finance  that  Government  should  con
 sider  the  advisibility  of  importing  gold
 88  one  of  the  methods  for  containing
 smuguling.  Those  suggestions  had
 been  noted.  Government  have  so  far
 taken  no  decision  in  the  matter.
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 Threats  of  dire  cotsequences  received
 by  top  Offictals  of  Anti_Smuggling

 Organisation

 *264.  SHRI  M.  KALYANASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  top  officials  in  the
 anti-smuggling  organisation  of  the
 Revenue  Departmentg  have  been  re
 ceivin:  threats  of  “dire  consequences”
 from  anonymous  persons;

 (b)  whether  these  threats  have  im-
 mobilised  the  anti-smuggling  set-up
 in  the  country  and  the  worth  of  smug-
 gled  goods  seized  has  been  showing  a
 deching  trend  for  the  last  few
 months:  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Reports  re-
 ceived  by  the  Government  do  not
 indicate  that  any  top  officials  of  the
 anti-smuggling  organisation  of  the
 Department  have  been  receiving
 threats  of  “dire  consequences”.  How-
 ever,  recently,  a  few  instances  of
 threatening  anonymous  telephone  call
 to  some  officials  have  been  reported.

 (9)  and  (c).  No  Sir.  However,  the
 anti-smuggling  set  up  hag  been  suit-
 ably  ,trngthened  and  reinforced  and
 the  menace  of  smuggling  has  been
 effectively  contained.  As  a  result,  the
 value  of  gooda  seized  by  the  preven-
 tive  avencies  has  shown  a  declining
 trend.  Ag  against  goodg  worth  Res.
 36.00  crores  seized  in  ‘1976,  the  goods
 seized  in  977  (upto  September)  are
 worth  only  Rs.  20,00  crores.  On  the
 other  hand,  the  inward  remittances
 (non-trade)  of  foreign  exchange  have
 shown  a  sharp  increase  during  the
 current  year.

 सट्टा  समाप्त  किया  जाता
 2303,  Sto  रासजों  सिह  :  कया  विस

 ली  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सट्टा  प्रथा  गांधीवादी  प्र्थ-
 व्यवस्था  क॑  खिलाफ  है  जिसके  प्रति  जनता
 सरकार  बचनबद्ध  हैँ  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तौ  क्या  सरकार  का
 विचार  सट्टा  प्रथा  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने

 हेतु  सख्त  कदम  उठाने  का  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्थ  जौर  बेंकिग  मंत्रों

 भी  एच०  एस  बढेंल) :  (क)  भर  ख)
 वस्तुप्रो  में बायदे  के  सादे  जो  ऊपर  से  सट्टे  जैसे
 दिखाई  देते  हैं--जैसी  कई  प्रकार  की
 व्यापारिक  गतिविधियों  का  प्रभाव  स्थिरता
 लाने  वाला  हो  सकता  है  क्योंकि  उनसे  कीमतों
 में  होन  वाली  भ्रन्तरमौसमी  घटबढ़  बराबर
 हो  जाती  है  1  तथापि  कुछ  परिस्थितियों  में,
 वायदे  के  मांदोंका  परिणाम  भी  अवांछनीय
 हो  सकता  है।  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  पर
 सरकार  लगातार  निगरानी  रखती  है  और
 स्थिति  के  भ्रनुसार  उन  पर  पाबन्दी  लगाती
 है  झथवा  उनकी  प्रन्यथा  विनियमित  कर
 देती  है  |

 सरकारी  उपक्रसों  को  हुई  हामि

 2304.  शनी  राधयजी  :  क्‍या  बित्त
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के

 कुल  कितने  उपक्रम  चल  रहे  हैं  ;

 (ख)  वर्ष  975-76  शौर  976-77
 में  प्रत्येक  उपक्रम  में  कुल  कितनी  हानि  हुई
 शौर  उक्त  भ्रवधि  के  दौरान  प्रत्येक  उपक्रम  को
 कितनी  शुद्ध  हानि  हुई  ;  श्रौर

 (ग)  इस  हानि  वाले  उपक्रमों  में  कल
 कितनी  पूंजी  लगी  है  और  उनमे  कितने
 कर्मचारी  काम  कर  २  हैं  ?
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 वित्त  तथा  राजस्थ  झौर  बेकिंग मंत्री
 ी  एच०  एश्न०  पल) :  (क)  3i-3-
 977  को  केन्द्रीय  सरकार  के  35  चालू

 उद्यम  थे  1

 (ख)  शौर  (ग).  अपेक्षित  सूचना
 अनुबन्ध  मे  दी  गई  है  1  [प्रन्यालय  में  रखा
 गयां  ।  देखिये  संख्या  एल  At 1244/77

 एश्वांस  इंडयोरेंस  कंपनी,  बम्बई  हारा  कर्मों
 लया  कारखानों  का  बौसा

 2305.  क्री  दयाराम  शाक्य  :  बया
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  एडवास  इंश्योरेस  कम्पनी,  अम्बई,
 द्वारा  कितनी  फर्मों  तथा  कारखबानों  का  बीमा
 किया  गया  ;

 (ख)  गत  दो  वर्षों  में  कम्पनी  को  विन
 किन  फर्मों  तथा  कंपनियों  को  मुप्नावजा
 देना  पड़ा  तथा  प्रत्येक  को  वितना  कितना;
 और

 (ग)  उ  सकी  क्तिनी  शाखाए  है  धौर  उनमे
 कितने  कर्मचारी  काम  करते  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शोर  बेकिंग  मंत्री
 (ही  एच०  एसम०  पटेल)  (का)  से  (ग)
 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बीमा  भ्रधि  नियम
 I938  »  अन्तरगत  एड्वान्स  इंप्योरेस  कम्पनी
 लिमिटेड  का  पजीकरण  (नवॉकरण  न  कराये
 जाने  4,  कारण)  20-3-76  से  रह  कर  दिया
 गया  था  जिससे  उसे  नया  कारोबार  करने
 की  मनाही  कर  दी  गई।  श्रदालत  थे  श्रादेण  के
 अनुसार  28-70-i970  को  कम्पनी  की
 साविधिक  जमा  राशि  वापस  कर  दी  गई
 और  उस  तारीख  से  बीमा  भ्रधिनियम,  t938
 के  उपबन्धों  के  झधीन  यह  कम्पनी  बीमा
 कम्पनी  नहीं  रही  ।
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 2306.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  gtate:

 (a)  whether  Government  have  re.
 ceived  a  copy  of  the  resolution  passed
 on  290  September,  97  by  the
 General  Body  of  India  Meteorological
 Workshop  Union  of  Pune  Branch  op-
 posing  the  recommendationg  of  Ram-
 anna  Committee;  and

 (b)  if  so,  what  action  have  Govern-
 ment  taken  or  propose  to  take  in  re-
 gard  to  the  said  resolution’

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  YURUSIIO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  Yes  Sir

 (b)  The  views  of  the  Umon  will  be
 taken  into  account  before  Government
 decisions  on  the  recommendations  of
 Ramanna  Committee  are  taken.

 House  Rent  Allowance  to  Government
 Employees  Working  in  Mizoram

 2307,  DR.  R  ROTHUAMA:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  he  please  to
 state:

 (a)  whether  House  Rent  Allowance
 have  never  been  paid  to  the  Govern-
 ment  employees  working  in  the
 Mizoram  Government  whercas  the
 same  has  been  and  is  being  paid  to
 all  other  Government  Employees
 working  in  other  States  and  Union
 territories;

 (b)  if  so,  the  Teasons  for  such  dis-
 erepancies  with  respect  to  Mizoram
 Government  employees:  and

 (c)  whether  immediate  steps  are
 proposed  to  be  taken  to  restore  their
 House  Rent  Allowance  with  retrospec-
 tive  effect?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  ANI
 BANKING  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)
 to  (c).  The  classification  of  cities  for
 the  payment  of  house  rent  allowance
 to  the  Central  Government  employees
 is  made  according  to  their  population.
 Only  cities  which  have  a  minimum
 population  of  50,000  and  ahove  as  per
 the  last  decennial  census  are  eligible
 for  classification  for  the  payment  of
 house  rent  allowance  to  the  emplo-
 yees.  No  house  rent  allowance  is  be-
 ing  paid  to  Central  Government  em-
 plovees  working  in  Mizoram,  as  none
 of  the  cities  in  Mizoram  qualifies  for
 classification  on  this  basis

 House  Rent  Allowance  to  P&T
 Employees  working  in  Ratnagiri  Cily,

 Maharashtra

 2308.  SHRI  BAPUSAHED  PARULE-
 KAR’  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Third  Pay  Com-
 mission  has  recommended  that  house
 rent  allowance  may  be  sanctioned  to
 the  employees  of  Central  Government
 working  in  costly  cities  and  towns
 even  though  the  population  of  such
 places  is  less  than  fifty  thousand;

 (b)  whether  Government  are  aware
 that  the  accommodation  problem  in
 Ratnagiri  City  in  Maharashtra  is  very
 acute  and  the  living  is  very  costly:

 (c)  whether  Government  propose  to
 give  house  rent  allowance  to  P&T
 employees  serving  in  Ratnagiri  City  in
 Maharashtra;  and

 (d)  if  so,  when  and  if  not  the  rea-
 sons  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  Regarding  the
 payment  of  House  Rent  Allowance  to
 the  Centra]  Government  employees,  the
 Thir{  Pay  Commission  had  recom-
 mended  as  follows:—

 (i)  The  Government  should  take
 houses  on  long  lease  and  make  resi-
 dential  accommodation  available  to

 iis  employees  on  payment  of  0  per-
 cent  of  their  pay.

 (ii)  Government  should  lay  down
 aprrepriate  rates  of  house  rent
 ullowance  for  different  cities  and
 towns  not  on  the  criterion  of  popula-
 tion  but  on  the  basis  of  the  prevail-
 ing  levels  of  rent,  Alternatively,
 notional  rent  for  different  types  of
 accommodation  meant  for  employees
 in  speciferl  pay  groups  should  be
 laid  down  for  different  cities  and
 towns.  ‘The  difference  between  the
 actual  rent  paid  and  l0  per  cent  of
 the  pa}  shuuld  be  reimbursed  pro-
 vided  the  actual  does  not  exceed  the
 notional  rent;  where  it  does,  the
 extent  of  reimbursement  will  be
 limited  to  the  difference  between  the
 notional  rent  and  10  per  cent  of  the
 pay.

 (iii)  Till  the  Government  is  aple
 to  make  the  above  mentioned
 arrangements  the  rates  of  House

 Rent  Allowance  shoulg  be  as  follows:

 Cluss  of  city/  Rate  of  House  Rent
 town  Allowance  (H.R.A.)

 A,  Bl  and  B-2  5  per  cent  of  pay  sub-
 ject  to  a  maximum
 amount  of  Rs.  400  as

 house  rent  allowance.
 $  per  cent  of  pay

 subject  tu  a  maximum
 amount  of  Rs.  200  as
 house  rent  allowance,

 Government  has  decided  to  accept
 the  recommendation  at  (ii)  above.

 Ab)  to  (a).  Only  cities  which  have
 a  minimum  population  of  50,000  as

 per  ihe  last  decennial  census  ure  eligi-
 ble  for  classification  for  the  payment
 of  house  rent  allowance  to  the  em-
 ployees.  As  per  I97!  census,  the  popu-
 lation  of  Ratnagiri  in  Maharashtra
 State  was  37,55l  and  as  such  it  does
 not  qualify  for  classification  for  pay-
 ment  of  house  rent  allowance  to  the
 Central  Government  employees  in-
 cluding  the  P  &  T  employees  serving
 there.
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 Parity  in  Pay  Scales  between  Em.
 ployees  of  Chefair  and  Hotel  Industry /

 Air  India

 2309.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Chefair  is  an  indepen-
 dent  organisation  or  under  Hotel  In-
 dustry  or  a  part/sister  concern  of
 Air  India;

 (b)  whether  it  is  true  that  service
 conditions,  pay  scales  and  other  bene-
 fits  of  Chefair  employees  are  lower
 than  of  Hotel  Industry  or  Air  India
 employees;

 (c)  whether  there  is  any  proposal  to
 equate  the  Chefair  with  Hotel  Indus-
 try/Air  Indian  in  near  future;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  Chefair  is
 owned  and  managed  by  Hotel  Corpo-
 ration  of  India  which  is  a  wholly
 owned  subsidiary  of  Air  India.

 (b)  The  pay  seales/total  emol.«
 ments  and  other  benefits  of  the  Che-
 fair  iployees  are  comp  able  to  those
 in  most  of  the  hotels,  including  those
 of  India  Tourism  Development  Corpo-
 ration  and  hotels  in  the  Hotel  Indus-
 try.

 (९)  and  (d).  There  is  no  proposal
 for  equating  Chefair  with  Air  India.
 Chefair  being  a  unit  of  Hotel  Corpora-
 tion  of  India,  it  would  have  to  be
 treated  under  catering  Industry  in  so
 far  as  pay  scales  and  other  working
 conditions  and  benefits  are  concerned.

 Opening  of  Janata  Hotels  during
 9TT 78

 2310,  SHRI  GANANATH  PRADHAN:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL.  AVIATION  be  pleased  to
 state:
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 (a)  the  type  of  Janata  hotels  and
 their  number  which  will  be  opened  in
 the  year  1977-78;  and

 (b)  the  steps  so  far  taken  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  It  normally
 takes  two  years  to  complete  the  cons-
 truction  of  a  hotel  after  the  project is  finalised.  Hence  no  Janata  Hotel
 will  be  opened  during  ‘1977-78,  in  the
 country.

 (b)  (i)  Guidelines  have  been  pre-
 pared  and  are  being  sent  to  interested
 Parties.

 (ii)  A  number  of  models  of  diffe-
 rent  sized  hotels  will  he  prepared  for
 guidance  and  made  available  to  inte-
 rested  parties.

 (iii)  Subject  ta  availability  of
 funds,  a  few  Janata  Hotels  will  be

 built  by  the  Central  Government.
 (iv)  The  norms  specified  ly  the

 Central  Department  of  ‘Tourism  for
 granting  approval  to  hotels  are  being
 reviewed  to  cover  Janata  hotels.

 (v)  A  proposal  is  under  examina-
 tion  for  grant  of  interest-differential
 subsidy  to  hotels  for  loans  obtained
 from  financial  institutions  and  na-
 tionalised  hanks.

 aria  सरकारी  कर्मचारियों  के  बेतनमातों  में
 विधमता

 23i.  श्री  हुकम  ष्बन्द  कछवाय  :
 क्या  दिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें
 किः

 (क)  कया  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्न
 कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  में  एक  समान
 पदों  पर  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  के  वेतनमानों
 में  बड़ी  विषमता  है  ;  शौर
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 (@)  भविष्य  में  इन  बेतनमानों  में
 एकरूपता  लाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बिस  तथा  राजस्व  जौर  बेकिंग  मंत्री
 (भी  एच०  एस०  पटेल)  :  (क)  भौर  (ख).
 इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  में  7-6-7977  को
 इसी  प्रकार  के  झतारांकित  प्रश्न  संख्या  83०
 के  संबंध  में  दिए  गए  उत्तर  की  शोर  ध्यान
 दिलाया  जाता  है  ।  यह  भी  उल्लेख  कर  दिया
 जाए  कि  सरकार  ने  दिनांक  3-10-77
 के  संकल्प  द्वारा  वेतन,  प्राय  और  मूल्यों  के
 संबंध  में,  श्री  एस०  भूतलिंगम  की  _प्रध्यक्षता
 में  एक  प्रध्यपन  दल  की  स्थापना  की  है  ।
 झ्रध्ययन  दल  वेतन,  झ्राय  और  मूल्यों  के  संबंध
 में  नीति  का  एक  मसौदा  तैयार  करेगा  और
 इस  नीति  का  मसौदा  बनाते  समय  भ्रध्यमयन  दल
 निम्नलिखित  मासलों  पर  विचार  करेगा  —

 (i)  न्यूनतम  वेतन  कितना  होना  चाहिए
 झौर  न्यूनतम  बेंतन  का  निर्धारण
 करने  के  लिए  क्या  प्रतिमान
 अपनाए  जाएं  |

 (ii)  कया  न्यूनतम  वेतत  एक  समान
 होना  चाहिए  या  उसमे  निम्न-
 लिखित  के  बीच  झन्तर  रखा  जा
 सकता  है  —

 (क)  क्रृषि,  उद्योग  श्रौर  सेवाएं

 (ख)  संगठित  श्रौर  प्रसंगठित
 क्षेत्र

 (ग)  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्र

 (घ)  विभिन्न  राज्यों/क्षेत्रों  के
 बीच

 (8)  संग्रठित  क्षज्ञ  के  विभिन्न
 नियोक्‍ताप्रों  के  बीच

 (iii)  न्यूनतम  बेतन  और  अधिकतम

 बेतन  के  बीच  प्रस्तर  निर्धारित

 करने  के  लिए  क्या  सुसंगत  मानदंड

 होने  चाहिएं  और  क्या  न्यूनतम
 वेतन  और  भ्रधिकतम  वेतन

 के  प्रनुपात  सभी  क्षेत्रों  के  लिए
 एक  समान  होना  चाहिए  या

 ऊपर  पैरा  (ii)  में  बताए  गए
 क्षेत्रों  क ेबीच  वह  प्रलग-प्रलग
 रखा  जा  सकता  है  ।

 (iv)  पब्रधिकतम  श्ाय  का  निर्धारण
 करने  के  लिए  क्या  मानदंड  प्रपताएं
 जाएं  और  प्रधिकतम  शझाय  पश्रौर

 प्रधिकतम  वेतन  के  बीच  क्या

 संबंध  होना  चाहिए  ।

 (५)  वेतन  झौर  झाय  घौर  मूल्यों  के
 बीच  कंसे  सम्बद्धता  रखी  जाए
 झौर  इस  विषय  में  निजी  एवं
 सार्वजनिक  क्षत्नों  में  महंगाई  भत्ते
 के  नियमन  की  वर्तेमान  व्यवस्था
 की  समीक्षा  t

 (vi)  प्रस्तावित  वेतन,  प्राय  भर  मूल्य-
 नीति  के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  क ेलिए
 क्या-क्या  वित्तीय,  |प्राधिक
 झर  शन्य  नीतियां  भ्पनाई  जाएं  ।

 (vii)  क्या  प्रस्तावित  बेतन,
 प्राय  भौर  मल्य  नीति  को  लागू
 करने  के  लिए  कोई  वैधानिक

 परिवर्तन  करने  होंगे  t
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 Export  of  Natural  Rubber

 2312.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA.-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  export  natural  rubber  during  the
 year  ‘1977-78;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 the  total  quantity  proposed  to  be  ex-
 ported  during  this  year;  and

 (c)  the  total  quantity  exported  since
 the  decision  was  taken  to  export  na.
 tura]  rubber?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,
 Sir.  Government  have  already  decid-
 ed  to  export  surplus  natural  rubber.

 (by  and  (c).  Export  of  5,000  tonnes
 has  been  allowed  during  ‘1977-78  in  the
 first  instance.  Out  of  this  quota  and
 earlier  quota  4,345  tonnes  have
 already  been  exported  during  April—
 October,  ‘1977.

 Inclusion  of  Ooty  in  Programme  for
 Janata  Hotel  Construction

 23i3.  SHRI  P.  Ss.  RAMALINGAM:
 Will  the  Minisier  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state
 whether  Ooty,  the  Queen  of  Hill
 Stations  has  been  includeg  in  the  pro-
 gramme  for  construction  of  Janata
 Hotel?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  No,  Sir.  The  Cen-
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 tral  Government  has  no  plans  to  con-
 struct  a  Janata  Hotel  in  Ooty  at  pre-
 sent.

 Export  of  Goods

 23l4.  SIRI  DHARAM  VIR  VASI-
 SHT:  Will  the  Ministr  of  COMMERCE

 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  exports  of  the  follow-
 ing  items  in  the  years  1975.76,  ‘1976.
 77  and  the  first  six  months  of  ihe
 year  (1977-78  together  with  new  con-
 tracts  obtained  for  special  qualities  or
 goods  if  any  (l)  steel  (2)  ships  (3)
 tyres  (4)  silk  (5)  woollens  (6)  |umboo
 eraft  (7)  coir  (8)  project  equipment
 (9)  ceramic  products  (i0)  leather,
 rayon  and  machine  tools;  and

 (9)  the  steps  taken  to  promote  cx-
 ports  further  in  the  Fifth  Plan  period?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL.  SUPPLIES  AND  COOPERA.
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  fa)  A
 stutement  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 (9)  To  promote  exports  a  number
 of  steps  have  alreatiy  been  taken  which
 include  participation  in  ‘Trade  Fairs
 and  Exhibitions  abroad,  identification
 of  areas  and  export  items  with  export
 potential,  visits  of  trade  delegations,
 grant  of  cash  compensatory  support,
 drawback  of  custom  and  excise  duty.
 provision  of  export  finance,  quality
 control  and  supply  of  imported  and
 domestic  inputs  ete.
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 सरकारी  प्रतिनिधि  मंडलों  को
 झन्य  देशों  में  यात्रा

 2315.  भी  एन०  to  पोजवलकर  :
 श्री  यन्नदस  हार्मा  :
 श्री  फूल  ्बम्द  वर्मा:
 श्री  सुभाष  भ्राहूजा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  गत  दो  वर्षो  के  दौरान,  महीनेवार
 न्य  देशों  को  जाने  वाले  सरकारी  प्रतिनिधि-
 मंडलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 (ख)  उनमें  शामिल  व्यक्तियों  के  नाम
 क्या  हैं  तथा  प्रतिनिधिमंडलों  के  नेताशों  के
 नाम  कया  हैं  ;

 (ग)  इन  प्रतिनिधिमंडलों  ने  किन  देशों
 की  यात्रा  की  ;

 (घ)  उनमे  से  झाधिक,  राजनैतिक,
 सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमंडलों  की  श्रलगं-अलग
 संख्या  क्‍या  है  ;  और

 (=)  उन  प्रतिनिधिमंडलों  पर  कुल
 कितना  व्यय  हुआ ?

 बिस  तथा  राजस्व  और  बेंकिग  मंत्रों
 (श्री  एच०  एम०  पटेल)  :  (क)  से  (8).
 सूचना  हकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथा-
 सम्भव  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Production  of  Tea  in  Kangra  Valley
 23I6.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  production  of  tea  in  Kangra
 valley  during  the  last  three  years,
 year-wise;

 (b)  the  quantity  of  tea  exported
 from  the  valley  during  the  period,
 year-wise;  and

 (९)  the  incentives  being  given  or
 proposed  to  be  given  to  the  tea  pro-
 ducers  or  undertakings  for  export
 oriented  tea  production?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Estimat-
 €d  production  of  tea  in  Himachal  Pra-
 desh  (Kangra  and  Manali)  during
 ‘1974,  975  and  976  wag  ‘1888,  39]  and
 433  thousand  kgs.  respectively.

 (b)  Statistics  of  export  of  tea  from
 Kangra  valley  separately  are  not
 available.

 (c)  The  following  measures  have
 been  undertaken  by  Tea  Board  for
 development  of  Tea  in  Kangra  Valley.

 (i)  Opening  of  a  regional  office  of
 the  Tea  Board  at  Palampur.

 (ii)  Perodical  visits  of  tea  areas  in
 Himachal  Pradesh  by  Senior  Officers
 including  Technical  Officers  of  the
 Board.

 (iii)  A  Cooperative  Tea  Factory,
 was  set  up  at  Bir  with  financial
 assistance  from  the  Tea  Board  in
 i0t4  Proposals  for  its  expansion
 are  under  consideration.

 (iv)  The  Government  has  also
 approved  setting  up  of  an  additional
 Cooperative  Tea  Factory  ut  Palam-
 pur  for  which  a  loan  of  Rs.  §  lakhs
 has  already  been  advanced.

 (v)  Setting  up  of  two  more  coope-
 tative  teg  factories  at  Sidhbari  and
 Baijnath  is  also  under  consideration.

 (vi)  The  Board  hus  maid  Rs.  3  lakhs
 as  loan  to  the  Kangra  Tea  Planters
 Supply  and  Industrial  Marketing
 Sociely  Ltd.  which  organises  tea
 auctions  at  Amritsar

 (vli)  ‘The  Board  hus  been  assisting
 on  a  50:50  basis  an  experimental
 station  at  Palampur  which  is.  carry-
 ing  out  research  for  the  benefit  of
 planters  in  this  state.  The  Board
 has  supplied  superior  planting  ma-
 terials  to  be  raised  at  this  experi-
 mental  station.

 Selection  of  Senior  Officers  for
 Appointment  in  Chefalr

 23i7.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  necessary  that
 Directors,  General  Manager  and
 Manager  of  Chefair  should  be  select-
 ed  from  amongst  the  Diploma  Holders
 on  the  Hotel  Lines;

 (b)  if  so,  in  the  case  of  appoint.
 ment  of  present  Directors  and  Genera]
 Manager  of  the  Chefair  the  procedure
 has  not  been  followed  and  the  ap-
 pointment  of  persons  against  these
 posts  were  made  out  of  the  Hotel
 iine:  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 the  reaction  of  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OP  ‘TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  No,  Sir.

 (bi  and  (c).  Do  not  arise.

 Losses  suffered  by  State  Trading
 Corporation

 i5l4.  SHRI  YASHAWANT  BOROLE:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  State  Trading  Corpo-
 ration  is  incurring  losses  continuously
 on  its  export  business  ang  makes
 food  such  losses  on  the  items  import-
 ed  and  sold  in  the  local  market;

 (b)  :f  so,  the  losses  incurred  dur-
 ing  the  last  two  years;  and

 (९)  steps  Government  propose  to
 take  to  improve  the  management  effi-
 ciency  and  business  dynamism  of  this
 Corporation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SIRI  ARIF  BEG):  (9)  and  (b).

 No,  Sir.  ‘The  STC  earned  over-all
 trading  profits  on  itg  exporia  auring
 ‘1975-76  and  ‘1976-77.

 (c)  (i)  The  Indian  Institute  of
 Management,  Ahmedabad,  was  asked
 to  carry  out  a  study  to  suggest  appro-
 priate  measures  for  streamlining  and
 improving  the  operational  efficiency  of
 the  STC  and  the  MMTC  and  their
 Subsidiaries  and  the  quality  of  service
 to  their  clients.  The  Institute  was

 also  required  to  make  recommenda-
 tions  regarding  the  role  of  these  orga-
 nisations  in  the  context  of  the  overall
 national  interests  that  ihey  are  sup-
 posed  to  serve.  The  Insitute  has  since
 submitted  an  interim  report  which  is
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment.

 (ii)  A  Cabinet  Committee  consisting
 of  the  Ministers  of  Commerce,  Indus-
 try  and  Steel  and  Mines  has  also  been
 set  up  to  examine’  the  organisation
 and  working  of  the  STC/MMTC  and
 the  subsidiaries  of  these  Corporations.

 Shifting  of  Offices  of  Marine  Products
 Export  Development  Authority

 2319.  SHRI  प्र,  L.  P.  SINHA:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  «“‘OOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Marine  Products
 Export  Development  Authority  shift-
 ed  their  offices  to  a  new  building  dur-
 ing  May,  ‘1977;

 (b)  the  date  from  which  the  new
 building  was  hired  and  the  reasons
 for  the  inordinate  delay  in  shifting  to
 the  new  premises  and  the  loss  incur-
 red  due  to  the  new  premises  being
 kept  vacant  for  so  Jong  a  period;

 (c)  the  total  expenditure  incurred
 for  the  special  furnishing  and  parti-
 tioning  of  the  premises;  and

 (d)  whether  inspite  of  the  landlord
 offering  to  do  brick  partition  free  of
 cost  for  certain  rooms  decorative  par-
 titions  and  panelling  were  got  done  at
 exorbitant  cost  on  single  tender  basis?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA.
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  No,  Sir.
 The  Marine  Products  Development
 Authority  shifted  their  office  to  the
 new  building  in  April,  1977.

 (bj  to  (d).  According  to  information
 received  from  the  Authority,  the  new
 building  was  hired  from  15th  February,
 i977.  Minimum  time  was  taken  in
 shifting  which  was  necessitated  due  to
 partitiun  work,  shifting  of  PABX  by
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 Post  and  Telegraph  Department,  elec.
 trification  and  installation  af  Data  pro-
 cessing  equipment  etc.  These  work
 could  commence  only  after  the  build.
 ing  was  hired.  As  such  no  loss  was
 incurred  on  this  account.

 No  special  furnishing  was  done.  The
 total  cost  of  furnishing  and  partition
 work  including  exhibition  and  show
 case  facilities;  and  information  centre
 for  exporters  and  importers,  amount-
 ed  to  Rs.  93,4I9.

 The  landlord  did  not  agree  for
 brick  partition  free  of  cost  for  certain
 tooms.  The  landlord  at  Authority's  In-
 stance  oifered  to  construct  free  of  cost
 brick  partition  for  one  single  room
 only,  Since  the  same  was  not  in  con.
 formity  with  the  adjoining  conference
 room,  information  centre  etc.,  the
 idea  was  dropped.  No  decorative  par-
 tition  has  been  made.  The  panelling
 work  was  allotted  by  a  Committee
 consisting  of  five  officers  on  the  basis  of
 tenders  from  four  parties.

 Augmenting  of  Jumbo  Jet  Service
 2320.  SHRI  D.  AMAT:  Wii  the

 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  proposal  ig  under
 consideration  with  the  Government

 to  augment  the  Jumbo  Jet  Service;
 and

 (b)  if  so,  what  are  the  main  features
 of  the  proposal  and  by  what  time  the
 proposal  is  likely  to  be  implemented
 and  what  would  be  the  number  of
 Jumbo  Jets  purchased  for  the  pur-
 pose?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL,  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIE):  (a)  and  (b).  Air
 India  has  no  immediate  plans  to  add
 to  its  current  fleet  of  Pe747  Jumbo

 det  Aircraft.  It  is  currently  in  the
 process  of  finalising  its  long-term  plan
 covering  the  6th  and  7th  Five  Year
 Plan  periods.  However,  Air-India  has
 already  placed  orders  for  two  Jumbo
 aircraft.  The  first  of  the  two  aircraft
 is  due  for  delivery  in  December  ‘1977,
 and  the  second  is  epected  to  be  deliver-
 ed  to  Air-India  in  May,  1978.
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 झौद्योगिक  गृहों  पर  कर  की  बकाया  राशि

 232i.  श्री  छाब्रिरास  गेल  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  5  जून,  977  के  झ्तारांकित
 प्रश्न  संख्या  493  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  low  करोड़  रुपये
 से  भ्रधिक  मूल्य  की  परिसम्पत्तियों  वाले
 प्रत्येक  i6  भौद्योगिक  गृहों  पर  कर  की  कितनी
 धनराशि  बकाया  है  ?

 घिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 जुल्फिकार  उल्ला  )  भ्रपेक्षित  सूचना
 एकत्रित  की  जा  रही  है  श्लौर  यथासंभव  शी क्र
 सदन-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 Export  of  Garo  Hills’  Cotton  to  Japan

 2322.  SHRI  ७.  A.  SANGAMA:  Will
 the  Minister  of  COMMERUE  AND
 CIVU.  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  cotton  grown  in  the
 Garo  Hilis  Distinct  of  Meghuaya  is
 one  of  the  best  qualities  in  the  world:

 (b)  whether  Japan  is  the  sole  im-
 porter  of  Garo  Hills  cotton;

 (c)  names  of  firm(s)  which  hel  ber.
 granted  export  licence  with  respect  to
 exporting  Garo  Hills  cotton;  and

 (da)  a:  what  rate  the  said  cotton  is
 beiig  solqg  to  Japan  and  at  what  rate
 they  are  being  purchased  from  the
 growers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SIIRL  ARIF  BEG):  (a)  The
 cotton  grown  in  the  Garo  Hills  Dis-
 trict  of  Meghalaya  is  known  as  Assam
 Comillas  It  is  o  coarse  type  of  cotton
 and  is  not  used  for  spinning  purposes.
 AS  sUch  it  cannot  be  said  to  be  one  of
 the  best  qualities  of  cotton  in  the  world
 so  far  as  spinnalle  cotton  is  concern-
 ed.  This  cotton  is  used  for  filling  up
 mattresses  etc.

 (b)  Yes,  Sir.
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 (९)  Since  the  export  of  Assam
 Comillas  (cotton  grown  in  Garo  Hills
 District  of  Meghalaya)  is  under  open
 General  Licence,  the  question  of  grant-
 ing  export  licence  with  respect  to  ex-
 porting  this  cotton  does  not  arise.

 (d)  During  the  cotton  season  1976-77
 the  said  cotton  was  sold  to  Japan  at
 an  average  price  of  Rs.  5.00  per  kg.
 As  purchases  are  made  by  private
 traders  from  the  growers  direct  the
 information  is  not  available.

 विस  मंत्रालय  में  हिन्बी  का  प्रयोग

 2323.  शमी  नका  सिंह  चौहान:  क्‍या
 विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 (=)  क्‍या  उनके  मंत्रालय  तथा  उसके
 अधीनस्थ  कार्यालयों  में  अधिकाश  सरकारी
 कार्य  अभी  भी  अंग्रेजी  में  किया  जा  रहा
 है;

 (ख)  सरकारी  कार्य  मे  हिन्दी  के  प्रयोग
 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  मंत्रालय  ने  क्या
 कार्यवाही  की  है  ;

 (ग)  जनता  सरकार  के  गठन  के  बाद
 इस  बारे  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 (घ)  भविष्य  में  इस  बारे  में  क्‍या
 योजनाएं  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्थ  बौर  बेकिंग  मंत्री

 भी  एच०  एस०  पटेल  )  :  (क)  जी,
 ह्ा।

 (ख)  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यवाही  की
 है:

 (i)  कार्यशालाएं  प्रायोजित  करके
 कर्मचारियों  को  हिन्दी  के  प्रयोग
 के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  जा
 रहा  है  ;
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 (ii)  ge  कर्मचारियों  को  गहन
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  भेजा  जा
 रहा  है;

 (iii)  feet,  हिन्दी  प्राशुलिपि  शौर
 हिन्दी  टंकण  में  परीक्षाएं  पास
 करने  पर,  एक  मुश्त  पुरस्कार  देने
 जैसी  विभिन्न  योजनाओं  का
 व्यापक  प्रचार  किया  गया
 है;

 (iv)  कार्यालय  के  काम  में  हिन्दी
 के  प्रयोग  की  झ्रावश्यकता  पर
 बल  देने  के  लिए  राजभाषा
 कार्यान्वयन  समितियों  का  गठन
 किया  गया  है  भौर  उनकी  बैठकें
 नियमित  रूप  से  हो  रही  हैं  ;

 (५)  मान  प्रारूपों  और  टिप्पणियों  का

 हिन्दी  में  ग्रनुवाद  हो  गया  है
 अर  कर्मचारी  झपने  दिन  प्रति
 दिन  के  कार्य  में  उनका  प्रयोग
 करते  है  ;

 (vi)  कार्यविधि  साहित्य  जैसे  मैनुअलों,
 संहिताशो,  नियमों  झ्ादि  का  हिन्दी
 में  अनुवाद  किया  जा  रहा  है
 तथा  उनको  द्विभाषिक  रूप  में
 छपवाया  जा  रहा  है  ।

 (ग)  भारत  सरकार  की  राजभाषा  नीति
 का  कार्यान्वयन  प्रनवरत  प्रक्रिया  है  ।

 (9)  वित्त  मंत्नालय  के  लिए  कोई
 अलग  गोजनाएं  नहीं  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में
 राजभाषा  विभाग  से  प्राप्त  हुए  प्रनुदेशों  का

 झनुपालन  किया  जा  रहा  हैं  ।
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 शुेल्स  में  भारत  छोर  व्रोषीय  साझा  बाजार  के
 बीच  बातत्रीत

 2324.  शी  नटबर  लाल  alto  परमार
 ्नी  सी०  Ho  खाहप्पन :
 श्री  एस०  who  भुरुणयत  :
 भरी  एम०  कल्याण  सुम्दरस  :

 क्प्रा  बाणिव्य  तथा  सागरिक  पृति  और
 सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  बया  भारतीय  सूती  वस्त्रों  के
 तिर्यात  की  सीमा  बांधने  के  लिए  यूरोपीय
 सान्ना  बाजार  प्लौर  भारत  के  बीच  ब्रुसेल्स  में
 इसी  वर्ष  नवम्बर  के  तीसरे  सप्ताह  में  बातन्ीत
 हुई  थी  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बातचीत  के  फल-
 स्वरूप  क्‍या  तिष्कर्ष  निकले  ?

 वाणिज्य  तथा  मागरिक  प्रति  और
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (भी
 शारिफ  बेग)  (=)  और  (ख).  भारत  तथा
 यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  बीच  वार्ता  बूसेल्स
 में  अभी  भी  चल  रही  है  और  झ्भी  तक  कोई
 भी  अन्विम  करार  नहीं  हुआ  है  ?

 बिड़ला  उद्योग  समूह  को  काली  सूचो  में  दर्ज
 किया  जाना

 2325.  श्री  हुकम  बेब  मारायण  याब :
 क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सह-
 कारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  बिड़ला  उद्योग  समूह  को  काली  सूची
 में  दर्ज  करने  के  मामले  से  सरकार  क्‍यों  विलम्ब
 कर  रही  है  जब  कि  उन  पर  कराथवंचना  का
 मामला  चल  रहा  है  ;  भौर

 (ख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  हल
 उद्योगों  को  काली  सूची  में  दर्ज  करने  का
 हैं?
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 चानिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  शौर  सह-
 कारिता  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्  ब्रारिक

 बेंग)  :  (क)  मानतोय  सदस्य  का  भाशय
 सम्भवत:  प्रायात|निर्यात  विधि  तथा  कार्य-
 विधि  के  सन्दर्भ  में  उन  ज्यक्तियों  का  फर्मो
 को  (सरकार  के  साथ  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में)
 “काली  सूची”  में  रखने  की  सम्भावना  स  है  ॥

 परन्तु,  झायात  तथा  निर्यात  (नियंत्रण)  भ्रधि-
 नियम  भौर  उसके  भ्रन्तगंत  बने  नियंत्रण  ऋदेशों
 में  इस  प्रकार  की  “काली  सूची”  में  रखने
 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  हैं।  यहां  तक  कि
 करों  कौ  चोरी  के  लिए  तो  इस  कानून  में  उप-
 बन्धित  या  इसक  भ्रधीन  दांडिका  इस  प्रकार
 की  भ्न्य  कार्यवाही  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।

 ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Complaints  against  personal  staff  of
 Ministers  in  Mrs.  Gandhi's  Government

 2326.  SHRI  L.  L,  KAPOOR:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  and  addresses  of  the
 personal  staft  of  the  Ministers  includ-
 ing  Prime  Minister,  in  Mrs.  Gandhi's
 Government,  against  whom  complaints
 to  the  eflect  that  they  and  their  families
 had  amassed  wealth  disproportionate
 to  their  known  sources  of  income  had
 been  received;

 (be)  whether  the  income-tax  depart-
 ment  has  conducted  any  investigations
 in  pursuance  of  such  complaints;  and

 (c)  if  so,  the  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (eo).
 Enquiries  regarding  alleged  tax  eva-
 sion  are  being  conducted  by  the  In-
 come-tax  Department  in  respect  of
 the  following  persons:

 Shri  Yashpal  Kapoor,  Private  Sec-
 retary  to  the  former  Prime  Minister;
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 Shri  R.  K,  Dhawan,  Additional  Pri-
 vate  Secretary  to  the  former  Prime
 Minister;

 Shri  K.  L.  Dhawan,  formerly  Pri-
 vate  Secretary  to  the  minister  in

 *¥arious  Ministries;

 Shri  N.  K.  Singh,  Specia]  Assistant
 to  the  former  Minister  of  Commerce;

 Shri  R  C.  Mehtani,  Special  Assis-
 tant  to  the  former  Minister  of  Defence.

 Enquiries  are  also  being  made  in  the
 case  of  M/s.  Elite  Tourist  Service,
 Delhi  in  which  some  of  the  members
 of  the  personal  staff  of  the  Ministers
 of  the  erstwhile  Government  are
 alleged  to  be  interested.

 ‘/~
 2.  Appropriate  action  will  be  taken

 in  accordance  with  the  law  after  the
 enquiries  are  concluded.

 Support  Price  of  Groundnut

 2327  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minster  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 i
 (a)  whether  Government  have  fixed

 ye
 support  price  for  groundnut  during

 Me  current  season;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-

 ‘OPERATION  (SHRI  KRISHNA
 KUMAR  GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  For  the  1977-78  crop  season,
 the  Central  Government  has  fixed  a
 Support  price  of  Rs.  60  per  quintal ‘fo  ‘ae  fair  average  quality  of  ground.
 nu:-in-shell  as  against  a  support  price
 of  Rs,  i40  per  quintal  for  the  1976-77
 Crop  season.

 Quantity  of  Sugar  exported  during
 1976-77  and  current  year

 2328.  DR.  MURLI  MANOHAR
 JOSHI:  Will  the  Minister  of  COM.
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state
 the  quantity  of  sugar  exported  in
 976-7T7  and  the  quantity  exported
 during  the  current  year  so  far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOP-
 ERATION  (SHRI  ARIF  BEG):  A
 quantity  of  5.80  lakh  tonnes  of  Sugar
 valued  at  Rs.  5.68  crores  was  ex-
 ported  during  the  financial  year  ‘1976-
 77.  During  the  current  financia!  year,
 a  quantity  of  0.45  lakhs  tonnes  valued
 at  Rs,  0.43  crores  has  been  exported
 by  STC,  so  far.

 Tea  Plantations

 2329.  SHRI  P,  RAJAGOPAL
 NAIDU:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  en
 eouraging  tea  plantation  in  the  coun-
 try,  and

 (b)  if  so,  the  assistance  given  by
 Government  for  these  plantations  dur-
 ing  the  last  three  years?

 TINE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BFG):  a)
 Yes,  Sir.

 (b)  In  order  to  augment  the  pro-
 duction  of  tea,  the  Government  is  pro-
 viding  financial  assistance  through  Tea
 Board  to  tea  planters  in  the  form  of
 loans  and  subsidy.  The  tea  devclop-
 ment  schemes  include  (i)  Replan-
 tation  Subsidy  Scheme  and  (ii)  Tea
 Plantation  Finance  Scheme  under
 which  subsidy  and  loans  are  given  for
 planting  and  replanting  of  tea  areas
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 and  (iii)  Tea  Machinery  &  Irrigation
 Equipment  Hire  Purchase  Scheme
 under  which  machinery  is  provided  05
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 hire  purchase  basis,  The  total  amounts
 disbursed  under  these  schemes  during
 the  last  three  years  are  given  below:

 Tea  Replan-  Hire
 Year  Plantation  ting.  Re-  Purchase

 Finance  placement  Schemes
 Scheme  Keyavena-  (Rs, tion  in

 Scheme  —  Lakhs)

 '974°75  I  23  25°26  85°  .9
 1975-76  W452  ae  ga  99°77

 1976-77  qor  ar  32g  Tigs  Ho

 Measures  to  check  economic  offences

 2330.  SHRI  UGRASEN:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  the  urgent  measures  being  taken
 by  Government  to  check  economic
 offences?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  Government
 have  launched  a_  three-pronged
 attack  to  check  smuggling  and  foreign
 exchange  racketeering  by  strengthen-
 ing  the  preventive  and  enforcement
 machinery,  resorting  to  sclective  use
 of  the  provisions  of  the  Conservation
 of  Foragn  Exchange  and  Prevention
 of  Smuggling  Activities  Act  (COFE-
 POSA)  ang  by  taking  appropriate
 econumic  measures.  The  Smugglers
 and  Foieign  Exchange  Manipulators
 (Forfeiture  of  Property)  Act,  98

 is  also  apphed  for  the  forfeiture  of
 illegally  acquired  properties  of  smug-
 glers  and  foreign  exchange  mani-
 pulators  aid  of  their  relatives  and
 associates,  in  order  to  deprive  them
 of  their  ill-gotten  gains.

 Besides  changes  already  introduced
 in  the  law  relating  to  direct  taxation
 to  facilitate  unearthing  of  black-
 money  and  prevention  of  its  prollfera-
 tion  by  making  such  provisions  8

 sory  maintenance  of  accounts
 in  respect  of  specified  professions  and
 above  certain  prescribed  limits  of  in-

 come/turnover  for  business  and  other
 professions,  an  intcgrated  approach  is
 now  being  made  to  counter  tax  evasion
 through  collection  of  intclligence,  ia-
 vestigation,  scrutiny  of  accounts  and
 searches,

 राज्यों  मे  व्यापारिक  केन्द्र  योजना

 233i.  st  फूलचन्द  बर्मा :  +.
 श्रो  एन०  केज  शोजवलकर  :

 क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  और
 सहकारिता  मत्री  यह  बताने  का  cw  करेंगे
 क्किः

 (के)  क्या  सरतार  i  कुछ  राज्यों  में
 व्यापारिक  वेन्द्र  योजना  आन्म्भ  को  णी  se,

 (a)  यदि  हा,  तो  थ्ह  योजना  किन-
 किन  राज्यों  मे  प्रारम्भ  की  गई  थी  ;  झौर

 (ग)  उन  शज्यों  मे  इस  योजना  की
 क्रियान्विति  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  '

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  झौर
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (श्री
 कृष्ण  कुमार  गोयल)  :  (क)  जी,  नहीं।  «

 (@)  शीर  (  i).  प्रश्न  नहीं  उठते  1
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 Bonus  to  L.LC.  Employees

 2332,  SHRI  BIRENDRA  PRASAD;
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  LIC  employees  used
 to  get  bonus  but  the  same  was  stop-
 ped  during  emergency;  and

 (b)  af  so,  whether  Government  pro.
 pose  tu  puy  bonus  to  them?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H  M.  PATEL):  (a)  and  (b)
 The  Class  III  and  Class  IV  employees
 of  LIC  as  per  the  settlements  of  974
 (current  from  1-4-1973,  to  3l-3-977)
 were  tu  be  paid  bonus  without  any
 sciling  at  the  rate  of  5  per  cent  or
 annual  salary.  They  hag  been  paid
 bonus  for  two  years  viz.  ‘1973-74  and

 (gr4-78.
 2  Following  amendments  to  the

 Payment  of  Bonus  Act  965  through
 issue  of  an  Ordinance  in  September
 1975,  Government  decided  that  the
 employees  of  the  non-competing  pub-
 lic  sector  employees  including  Banks,
 L.J.C.  and  G.I.C.  may  be  paid  an  er-
 grat  amount  beginning  with  the
 accounting  year  1974/1974-75.,  The
 amount  of  ex-gratia  was  to  range
 from  zero  to  0  pe:  cent  depending
 upon  the  wage  level,  financial  circum-
 stances  and  other  relevant  factors  in
 ihe  industry  concerned.

 3,  It  was  however  not  possible  to
 fol  low  the  guidelines  in  respect  of  LIC
 employees  as  there  was  a  subsis:ing
 «“illiement  between  the  Corporation and  its  employees  for  payment  of
 bonus  at  the  rate  of  5  per  cent  of
 annual  salary  without  any  ceiling,  To
 bring  the  employees  on  a  par  with
 thove  of  the  GIC  and  nationalised
 bank.  the  provisions  of  the  974
 scttleimunts  so  far  as  they  pertained to  puyment  of  bonus  was  eonuiled  by the  Life  Insurance  Corporation  (Modi- firation  of  Settlements)  Act,  976  in
 March,  ‘1976  which  came  into  fore? with  offect  trom  ‘1-4-1975,

 4,  Although  it  had  been  decided  to
 pay  to  eligible  employees  हशनप्रायरय
 amount  for  the  year  1975-76  at  4  per
 cent  of  annual  salary,  jt  could  not  be
 disbursed  to  them  due  to  their  refusal
 to  take  payment.

 5.  The  validity  of  the  L.L.C.  (Modi-
 fication  of  Settlements)  Act,  I976  has
 been  challenged  in  the  Supreme  Court
 by  two  unions  of  the  LIC  Class  III
 and  Class  IV  employees.  As  the  hear-
 ing  of  the  case  is  already  going  or
 in  the  Supreme  Court  the  Govern-
 ment  in  the  circumstances  propose  to
 wait  for  jts  outcome.

 झाल्‌  का  निर्यात

 2333.  शी  राम  लाल  राही:  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  भौर  सहकारिता
 मंत्री  यह  बता  ने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  फरवरी,  977
 में  आल  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  दी  थी  जिसके
 परिगामस्वदप  झालू  उत्पादकों  में  निराशा
 स्थाप्त  है  और  आलू  के  मून्यों  में  गिरावट  झा
 रही  है  ;

 ख)  यदि  हाँ  तो  सरकार  का
 विचार  शालू  के  निर्यात  पर  लगी  रोक  क३  तक
 उठाने  का  है;  और

 (ग)  झाल,  के  निर्यात  से  वर्ष  1974—
 75,  975-76  अर  1976-77,  के

 दौरान  फ़ितन,  विदेशी  मुह  की  श्ाय  हई  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  और  सह-
 कारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्ची  झारिफ
 बेग)  :  (क)  फरवरी,  .977  में  आल  के
 निर्यातों  पर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हये
 २४1३  लगाई  गई  थी  दि  आलू  की  बरेल  कीभतें
 ऊपर  चढ़  रही  था  और  फराल  की  सम्भावना
 प्रत्की  नहों  थी  ।  निर्यातों  पर  रोक  लगने  के
 जाद  भी  कीमतों  मे  ऊच  रुख  वन  रह  और
 थोक  कीमतों  का  मासिक  सूचकांक  रोक  लगने
 के  'समथ  प्रचलित  कीमतों  को  झपका  रोक
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 लगाने  के  बाद  को  अवधि  में  आमतौर  पर  क््चां
 रहा  ।  ४न  बातो  को  देखने  हुये  यह  कहना  सही
 नहीं  होगा  कि  फरवरी,  .977  में  भालू  के
 निर्यात  पर  रोक  लगाने  फलस्वपप  कीमतों
 में  गिरावट  का  रुख  रहा  नथा  उससे  आलू  उगाने
 वालों  को  निराशा  पैदा  हुई  ।

 (ख)  झाजू  के  निर्यातों  पर  रोक  हटाने
 के  प्रप्त पर  ०  सल  की  सम्भावना और  कीमतों  के
 ऊब  को  ध्यान  में  रखते  हये  उपयुक्त  समय  पर
 विचार  किया  जाएगा  ॥

 (ग)  "म्बन्धित  अबधि  में  मुल्य  को
 डप्टि  से  आल  के  निर्या-  मिम्नाक्‍्त  प्रकार
 रहे  —

 ay  मूल्य  (लाख  कपा

 में)

 1974-75  68.  66

 1975-76  348.7
 I976-77  .  585.5

 Decision  to  export  smaller
 of  Sugar

 quantity

 2334.  SHRI  8,  R  DAMANI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de.
 cided  to  allow  export  of  much  smaller
 quantities  of  sugar  this  year;  and

 (b)  if  so,  the  details  and
 therefor?  reasons

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
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 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and  (5).
 In  July,  977  the  Government  had  deci-
 ded  that  during  the  financial  year
 ‘1977-78,  out  of  the  production  during
 the  sugar  year  ‘1976-77,  exports  should
 be  allowed  to  meet  the  existing  firm
 commitments  in  a  manner  so  as  to
 minimise  the  losses.  The  total  com-
 mitments  to  be  thus  fulfilled  were  to
 the  extent  of  1,45,000  tonnes  out  of
 which  120,000  was  for  Iran  and  25,000
 tonnes  for  EEC.  During  the  current
 financial  year,  STC  has  exported  0.45
 lakh  tonneg  valued  at  Rs.  042  crores
 so  far,  out  of  the  quantities  of  sugar
 contracted  for  export  during  ‘1976-77.

 बहुमल्य  जोधन  रक्षक  ह्रौषधियों  को  तस्करी

 2336.  श्री  बृजभूषण  तिवारी:  क्या
 वित्त  मन्नी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  का  ध्यान  29  अक्लू-
 बर्द  (977  के  'इकानामिक  टाइम्स '  में  प्रका-
 शित  इस  सम.चार  की  ओर  दिलाया  गया  है
 कि  प्रेडिनीसोलोन,टेट्रासाइक्ली  न  और  एनल्जीन
 जैसी  व्रहमृत्य  जीवन  रक्षक  झौषधियों  की
 तस्करी बडे  पैमाने  प*  हो  नही  है,  शौर

 (ख)  यदि  हा  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  =

 विल्  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री (भी  सतोक्ष"

 ख  ग्रग्रवाल)  :  (क)  जी  हां  |  इस  आशय
 का  एक  समाचार,  था  ।  परन्तु  सरकार को  मिली
 रिपोर्टों  से  देश  में  इन  झौषधियों  के  हाल  ही  में
 बड़े  पैमाने  पर  चोरी-छिपे  लाये  जाने  का  पकेत
 नहीं  मिलता  है।

 (अ)  प्रश्न  नही  उठता  है।  फिर  भी
 स्थिति  पर  सावधानीपूर्वक  निगरानी  रबी  जा
 रही  है  1
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 Violation  of  Foreign  Exchange  Regula-
 tion  Act  by  Multinational  Companies

 2337.  SHRI  P.  K.  KODIYAN:  Wilt
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  been
 taking  drastic  action  against  the  Multi-
 national  Companies  for  the  violation  of
 Foreign  Exchange  Regulation  Act;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  com-
 panies  subjected  to  action  and  the
 charge  againet  therm?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Whenever
 any  violation  of  the  Foreign  Exchange
 Regulation  Act  by  any  branch  or  Jn-
 dian  subsidiary  of  a  foreign  company
 comes  to  the  notice  of  the  Enforce-
 ment  Directorate,  action  as  provided
 under  the  said  Act  is  taken.

 (b)  During  the  last  3  years  from
 4-l-74  to  31-10-77,  2  branches  of
 foreign  companics  and  6  Indian  subsi-
 diaries  of  foreign  companies  have  been
 found  guilty  of  various  violations  of
 the  Foreign  Exchange  Regulation  Act
 and  penalties  have  been  imposed  an
 them.

 Note:  The  above  information  25
 confined  to  the  list  of  482  Multi-
 nadonal  companies  operating  in  India
 as  branches  of  foreign  companies  as
 on  3l-3-977,  and  1m  Multinational
 companies  operating  in  India  through
 Indian  subsidiaries  as  on  31-3-76,
 maintained  by  the  Department  of
 Company  Affairs.

 ere  कोह्मापरेटिज  कालेज,  कोटा

 2338.  थनी  चतुर्भज  :  क्‍या  वाजित्म
 तथा  सागरिक  पृतति  प्लौर  सहकारिता  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  देश  में  सहकारी  समितियों
 को  चलाने  के  लिए  प्रशिक्षित  प्रधिक्षारियों  को
 लैधार  करने  हेतु  कोटा,  राजस्थान  में  एक

 सेन्द्रल  कोप्रापरेटिय  कालेज  खोला  जः  रहा
 है;

 (क्ष)  उस  कालेज  में  पढ़ाने  का  ह. ह  क्या
 होगा  शौर  उसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्‍या  हैं;
 और,

 (१)  इसके  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहा-
 यता  दी  ज्ञायेंगों  झौर  यह  कालिज  कब  से
 प्रारम्भ  हो  जाएगा  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  धरत  और  सह-
 कारिता  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (ओ  कष्ण
 कुमार  गोयल)  :  (क)  जी  नहीं  1

 (ख)  शौर  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Smuggling  of  Coca  Cola  from  Pakistan

 2339.  SHRI  SHANKERSINHJI
 VAGHELA:

 SHRI  ANANT  DAVE:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  he  has  seen  a  press  re-

 port  which  appeared  in  the  ‘Economic
 Times’  dated  the  #8th  September,  ‘1977
 Teporting  that  with  the  imposition  of
 a  blanket  ban  on  the  manufacture  of
 Coca  Cola  in  India,  hundreds  of  truck
 loads  of  this  beverage  are  being  smug-
 gied  from  Pakistan  every  night;  and

 (b)  the  facts  thereabout  and  the
 reaction  of  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes  Sir.
 There  was  a  press  report  to  this  effect.
 However,  reports  received  by  Govern-
 ment  do  not  indicate  any  such  smug-
 gling  of  Coca  Cola  from  Pakistan  into
 India,

 (b)  Does  not  arise.  Since  no  case
 of  smuggling  of  Coca  Cola  from  Pakis-
 tan  into  the  country  has  been  reported.

 Keservation  of  vacancies  for  8.C./5.T.
 in  Public  Sector  Undertakings

 2340,  SHRI  S.  D.  SOMASUN-
 DARAM:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:
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 (a)  the  existing  procedure  in  regard
 to  reservation  of  vacancies  for  candi-
 dates  from  SC/ST  and  backward  classes
 in  all  undertakings  in  the  public
 sector;

 (b)  the  extent  of  divergence  of  such
 procedure  from  that  obtaining  jn  re-
 gard  to  recruitment  to  Government  de-
 partments;  and

 (९)  whether  Government  propose  to
 make  it  obligatory  for  all  public  sec-

 A  Direct  Recruitment

 (i)  Livect  reeruiin  ent  cn  an  all-India  basis  by  means  of  open  comprtitive
 test

 ny  ae
 reeruitirent  on  an  all-India  basis  other  wise  than  as  (i) ve  *

 (iii)  Direct  recruitment  to  Class  IJ  and  IV  posts  normally  attracting from  a  locality  or  a  region.

 B)  Promotion  t  which  element  ,  dey (B)
 it  ion  eine  ९४  in  of  direct  ह  fan

 doe
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 tor  undertakings  to  adopt  the  same
 procedure  for  reservation  as  in  Govern-
 ment  departments?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Broadly,
 the  procedure  regarding  reservation
 of  vacancig  for  candidats  from  SC/
 ST  in  the  Public  Enterprises  is  as
 follows:

 sc  sT

 35°  787

 I  6  our  7  }  i

 Varies  from  State  wo
 State.

 15%  Tho

 (i)  Through  limited  departmental
 competitive  examination,  in  Class  II,
 पा  and  Iv.

 (ii)  By  selection  from  Class  II  to
 the  lowest  rung  or  category  in  Class
 I  and  in  Class  II,  [II  and  IV  posts.

 (iii)  On  the  basig  of  seniority  sub-
 ject  to  fitness,  in  Class  I,  II,  III  and
 Iv.

 There  is  no  reservation  of  posts  for
 the  backward  classes  in  Government
 or  in  Public  Enterprises.

 (b)  and  (c).  Even  now,  there  is  no
 deviation  from  the  basic  principles  of
 the  reservation  orders,  ee  percntages
 of  posts  reserved,  etc.,  in  the  Public
 Enterprises  as  compared  to  the  cor-
 responding  provisions  in  respect  of
 Government  departments,

 Persuation  to  Foreign  Banks  to  invest
 in  Public  Sector  Undertakings  in  India

 ‘2341.  SHRI  AMAR  ROY  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  taken
 a  decision  to  persuade  the  Foreign
 Banks  to  invest  in  the  Public  Sector
 Undertakings  in  our  country;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).
 As  part  of  social  contro]  measures  in-
 troduceq  in  1967,  foreign  banks  are
 required  to  deploy  foreign  funds  in
 Indian  business  to  the  extent  of  3.5
 per  cent  of  their  total  deposits  in  India.
 In  implementation  of  this  require-
 ment  foreign  banks  have  given  foreign
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 currency  loans  to  some  public  sector
 undertakings  amounting  to  Rs.  3.57
 crores.  The  foreign  banks,  as  part  of
 their  normal  operations  in  India,  have
 also  granted  credit  limits  to  some
 public  sector  undertakings  in  the
 country.  Such  credit  limits  granted
 by  7  foreign  banks  to  20  public  sector
 undertakings  aggregated  Rs.  42.96

 ‘ecrores  gt  the  end  of  July,  1977.

 विदेशों  में  गये  सरकारी  प्रतिसिधि

 2942.  श्री  शमेदवर  पाटीदार  :  ब्या
 विश  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  छह  महीनों  के  दौरान  सरकार
 के  प्रतिनिधि  के  रूप  मे  विभिन्न  देशों  को
 गए  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  है  ;  और

 (ख)  भारतीय  रुपए  झौर  विदेशी  मुद्रा
 में  भ्रलग-प्रलग  उन  पर  कितना  व्यय  हुभा
 हैँ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शझौर  बेकिंग  मंत्रों
 (श्री  एच०  एस०  पटेल)  :  (क)  और  (ख).
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भौर  यथा  सम्भव
 शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अफगानिस्तान  में  कारखातनों  को
 भव

 2343.  शी  हरगोविन्द  वर्मा  :  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  है,  और  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  का  शफगानिस्तान  में
 नए  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;
 शौर

 weg
 (7)  यदि  हां,  तो  कितने  उद्योग  किन-

 वन  जातों  पर  खोले  जाने  है  ?

 बाणिम्य  तथा  नामरिक  पृति  झौर  सह-
 कारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (भी  प्रारिफ

 बेग)  :

 (क)  जो  नहीं  1

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Security  measures  to  prevent  skyjack-
 ing  of  plane  occupied  by  the  Prime

 Minister

 2344.  SHRI  M,  ARUNACHALAM:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  sudden
 spurt  in  skyjacking  and  in  the  in-
 terest  of  the  country  as  well  as  in
 the  interest  of  the  Prime  Minister.
 the  decision  by  the  Prime  Minister  to
 take  commercia]  flights  for  his  travel
 will  be  reconsidered;

 (b)  will  am  assurance  be  given  that
 special  security  measures  are  being
 taken  to  prevent  skyjacking  of  the
 planes  in  which  the  Prime  Minister
 chooses  to  travel;  and

 (c)  state  the  measures  being  taken
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  The  Prime  Minister  is  fully
 aware  of  the  security  aspects  involved
 in  his  travelling  by  commercial  fights,
 and  adequate  security  measures  in-
 eluding  anti-hijacking  and  anti-sabot-
 age  precautions  are  always  duly
 taken.

 (c)  ay  would  not  be  in  the  public
 interest  to  spell  out  the  mensures  that
 are  taken  in  this  regard.

 Issue  of  ‘F'  Forms

 2345,  SHRI  K.  RAMAMURTHY: Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Please]  to  state  whelher  Govern-
 ment  consider  to  authorise  the  sub-post
 offices  to  issue  ‘P'  forms  along  with
 the  Nationalised  Bank  in  view  of  fresh
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 relaxations  on  Foreign  Travel]  with
 regard  to  ‘P"  form?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 ‘(SHRI  H.  M.  PATEL):  No  such  pro-
 posal  js  at  present  under  consideration
 of  the  Government.

 Loan  sanctioned  to  Sobhana  Textiles
 by  Indian  Overseas  Bank,  Bombay

 2347,  DR.  BALDEV  PRAKASH:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Overseas
 Bank.  Tilang  Road  Branch,  Matunga,
 Bombay  sanctioned  Joan  to  Sobhana
 Textiles  in  the  year  973  and  if  so,  the
 amount  of  loan;

 (b)  the  interest  paid  by  the  firm  to
 the  bank;  and

 (c)  arrears,  if  any  of  the  interests
 not  paid  to  the  bank  and  the  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  fol-
 lowing  credit  facilities  were  made
 available  tg  Sobhana  Textiles  by
 Indian  Overseas  Bank,  Tilang  Road,
 Matunga,  Bombay  in  the  year  ‘1973;

 (i)  Inland  documentary  demand
 bills  purchase—Rg  .50  lakhs

 (ii)  Injand  Documentary  usuance
 bill  purchase—Rs|  2.50  lakhs.

 (iii)  Key  cash  credit—Rs.  20.0
 lakhs.

 ()  Temporary  Overdraft  Rs.  0.50
 lakhs.

 (v)  Key  loan—Re.  0.75  lakhs.

 The  Bank  has  reported  that  the
 present  outstanding  excluding  interest
 due  is  Rs.  3.32  lakhs.

 (b)  Interest  paid  by  the  firm  to  the
 Bank  upto  0-6-1974  is  Rs.  2.55  lakhs.
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 (c)  The  firm  has  not  paid  to  the
 Bank  arrears  of  interest  upto
 ‘31-10-1977  amounting  to  Rs.  2.36  jakhs,
 The  firm  is  reported  to  be  out  of
 business  on  account  of  financial  diffi-
 culties  resulting  from  mismanagement,
 The  Bank  has  reported  that  it  is
 taking  steps  to  file  a  suit  for  recovery
 of  its  dues.

 Setting  up  of  Committee  to  probe  into
 the  joans  given  by  Central  Bank  to

 Kohinoor  Mills

 2348.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  set
 up  any  Committee  to  probe  the  loans
 given  by  the  Central]  Bank  to  Kohi-
 noor  Mills  during  emergency;  and

 (b)  if  so.  the  composition  of  the”
 Committee  and  terms  of  reference?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).
 Government  have  appointed  a  Onc-
 man  Committee  headed  by  Shri
 D.  N.  Ghosh,  Director,  Office  of  ‘he
 Comptroller  and  Auditor  General  of
 India,  New  Delhi  to  enquire  into  the
 credit  facilities  given  by  the  Central
 Bank  of  India  to  Kohinoor  Mills  Co.
 Lid.  A  copy  of  the  Resolution  dated
 August  30,  977  published  in  the
 Gazette  of  India  Extraordinary  an-
 nouncing  the  ‘Sppointment  of  the
 Committee  and  laying  down  its  terms
 of  reference  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library,  Se
 No.  LT-245/77].

 Officials  of  Indian  Revenue  Services

 2349,  SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA:  Will  the  Minister  of
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  designations  of
 officials  of  the  Indian  Revenue  Servi-
 ces  ‘who  are  at  present  on  deputation
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 to  the  various  Ministries/Departments
 of  the  Government  of  India/Public
 Undertakings/Local  Bodies/Delhi  Mu-
 nicipal  Corporation  and  the  period  of
 their  deputation;

 (b)  which  of  these  officers  have  got
 promotions  in  the  borrowing  Depart-
 ment,  the  post  and  pay  attached
 ther~to;

 (c)  whether  while  agreeing  to  their
 promotions  and  extension  of  tenure,
 his  Ministry  takes  into  account  that
 the  officerg  seniors  to  these  persons
 in  the  various  Services  do  not  suffer
 in  their  promotions  prospects  for
 the  reasons  that  they  were  not  on  de-
 putation;  and

 (d)  which  of  these  officers  have
 been  given  fresh  tenure  after  getting
 promptions  to  the  higher  posts  in  the
 borrowing  Departments  and  for  which
 period?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUF  AND  BANKING  (SHRI  H.
 M.  PATE):  Information  in  respect
 ot  officers  of  Indian  Revenue  Service
 (Income-tax)  is  being  collected,  and

 will  4e  laid  on  the  Table  of  the  House

 Information  in  re,*  ‘t  of  the  officers
 of  Indian  Customs  and  Central  Excise
 Service  is  furnished  below,

 (a)  A  hist  of  aMcers  of  the  Indian
 Customs  and  Central  Excise  Service,
 who  are  working  in  ex-cadre  posts  out-
 side  the  Department  of  Revenue  is  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.  {Placed
 in  Library.  See  No.  LT-246/77).

 (b)  Only  two  officers  included  in  the
 list  annexed  have  got  promotion  in  the
 borrowing  Departments.  Their  parti-
 culars  are  indicated  below:

 (l)  Shri  है,  C.  Misra  was  sent  on
 deputation  ito  the  Department  of
 Personnel  as  Joint  Secretary  on
 4  10-1973,  and  has  been  appointed
 in  the  same  department  as  Additional
 Secretary  with  effect  from  September,
 1976.  The  pay  attached  to  the  post

 of  Additional  Secretary  is  Ra.  3,000/_
 per  month.

 (2)  Shri  M.  G,  Mathur  went  on
 deputation  to  the  Secretariat  of  the
 General  Agreements  on  Tariffg  and
 Tiade,  Geneva  in  August,  ‘1964,  No
 information  is  avzilable  regarding
 the  pay  attached  to  the  post  of
 Deputy  Director  General.  General
 Agreements  on  Tariffs  and  Trade
 which  is  held  by  Shri  Mathur  at
 present.

 (el  The  selection  of  officers  for  depu-
 tation  potis  is  made  ly  the  borrowing
 authority  trom  the  panel  of  suitable
 and  willing  officers,  furnished  by  the
 Cadre  Authority.  The  elevation  of  an
 officer  on  deputation  to  a  higher  post
 in  the  borrowing  Department  does  not
 affect  the  promotion  prospects  of  the
 other  officers  in  the  parent  cadre,  When
 the  deputationist  comes  back  to  the
 parent  cadre,  he  has  to  take  his  place
 with  reference  to  his  scniority  position
 in  the  cadre  without  any  regard  to  the
 promotions  that  may  have  been  given
 to  him  in  the  borrowing  Department.

 (d)  Shri  M.G.  Mathur  has  been
 given  extension  of  tenure  in  the  Gene-
 tal  Agreements  on  Tariffs  and  Trade
 up  to  3l-2-980.

 Recogr:\!.on  of  Hvderabad  Airport  as
 a  Customs  Airport

 2350,  SHRI  G.  8.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  Hyderabad  airport  has
 been  recognised  as  a  customs  airport
 for  export  of  certain  items;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 The  airport  at  Hyderabad  has  been
 appointed  as  customs  airport  vide  Notin
 fication  No.  228/77-Customs  dated  26th
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 October,  977  for  the  purpose  of  load-
 ing  of  expert  goods  specified  below:—

 (i)  Fresh  vegeiables
 (ii)  Fresh  fruits

 (iii)  Processed  foods

 (iv)  Poultry  and  poultry  products
 (v)  Meat  ang  meat  products  includ-

 ing  live  animals

 (vi)  Leather  and  leather  products

 (vii)  Handlooms

 (viii)  Readymade  garments

 (ix)  Handicrafts

 (x)  Chemicals

 (xi)  Engineering  oroducts
 (xii)  Glass  and  glassware

 Nationalisation  of  Syndicate  Bank

 2351.  SHRI  8.  NANJESHA  GO-
 WDA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  when  was  Syndicate  Bank  na-
 tionalised;  the  amount  of  compensa-
 tion  paid  and  to  whom  it  was  paid;

 (b)*  who  are  all  the  Chairmen  of
 Syndicate  Bank  after  nationalisation:
 and

 (c)  whether  the  present  Chairman
 of  the  Bank,  Shri  K.  K.  Pai  is  re
 lated  to  Mr.  T.  A.  Pai,  former  Union
 Minister  of  Industries?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.
 M.  PATEL):  (a)  On  9th  July,  1969,
 the  undertaking  of  the  Syndicate  Bank
 ‘Lid.  was  transferred  and  vested  in  the
 ‘corresponding  new  _  bank’,  namely,
 Syndicate  Bank  under  sections  3  and
 4  of  the  Banking  Companies  (Acquisi-
 tion  and  Transfer  of  Undertakings)
 Act,  1970.  In  terms  of  section  6  of  the
 Act,  an  amount  of  Rs.  360  lakhs  was
 paid  as  compensation  to  the  ‘Syndicate
 Bank  Limited’;

 «  (b)  0)  Shri  T,  A.  Pai,  former  Custo-
 dian  of  the  bank.
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 (ii)  Shri  K.  K.  Pai,  present  Chairman
 and  Managing  Director.

 (c)  Yes,  Sir.

 Direct  Boeing  Service  to  Bhubaneshwar
 from  Delhi

 2352.  SHRI  SARAT  KAR:
 SHRI  GANANATH  PRADHAN;

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  why  a  direct  Boeing
 service  is  not  operated  to  Bhubanesh-
 war  from  Delhi  in  spite  of  its  urgency;

 (0)  the  time  by  which  it  will  be
 introduced;  and

 (c)  why  the  present  second  flight
 has  been  cancelled  causing  harass-
 ment  to  a  lot  of  passengers  including
 V.I.Ps  and  tourists?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).  On
 account  of  very  low  traffic  potential,  a
 direct  Boeing  service  from  Delhi  to
 Bhubaneswar  is  not  economicaliy
 viable.  Indian  Airlines  do  not  have
 any  plan  to  introduce  such  a  service
 in  the  near  future.

 (९)  Service  IC-27l/272  (Calcutta-
 Bhubaneswar-Calcutta)  operating  four
 times  in  a  week  had  to  be  suspended
 because  One  more  F-27  aircraft  had  to
 be  withdrawn  for  major  inspection.

 Tourist  Lodges  and  Hotels  in  Orissa

 2353.  SHRI  JENA  BAIRAGI.:  Will-
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATIO”  be  pleased  to  state  the
 reasons  why  India  Tourism  Develop-
 ment  Corporation  is  not  taking  serious
 interest  in  building  more  number  of
 Tourist  lodges  and  hotels  to  exploii  the
 immense  tourism  potentiality  of  the
 Orissa  State?

 88
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  Keeping  in  view

 ‘the  tourism  potential  of  Orissa  State,
 the  India  Tourism  Development  Corpo-
 ration  is  already  expanding  its  Travel-
 lers’  Lodge  at  Bhubaneswar  by  putting
 up  a  new  block  of  24  rooms  at  an  esti-
 mated  cost  of  Rs.  40  lakhs.  Subject  to
 the  evailability  of  funds  and  satisfac-
 tory  feasibility  study  the  Corporation
 alsa  plans  to  construct  a  hotel  at  Puri.

 Retirement  of  Indian  AR  Hostesses

 £354.  SHRI  YADYENDRA  DUTT:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Air  India  _  practices
 discrimination  in  the  matter  of  mar-
 riages  of  Indian  air  hostesses  and
 Euroyean  air  hostesses  working  in  Air
 India;

 (b)  whether  Indian  air-hostesses,  if
 they  marry,  are  retired  immediately
 whereas  the  European  =  air-hostesses
 are  not  retired  and  if  so,  why;  and

 (c)  whether  Indian  air-hostesses
 are  retired  at  the  age  of  30  while  her
 flight  purser,  a  male  counterpart.
 retires  at  the  age  of  58  and  if  so,  why?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KNAUSHIK):  (a)  and  (b).  Under
 the  Air-India  Employees’  Service  Re-
 gulations,  air  hostesses  retire  from  the
 service  of  Air-India  on  getting
 married,  or  on  attaining  the  age  of  35
 years  with  extension  of  one  year  at  a
 time,  subject  to  medical  fitness,  upto
 the  age  of  40  years.  However,  Air-
 India  hag  now  to  allow  European
 hostesses  to  continue  even  after  mar-
 riage  due  to  the  enactment  of  local
 Government  iaws  in  i975  which  do  not
 permit  the  Corporation  to  either  force
 such  hostesses  to  retire  from  service  or
 ferminate  their  services.

 (c)  Yes.  Sir.  The  work  of  air  hostess
 is  an  arduous  one  since  she  takes  the

 main  brunt  of  service  to  the  passengers
 in  the  (४४४  and  is  not  comparable  to
 any  other  vocation  in  any  other  indus-
 try.  Besides,  normaily  air  hostesses  get
 married  before  they  reach  the  age  of  30
 years.  All  these  factors  are  kept  in
 view  while  fixing  their  retirement  age.

 Proposal  to  exteng  Dual  Pricing
 Policy  to  Edible  075  and  Pulses

 2355.  SHRI  5.  G,  MURUGATYAN:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIHS  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  extend  the  dual  pricing  policy  to
 edible  oils  and  pulses;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMSiERCE  ANID
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  No,  Sir.  At  present,
 there  is  no  such  proposal  under  Gov-
 ernment’s  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 Steps  taken  to  promote  International
 Tourism  in  South  India

 2356.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  South  India  is  getting
 less  than  its  legitimate  share  of  tourist
 traffic;  and

 (b)  if  so,  what  efforts  Government
 have  made  or  propose  to  make-to  pro-
 mote  International  tourism  in  South
 India?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,  However,  in
 order  to  diversify  our  tourist  attrac-
 tions  and  disperse  international  tou-
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 Tist  traffic,  as  far  as  possible,  unifor-
 maily  throughout  the  country,  the  De-
 purtment  of  Tourism  had  promoted  in
 coordination  with  Air  India,  Indian
 Airlines,  travel  agencies  and  hoteliers
 a  7  day  South  India  package  tour
 termed  ‘KARTIKEYA  Tour’.  Recent-
 ly.  the  Department  of  Tourism  also
 launched  in  coordination  with  the
 above  agencies  a  “Destination  South
 India"  programme  for  publicising  the
 attractions  of  this  region.  These  two
 measures  will  greatly  help  to  promote
 tourist  traffic  t.  south  India.

 ‘ara  sara  में  प्राविवासियों  का
 प्रतिनिधित्व

 2357.  शो  पायस  टिकी  :  क्या  वाणिज्य
 तथा  भागरिक  पृति  और  सहकारिता  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  चाय  अ्रधिनियम  के
 अधीन  जारी  की  गई  ei  सितम्बर,  977
 की  भ्रधिसूचना  (चाय  नियत्नण)  के  प्रनु-
 सार,  चाय  बागानों  +  आदिवासी  श्रमिकों
 के  लिए,  जो  कुल  श्रमिक  बल  का  99
 प्रतिशत  है,  चित  प्रतिनिधित्व  बोर  समु-
 चित  संचालन  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  सनिश्वतकर
 रही  हैं  आर  क्‍या  झ्रादिवासी,  श्रमिक  थे.  रूप
 में  कार्य  करने  1:  प्लावा,  चाय  नियंत्रण
 बोर्ड  गौर  उसकी  सभी  शाखाओं  में  प्रति-
 निधित्व  प्राप्त  करने  ती  आशा  कर  सकते
 है  और  प्रबन्ध  पे  भाव  लेने  4  हफदार
 ही  सका  ,

 खि)  ब्बधरीय  और  श्ग्य  एस  टी
 पदों  पर  कलित  थ्रादिबासियों  को  नियुक्त
 किया  गया  है

 (ग)  चाय  बागानो  वे  दृकानदारों  में
 आदिवासी  और  गैर-्प्रादिवासी  'मिको  की
 संख्या  क्तिनी  है;  शौर
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 (3)  कया  बेन्द्रीय  सरकार,  राज्य
 सरकार  पर  मामला  छोडने  के  बजाय  चाय
 बागानों  के  श्रमिकों  को  जो  सभी  हिन्दी
 भाषी  है  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  देने  की
 जिम्मेदारी  अपने  हाथ  लेगी  ?

 वाणित्य  तथा  नागरिक  ह...  धौर
 सहकारिता  मंत्रालय  राज्य  मंत्रों  (श्री
 झारिफ  बेग)  :  (क)  पगधिपृचना
 (चाय  नियंत्रण)  दिनांक  2i-9~977
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  चाय  बोई  के
 अधिकारियों  की  भर्ती  तथा  सेवाझों  की  शर्तों
 से  सम्बन्धित  नियमों  में  सशोधन  के  बारे
 में  है।  चाय  उद्योग  में  आदिवासी  श्रमिकों
 को  संचालन  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध
 का  दरों  में  उन्हें  पदोन्नति  देने  की  जिम्मे-
 दारी  उद्योग  की  है  1  जहा  तक  बोर्ड  में
 प्रतिनिधित्व  का  सम्बन्ध  है,  अ्रध्यक्ष  के  अलावा
 बोर्ड  में  विभिन्न  हितों  का  प्रतिनिधित्व
 करने  वाले  30  सदस्य  है  ।  चाय  बोर्ड  में
 विभिन्‍न  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले
 सदस्यों  की  नियुक्ति  सरकार  द्वारा  को
 जाती  है  |  यद्यपि  झ्रादिवासियो  के  लिए
 इस  प्रकार  से  कोई  अलग  से  प्रतिनिधित्व
 नढ़ी  है,  तथापि  ज़ब  दौर  जैसे  ग्रावश्यक
 समझा  जाये,  आदिव।सियों  को  ग्रथारूप  से
 प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सवता  है  ।  जहा
 तक  बोई  के  श्घ्ीन  नौकरी  का  सवाल  है,
 बोई  अ्रधिसुचित  जातियों  तथा  अ्धिसृचित
 जनआतियो  की  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के
 मामले  मे  सरकार  के  झनुदणों  करा  पालन
 ्य  हा  है  I

 (a)  और  (ग)  चाय  बोई  7  पास
 जानकारी  उपराध्ध  नहीं  है  ।

 (घ)  श्रमिक्रों  को  शिक्षा  तथा  प्रशि-
 क्षण  देने  का  दायित्व  प्रमयत्त'  राज्य  सर-
 कारों  तथा  सम्बद्ध  निय्रोक्‍्ताओं  का  है  |
 फिर  भी,  चाय  बोई,  चाय  बागान  श्रमिकों
 के  बच्चों  को  बजे,  प्रदान  करवे  तथा
 छात्रावास  भौर  स्कूल/कालेजों  गे  लिए
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 वनों  के  तिर्माण  हेतु  शिक्षण  सस्थानों  को
 वित्तीय.  अनुदान  देकर,  और  विशेषीकृत
 चिकित्सा  सुविधाये  प्रदान  करके  प्नतुपूरक
 सहायता  देता  है  1  इस  सम्बन्ध  में  बोड़ें
 लगभग  6  लाख  ko  का  कुल  खर्च  प्रति
 वर्ष  करता  है  ।

 Steps  to  Curb  the  Activities  of
 Multinationals

 2358  SHRI  छू  LAKKAPPA  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  the  speific  steps  taken  in  recent
 months  to  curb  the  activities  of  the
 multinationals  in  the  country;  and

 (b)  what  are  the  specific  items
 dealt  with  by  the  multinationals
 whose  activitie,  have  been  curbed?

 THF  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANK
 ING  (SHRI  H  M  PATEL)  (a)  and
 (b)  Government,  policy  in  regard  to
 new  investment  by  foreign  companies
 7५  selective  It  5  permitted  in  high
 technology  areas  or  in  export  onented
 ventures)  As  for  companies  already  in
 husincss  the  FERA  provisions  are
 enforced  «trict:  Under  FIRA,  com.
 Pamies  operating  in  non  priority  areas
 ate  required  to  biing  down  non  resi-
 dent  interest  to  49  per  cent  and  they
 ie  not  allowed  io  expand  their  activi-
 fies  pending  dilution

 भारत  मलक  विवेशो  तागरिको  द्वारा  राष्ट्रीय-
 कृत  बको  के  जसा  कराई  गई  घनराति

 2359  श्री  झोम  प्रकाश  त्यागी:  क्‍या
 वित्त  मत्री  यह  बताते  की  "पा  करेंगे  वि

 (१)  गत  वर्ष  विदेशों  स  रहने  वाले
 भारतीय  नागरिकों  अथवा  भारत  मूलक
 विदेशी  नागरिकों  द्वारा  भारत  में  प्रपते
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 सम्बन्धिधों  को  कितना  धन  विदेशी  मुद्रा
 के  रूप  से  भेजा  गया,  भौर

 (ख)  भारतोय  बैकों  की  नई  नीति
 के  प्रमुसार  ह... द  तक  भारत  मूलक  विदेशी
 नागरिकों  न॑  भारत  के  राष्ट्रीयकृत  बैको  से
 झपना  कितना  धन  जमा  कराया  है  ?

 विश  तथा  राजस्वथ  झौर  बेकिंग  मंत्रों
 दश्री  एच०  एम०  पटेल)  :  (क)  भारतीय
 रिजर्व  बैक  के  रिकार्ड  व  श्रमुसार  कैलेण्डर
 वर्ष,  976  के  दौरान  देश  के  बाहर  से
 गाने  वाली  निर्यात-भिन्न  धन  राशि
 I5i4  86  करोड  रुपए  की  थी  यह
 रकम  सकल  निर्यात-भिन्न  प्राप्तियों  की  है
 जिसमे  बाहर  से  ान  वाली  रकमो'  से
 सम्बन्धित  चार  शीर्षों  अर्थात  (a)  परिवार
 भरणपोषण,  (2)  गैर-निवासियों  बी  बचतो,
 (3)  प्रवासियों  की  प्रन्तरण  राशियों  और,
 (4)  मनीश्रार्डर  प्राप्तियों  के  अलावा  हवाई
 कम्पनियों,  जहाजी  कम्पनियों,  बीमा  कम्प-
 नियो,  लाभाशों  और  पर्यटन  प्रादि  से  होने
 बाली  प्राप्तिया  शामिल  हैँ  ।

 चूकि  भारतीय  बैको  बे  लिए  0,000
 रुपाए  से  कम  की  बाहर  में  प्राने  वाली
 रकमों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजर्व  बैक
 को  ब्यौरा  देना  जरूरी  नहीं  है।  इसलिए
 सम्बन्धियों  को  अथवा  झन्य  प्रयोजनों  +
 लिए  बाहर  से  भेजी  गई  रकमों  +  ाव
 बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (ख)  सम्भवत  माननीय  सदस्य  का
 झाणय  विदेशी  मद्रा  का  गैर-निवासी  खाता
 योजना  से  हैं  जो  पहली  नवम्बर,  i975  से

 शुरू  की  गई  थी  ।  यदि  ऐसा  है  ता  इन
 खातो  +  अल्तर्गेत  पहली  नवम्बर,  975
 से  3  झक्तूबर,  977  तब  की  श्रवध्ि में
 5,  96,  500  डालर  और  4I,480,000
 डालर  जमा  हुये  है  |  ये  झ्रावड़े  विदेशों  मे
 रहने  वाले  भारतीयों  शौर  भारत  मूलक
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 विदेशी  नागरिकों  द्वारा  न  केवल  राष्ट्रीयकृत
 बैकों  बल्कि  सभी  बैंकों  में जमा  कराई  गई
 धनराशि  के  हैं  ।

 Flight  of  Capital  to  Units
 2360.  SHRIMATI.  AHILYA  PP.

 RANGNEKAR.
 SHRI  DINEN  BIATTACHAR-

 YA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  are  aware

 -of  the  flight  of  capital  from  some  units
 to  others  and  particularly  from  one

 ‘State  to  other  to  gain  high  profit  and
 therchy  make  an  industry  sick  deli-
 beralely  by  induatiial  houses  und  in-
 -dustrialists;

 (b)  when  Government  propose  to
 have  a  study  on  the  question  of  amal-
 gamation  of  sick  units;  and

 (c)  if  so,  the  remedial  measures  to
 be  tuken  by  the  Government?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.,  M.  PATEL):  (a)  to  (०).  Govern-
 meni  are  not  aware  of  any  specific
 cuses  Of  flight  of  capital  from  an  in-
 dustrial  wat  which  would  have  the
 result  ol  Making  sucn  a  unit  sick.  In
 so  far  ag  sukness  in  indusiry  ig  cun-
 cerned,  Government  have  been  seized
 of  the  pronlem  for  some  time.  One  of
 the  sulutions  considered  lor  reviving
 sick  but  potentially  vialLle  units  was
 to  encourage  the.r  take-over  by  sound
 units.  Accocdingly,  in  the  last  Bud-
 get,  celia  concessions  have  been
 granted  which  will  facilities  the  mer-
 ger  of  sck  units  with  sound  ones.

 Suggestion  made  by  R.BI.  for  In-
 tegrated  Village  Development  Plan

 2361.  SHRI  PRASANNBHAI  MEH-
 ‘TA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 ‘be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  Reserve  Bank  of  India
 has  suggested  for  the  formulation  of
 an  integrated  village  development  plan
 by  the  Centre  for  reducing  the  in-
 equalities  in  the  distribution  of  assets
 between  the  cultivator  ang  non-culti-
 vator  sectors  of  the  rural  economy;

 (b)  if  so,  whether  this  recommen-
 dation  of  the  Reserve  Bank  of  India
 hag  been  considered  by  Government;
 and

 (c)  the  main  features  of  the  pro-
 posed  scheme  of  the  Reserve  Bank  of
 India?  he

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SIHiRI  H.
 M.  PATEL):(a)  Reserve  Bank  of  India
 has  not  made  any  speciic  sugge-lions
 to  Government  of  India  for  formula-‘
 tion  of  an  integrated  village  develop.
 ment  plan  for  reducing  inequalities,
 However,  a  relerence  to  this  aspect  was
 made  in  a  signe  article  on  “Pattern
 of  Assets  of  Rural  Households,  /96.—
 7l",  published  in  Reserve  Bank  Staff
 Occasional  Papers  June  977  (Volume
 2  No.  I).

 (h)  and  (c).  Docs  not  arise,

 Export  Service  Charges  claimed  by
 Coca  Cola  Export  Corporation

 2362  SHRI  MOTIBHAI  R.  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  picased  fo  state.

 (a)  whether  Coca  Cola  Export
 Corporation  in  972  claimeg  export
 service  charges  [for  export  to  Den-
 mark  approximately  Rs.  5.6  lacs
 against  the  export  of  Rs.  0  lacs;

 (b)  on  what  ground  did  the  Income
 Tax  Department  accept  these  expenses
 as  tax  deductable;  ang

 (९)  whether  Government  propose
 to  take  any  action  and  if  not,  the
 reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.
 M.  PATEL):  (a)  The  total  exports  of
 Coca  Cola  Export  Corporation  to
 Denmark  in  the  account  year  I97l  re-
 levant  for  the  assessment  year  ‘1972-73
 amounted  to  Rs.  32.48  lakhs  while  the
 realisation  during  the  year  from  Den-
 mark  amounted  to  Rs,  0.0  lakhs  only,
 balance  having  been  realised  in  1972,
 The  service  charges  claimed  in  account
 year  97l,  however,  amounted  to
 Rs.  15.32,  lakhs.  These  included  the
 service  charges  of  account  year  70
 also  during  which  exports  to  Denmark
 had  amounted  to  Rs.  0.67  lakhs.  As
 the  said  exports  hud  taken  place  to-
 wards  the  close  of  the  year  I979,  no
 service  charges  had  been  claimed  in
 that  year.  Therefore,  it  is  not  correct
 to  say  that  the  servire  charge;  of
 Rs.  5.32  uakhs  claimed  in  the  acecunt
 year  41971  pertain  to  eaports  of
 Rs  0.0l  lakhs  only.

 (b)  Under  Section  37(l)  of  the  In-
 come  Tax  Act  i6],  ‘service  chargcs’
 incurred  in  connection  with  the  export
 operations  of  an  Indian  Branch  of  a
 foreign  company,  qualify  for  deduc-
 tions  for  purposes  of  computing  the
 taxable  income.

 (c)  Does  not  arise.

 Facilities  to  Tourists  ang  opening  of
 Janata  Hotels

 2363.  SHRI  K.  PRADHANI:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  act  that  re-
 cently  a  conference  of  the  Ministers
 of  States  had  taken  place  regarding
 the  facilities  to  the  tourists  and  to
 open  Janata  Hotels  in  the  States;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 Points  discussed  and  decisions  taken
 thereon?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURSHOT-
 2767  LS—4

 TAM  KAUSHIK}:  (a)  and  (७).  A
 Conference  of  the  State  Ministers  of
 Tourism  was  held  in  New  Delhi  on
 the  3lst  August,  ‘1977,  It  was  pre.
 ceded  by  a  one-day  Conference  of
 Secretaries/Directors  of  Tourism  De.
 partments  of  the  State  Governments
 to  prepare  the  grounds  for  Minister
 level  meeting.  A  number  of  agreed
 decisions  were  taken  which  may  play
 a  significant  role  in  formulating nationul  policy  on  tourism.

 Important  recommendations  of  the
 Tourism  Ministers  Conference  are  laid
 On  the  table  of  the  House,  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT  1247/77),

 Setting  up  of  a  Hotel  in  Trivandrum

 2364.  SHRI  B.  K.  NAIR:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state
 whether  in  view  of  the  schemes  for
 expanding  the  Trivandrum  Airport  and
 fo  introducing  direct  flight  from  the
 gulf  countries  to  Trivandrum,  Gov-
 ernment  have  under  consideration,
 any  plan  to  set  up  a  first  class  hotel
 in  Trivandrum  under  his  Minis‘ry?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIE):  The  India  ‘Tourism
 Development  Corporation  already  has
 a  first  class  88-room  beach  hotel  and
 48  group  of  40  cottages  close  to  Trivan-
 drum  at  Kovalam.  Keeping  the  oc-
 cupancry  position  of  these  establish.
 ments  in  view,  the  India  Tourism  De-
 velopment  Corporation  has  no  pro
 posal  for  the  present  to  set  up  another
 first  class  hotel  in  Trivandrum.

 Payment  of  Compensation  for  Enemy
 Properties

 2365.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  unstarred  question  No.  788
 on  the  7th  June,  4977  regarding  com-
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 pensation  for  properties  left  in  former
 East  Pakistan  and  West  Pakistan  and
 state:

 (a)  sleps  taken  by  Government  for
 expediting  payment  of  compensations
 jor  enemy  properties;

 tb)  whether  priorities  will  be  given
 fm  considering  the  applications  of
 old,  infirm  and  financially  handicap-
 pred  migrants;  and

 १९)  the  total  amount  of  enemy  pro-
 perty  in  (i)  cash  and  (u)  property,  in
 ihe  hands  of  the  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  The
 verification  of  claims  for  payment  of
 ev-gralia  grants  uw  oa  complicated  and
 time-consuming  process  Hence,  to
 ensure  expeditious  and  fair  disposal
 ej  the  claims,  a  special  Panel  was  fet
 up  in  April,  OT  with  the  Custodian  of
 Enemy  Property  as  Chairman,  and  ua
 senior  Judge  of  the  West  Bengal  Judi-
 «ial  Servie  and  a  senior  Revenue
 Officer  of  the  Land  Records  Depart-
 ment  of  the  West  Bangal  Government
 as  Members.  The  Panel  sits  in  Cal.
 cutta  for  personal  hearings,  exammia-
 tion  ot  the  ieleyant  records  and  wit-
 messes  etc.

 However,  in  view  of  large  number
 ef  fresh  claims,  .ecenod  now,  a  pro-
 posal  for  further  simplification  of
 procedure  for  the  verification  of  claims
 ह  under  consideration.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  (i)  A  cash  cmouat  of  Rs  2.79
 crores  is  held  in  the  persovual  ledger
 necount  ot  the  Custodian  vf  Enemy
 Property  for  India  (ii)  The  approxi-
 mate  value  of  the  enemy  properties,
 otu.r  then  cash  vested  in  the  Custo-
 dian  of  Enemy  Prope-ty  for  India  is
 Rs.  i6.]  crores.
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 Setting  up  of  Pane}  to  Study  Losses  to
 Sick  Units

 2966,  SHRI  DINEN  BHATTACHAR-
 YA:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 {a}  whether  Government  are  going
 to  set  up  a  panel  to  study  ways  of
 setting  off  losses  to  the  sick  units;  and

 (b)  if  so,  the  details  about  the
 same  ang  the  modalities  of  finding
 the  reasons  of  sickness  or  to  the  terms
 of  references  of  enquiring  on  the
 issue?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  WNo,  Sir.
 The  Government  is  not  considering
 any  such  proposal.

 (J  Does  not  arise.

 Memorandum  from  Silk  and  Rayon
 Textile  Exporters  A:sociation

 2387,  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Mimstecr  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  plensed  to  state:

 (५)  whether  the  Silk  and  Rayon
 Texte  Exporters  Association  has  sub-
 m.tted  a  memorandum  to  hig  Ministry
 protesting  against  the  liberalization  of
 imports  of  polyester  filament  yarn
 whic,  will  help  export  houses  and
 mids  to  make  huge  profits;

 (७)  if  so,  the  points  made  therein;
 and

 te)  the
 theretu?

 reaction  of  Government

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIFS  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  Yes  Sir.

 ran)  The  Silk  and  Rayon  Textiles
 Exporters  Association  have  represent-
 ed  that  the  import  of  polyester  fla-
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 ment  yarn  should  be  regulated  as
 under:—  नि  न

 (i)  Export  Houses  should  not  be
 permitted  to  import  polyester  fila-
 ment  yarn  against  export  of  uncon-
 nected  products.  In  case  it  is  not

 feasible,  only  manufacturer-cum-ex-
 porters  of  synthetic  filament  yarn
 textiles  may  be  given  this  facility
 for  captive  consumption  and  against
 export  obligation  of  synthetic  fila-
 ment  yarn  goods.

 (2)  The  actual  users  allocation
 should  be  confined  to  1:11 अ  indus-
 try  only.

 (3)  Any  major  policy  decision
 should  be  taken  in  consultation  with
 the  Export  Promotion  Council.

 (९)  The  points  raised  by  the  Asso-
 ciation  have  been  considered  and  it
 has  been  decided  that  the  policy  as
 laid  down  should  be  allowed  to  ope-
 rate  and  a  review  should  be  under-
 tuken  jn  December,  ‘1977.

 Lightning  Strike  by  Air  India  Crew
 2369.  SHRI  RAMANAND  TIWARY:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  news  item  entitled  ‘Lightning
 Strike  by  Air  India  Crew,  in  Indian
 Express  of  27th  October,  1977;  and

 (b)  the  reaction  of  Government
 thereto  and  steps  propused  to  be  taken
 to  avoid  its  recurrence  in  future?

 TITE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK).  fa)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Air  India  Cabin  Crew  As-
 saciation  (AICCA)  went  on  a__  flash
 trike  without  notice  for  one  day  on

 26-10-77  for  the  allged  reason  that
 Air  India  Management  ignored  AIC-
 CA’s  appeal  not  to  permit  carriage  of
 arms,  ammunitions  and  lethal  wea-
 pons  on  board  the  aircraft.  The  Air-
 India  Management  held  discussions
 with  the  representafives  of  the  Asso-
 ciation  to  restore  normalcy  but  the

 Association  did  not  respond  favourab-
 ly  and  continued  to  disobey  lawful
 orders.  The  Management  was  con-
 strained  to  issue  a  notice  of  lock-out
 as  per  provisions  of  the  Industrial
 Disputes  Act,  1947,  in  the  Inflight  Ser-
 vice  Department  of  Ajir-India  to  be
 etlective  from  2-12-1977,  or  any  day
 thereafter.  Air-India  Management,
 however,  continued  efforts  for
 an  amicable  settlement.  The  Regional
 Labour  Commissioner  (Central)  fixed
 the  conciliation  proceedings  on  the
 issue  on  2]st  November,  ‘1977.  How-
 ever,  No  understanding  was  reached.
 Air-India  Management  held  ‘bilateral
 discussions  with  the  Cabin  Crew  Asso-
 ciation  on  the  24th  November,  97
 and  settlement  was  reached.  The  Cabin
 Crew  Association  withdrew  their  di-
 rective  and  agreed  to  restore  normal-
 cy.  The  Association  also  apologised
 on  behalf  of  the  Cabin  Crew  for  parti-
 cipating  in  the  strike  on  the  26th
 October,  1977.  The  Air-India  Manage-
 mout  have,  thercfore,  withdrawn  the
 lock-out  notice  and  the  suspension  or-
 ders  and  charge  sheets  issued  to  the
 Cabin  Crew  members.

 It  is  always  the  endeavour  of  Air-
 India  Management  to  settle  such  dis-
 putes  by  mutual  discussions.

 ae  ors  राजस्थान  में  झनुसचित  जातियों  तथा
 झनुसूचित  जनजाएियों  के  व्यक्तियों  की  नियुषित

 i-
 ” 9370.  श्री  जगदोदा  प्रसाद  माथुर:

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 केन्द्रसरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  बैंक  झाफ
 राजस्थान  लिमिटेड  में  अभी  तक  भनुसूचित
 जाति  तथा  प्रनुयृचित  जनजाति  के  किसी
 भी  व्यवित  को  नियुवत  न  किये  जाने  के
 बया  कारण  हैं  ?

 हि.  जिस  तथा  राजस्थ  और  बेकिंग  मंत्री
 (भी  एच्०  एम०  पटेल)  :  भनुसूचित

 जातियों  भौर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 पद  सुरक्षित  रखने  के  वास्ते  झाधिक  कार्य
 विभाग  (बेकिंग  प्रभाग)  द्वारा  जारी  किए
 गए  प्रादेश  केबल  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों
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 पर  लागू  होते  है  ।  वे  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के  बैकों  पर  लागू  नहीं  होते  7  अलबत्ता
 वे  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  के  बारे  मे  सर-
 कार  द्वारा  अपनाई  गई  सामान्य  नीति  का
 अनुसरण  करने  के  लिए  स्वतत्र  हैं।

 भारतीय  सामान  के  निर्यात  में  गिराथट  को
 रोकने  फे  लिये  किये  गये  उपाय

 2372.  भ्री  सुशील  कुमार  घारा:
 क्या  बाशिज्य  तथा  नागरिक  पृति  झीर
 सहकारिता  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करगे
 कि  :

 (क)  यूरापीय  आर्थिक  समुदाय  द्वारा
 दी  गई  सुविधाझों  के  ग्रधीन  निर्यात  किये
 जा  रहे  भारतीय  सामान  के  निर्यात  मे  गिरावट
 को  राकने  तथा  निर्यात  व्यापार  को  बढ़ाने
 के  उद्देश्य  से  बतंमान  मरकार  द्वारा  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  है  ,

 (ख)  यूरोपीय  देशों  को  हमारे  निर्यात
 में  बुद्धि  की  क्‍या  सभावनाये  है  ,  और

 (ग)  ब्रिटेन  के  यूरोपीय  आधिक  समुदाय
 में  प्रवेश  तथा  अन्य  कई  कारणों  के  फलस्वरूप
 भारत  तथा  ब्विटेन  के  बीच  व्यापार  के  प्रन्तर
 को  पूरा  करने  के  लिये  क्‍या  प्रयास  किये  जा
 रहे  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्र
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  (श्री
 झारिफ  बेग)  (क)  पिछले  कुछ  वर्षों
 मे  यूरोपीय  झ्राथिक  समुदाय  को  भारतीय
 निर्यात  बढते  रहे  हैं  ।  यूरोपीय  आधिक
 समुदाय  को  हमारे  निर्यात  व्यापार  मे  न  केवल
 गिरावट  रोकने  भ्रपितु  उसमे  वृद्धि  भी  करने
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 के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  है  जिनमें
 समुदाय  की  सामान्य  पग्रधिम!न  प्रणाली  के
 अधीन  उपलब्ध  टैरिफ  लाभो  का  उपयोग
 करते  हुए  इन  बाजारों  को  निर्यात  बढ़ाने  के
 लिए  व्यापार  तथा  उद्योग  में  दिनचस्पी  तथा
 जागरूकता  पैदा  करना  शामिल  है  |  इस
 संदर्भ  में  न्य  विभिन्न  प्रकार  की  पहल  भी
 की  जाती  है,  यथा  विशेषीकृत  मेलो
 तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना,  उत्पाद
 दलो  के  दौरे,  कतिपय  उत्पादों  के  बारे
 में  भिन्न-भिन्न  भाषाश्ों  में  विवरणिकाए
 छापना  तथा  वितरित  करना,  इन  बाजारों  की
 पसन्द  के  मुताबिक  भारतीय  उत्पादों  का

 अनुकूलन  तथा  झाशोधन  |

 (ख)  इन  बाजारों  का  निर्यात  बढाने  की
 सभाध्यताए  श्रनेफ  बातों  पर  निर्भर  हांगी,
 यथा  हमारे  हिल  के  उत्पादों  के  लिए  वाजार  में
 निर्बाध  प्रवेश  इन  देशों  मे  विद्यमान  ग्राथिक
 परिस्थितिया  हमारे  उत्पादां  की  प्रतियोगिता-
 क्षमता,  क्वालिटी,  मानकों  के  झनुरूप  माल

 का  होता  समय  पर  सुपुर्दगो  देता  अादि  ।
 हमारा  यह  सतत्त  प्रयास  रहता  है  कि  इस
 क्षेत्र  को  निर्यात  बढाने  के  लिए  सभी  सभव
 उपाय  विए  जाए  |

 (ग)  विगत  कुछ  वर्षों  में  ब्रिदेन  को
 भारतीय  निर्यात  बढने  रहे  है।  सगत  करारों  में
 समुचित  उपबन्धों  द्वारा  ब्रिटेन  के  बाजार  के
 सम्बन्ध  में  कतिपय  वस्तुओं  से  सम्बन्धित
 हमारे  हितो  का  यथासभव  सरक्षण  करने  के
 झलावा,  ब्रिटेन  को  होने  वाले  निर्यातों  मे

 वृद्धि  करने  के  लिए  भ्रध्िमानों  का  सामान्यीकृत
 योजना  के  झन्तगंत  उपलब्ध  टैरिफ  लाभों  का
 उपयोग  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरंभ  की
 गई  है  |  इसके  अतिरिक्त,  ब्रिटेन  को  होने
 बाले  हमारे  निर्यातों  &  वृद्धि  करने  के  लिए
 सेमिनार  भ्रायोजित  करना,  मेलो  तथा
 प्रद्षनियों  मे  भाग  लेना,  प्रतिनिधिमंडलों  के
 दौरे  प्रायोजित  करने  प्रादि  जैसे  बहुत  से
 संवर्धनात्मक  कदम  भी  उठाए  गए  है  |
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 शाष्ट्रीपकत  बेकों  द्वारा  उद्योगपतियों  प्रोर
 किसानों  को  दिया  गया  ऋण

 2373.  ही  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :
 क्या  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  अप्रैल,  977  से  30  दिसम्बर,
 977  तक  देश  के  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 द्वारा  उद्योगपतियो  और  किसानों  को  क्रमशः
 कितने  करोड़  रुपये  के  ऋण  दिए  गए  ;
 और

 (ख)  किसानों  को  दिए  गए  कुल  ऋण
 में  से  कितने  प्रतिशत  ऋण  उन  किसानों  को
 दिया  गया  जिनके  पास  पाच  एकड़  से  कम

 भूमि  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेश  मत्री
 थ्री  एच०  एम०  टेली  :  (क)  सितम्बर,
 I977  को  समाप्त  होने  वाले  छः  महीनों  के

 लिये  बैक  ऋण के  क्षेत्रीय  वितरण  का  सुनिश्चित
 बैक  समूहवार  व्यौरा  श्रभी  उपलब्ध  नहीं
 हुआ  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  के  बकाया
 ग्रग्मिमों  के  क्षेत्रीय  वितरण  के  मार्च  3977
 के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार
 त्वरित  प्रनुमान  निम्नलिखित  हैं

 (करोड़  रुपयो  में )
 सरकारी  क्षेत्र  के बैको  का  कुल

 बकाया  ऋण  11766
 (1)  सरकारी  खाद्यान्न  भ्रासादन  2045
 (2)  कृषि  1275
 (3)  छोटे  उद्योग  26
 (4)  न्य  उपेक्षित  क्षेत्र  675
 (5)  श्न्य  क्षेत्र  6555

 बड़े  पौर  मध्यम  दर्जे के
 उद्योग  भौर  थोक  व्यापार
 (खाद्यान्न  भासादन  के
 अलावा)  झौर  चन्हें  दिये
 गये.  निर्यात  ऋण
 सहित] en

 (छा)  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  सूचित
 किया  है  कि  जोत-क्षेत्रवार  ता  जे  उपलब्ध  भांकड़े
 सितम्बर,  976  के  झत्त  तक  क ेहैं।
 इन्हें  नीचे  दिया  गया  है  —

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  सितम्बर,
 976  के  अन्त  तक  कृषकों  को  दिया  गया

 सीधा  ऋण

 (करोड़  रुपये  )

 जोत  क्षेत्समूह.  खाते  राशि

 कृषकों के  पास  जोत  मंतर

 (i)  5एकड़  18,37,658  248.98
 (67.2)  (36.8)

 (॥  )  कुल  सीधा
 ऋण  (27,34,794  695.53

 (कोष्ठकों  में  दिये  गये  भांकड़ों  से  कुल  सीधे
 ऋण  से  प्रतिशत  का  पता  चलता  है)

 Staff  Sanctioned  for  Erstwhile  Marine
 Producty  Export  Development  Autho-

 rity

 2374.  SHRI  BALAK  RAM:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  and  Category- wise  details  of  staff  sanctioned  for  the
 erstwhile  Marine  Products  Export
 Development  Authority;

 (b)  the  total  number  and  category-
 wise  details  of  staff  sanctioneg  by  the
 Government  till-date  for  the  Marine

 ee
 Export  Development  Autho-

 ty;

 (९)  the  total  number  and  category-
 wise  details  of  staff  sanctioned  by  the
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 Authority/Executive  Committee  or
 Chairman  without  reference  to  Gov-
 ernment;  and

 (d)  the  number  and  categories  of
 Class  IV  posts  created  by  the  Autho-
 rity  or  Chairman  from  ist  January,
 975  to  38  August,  l977  inspite  of  the
 existing  ban?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-~
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  to  (c).
 The  information  is  as  per  Statement
 laid  on,  the  Table  of  the  House.  [Plac-
 ed  in  Library.  See  No.  LT-248/77].
 Information  in  regard  to  part  (a)
 has  been  furnished  under  the  presump-
 tion  that  it  refers  to  erstwhile  Marine
 Products  Export  Promotion  Council.

 (d)  One  post  of  Messenger  for  Re-
 gional  Office,  Calcutta  was  sanctioned
 by  the  Authority  with  effect  from  ist
 April  1977.

 Recommendations  of  the  Pillai
 Committee

 2375,  SHRI  R.  L.  KUREEL:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 accepted  the  recommendations  of  the
 Pillai  Committee  on  Standardisation
 of  Pay  Scales,  Service  Conditions,
 Service  Conduct  Rules  and  Discipli-
 nary  Regulations  for  Officers  in  the
 fourteen  nationalised  banks;

 (b)  if  so,  when  are  they  going  to
 be  implemented;  and

 (c)  if  not,  why  and  to  what  extent
 they  are  rejected?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.
 M.  PATEL):  (a)  to  (c).  Recommen-
 dations  of  the  Pillai  Committee  relate
 to  standardisation  of  Pay  scales,  al-
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 Jowances  and  perquisites  of  officers  in
 the  nationalised  banks  and  not  to  the
 Service  Conduct  Rules  and  Discip"t-
 nary  Regulations.  The  recommenda-
 tions  of  the  Pillai  Committee  as  modi-
 fied  by  the  group  of  bankers  have  al-
 ready  been  accepted  by  the  Govern-
 ment  and  communicated  to  the  banks
 ecuicerned  for  their  adoption.  Nation-
 alised  banks  gre  taking  steps  for  im-
 plementing  these  recommendations

 बिहार  राज्य  के  प्रणण्डों  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों
 को  शालायें  खोला  जाना

 2376.  श्री  जानेश्वर  प्रसाद  यावव  :
 क्या  बित्त  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  बिहार  राज्य  के  कितने  प्रखंड  में
 राष्ट्रीयकृत  वैको  की  णाखाये  नहीं  खोली  गई

 (ख)  क्या  भागलपुर  जिले  के  गोपालपुर
 प्रखंड  में  किसी  भी  राष्ट्रीयक्ृत  बैक  की  कोई
 भी  शाखा  नहीं  है  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 है  और  सभी  प्रखड़ों  में  जाखायें  कब  तक
 खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्रों
 (भी  एच०  एम०  पटेल)  :  (क)  दिसम्बर,
 i977  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  विहार  में

 94  ऐसे  सामुदायिक  विकास  खंड  हैं  जिनमें
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित  सरकारी  छेत्र  के
 बैंकों  का  फोई  कार्यालय  नहीं  है  1

 (ख)  और  (ग).  प्राजकल  भागलपुर
 जिले  के  गोपालपुर  खण्ड  के  लिए  कोई  बैक
 कार्यालय  नहीं  है।  परन्तु,  यूनाइटेड  कमशियल
 बैंक  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जुलाई,  977
 में  लाइसेंस  जारी  किया  था  शझौर  झाशा  है  बह
 गोपालपुर  में  शीघ्र  ही  प्रपना  कार्यालय
 खोलेगा  ।  बिहार  के  शेष  बिना  बैंक  वाले'
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 खण्डों  की  राज्य  स्तर  की  बैंकर  समिति
 ने  विभिन्न  बैंकों  भें  श्रावंटित  विया  है  और
 झाशा  है  सम्बन्धित  बैक  जून,  976  तक
 इन  ख़ण्डों  भे  प्रपनें  काय,लय  खोल  देंगे  t

 Discrimination  against  Harijans  and
 Adivasig  who  apply  for  Pilot’s  Job

 in  IA

 2377.  SHRI  SIVAJI  PATNAIK  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  allegation  that
 Indian  Airlines  is  discriminating
 against  Harijans  and  Adivasis  who
 apply  tor  Pilot's  job  has  come  to  the
 notice  of  the  Government;  and

 (b)  if  so,  what  action  Government
 plopose  to  take  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).
 The  allegation  regarding  discrimina-
 tion  against  Harijang  and  Adivasis
 applying  for  Pilots’  job  was  brought
 to  the  notice  of  Indfan  Ai:Tines.  This
 was  lookeg  into  by  the  Corporation
 but  was  found  to  be  baseless.

 Memorandum  Submitted  By  National
 Federation  of  Insurance  Field

 Worker?

 2378,  DR,  BAPU  KALDATEY:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  National  Federation  of
 Insurance  Field  Workers  of  India
 Gwalior  have  submitted  a  memoran-
 dum;

 (b)  if  so,  what  are  the  main  de-
 mands  of  the  Federation;  and

 (c)  what  action  has  been  taken  to
 meet  their  demands?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.
 M.  PATEL)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  (i)  The  agreement  of  the  Na-
 tional  Federation  of  Insurance  Field
 Workers  of  India  with  LIC  Manage-
 ment  on  grant  of  guiomafic  increment
 (Agreement  965)  should  be  restored.

 (ii)  Agreement  of  9  on  employ-
 ment  security  and  Work  norms  should
 be  restored.

 (ill)  Finance  Ministry's  Notifications
 dated  8th  April,“T97é  LIC's  Notifica-
 tion  dateq  2Ist  Apri],  976  should  be
 set  aside,

 (iv)  Notices  offeductions  in  emqlu-
 ments  and  terminations  issued  to
 members  presentty  by  the  LIC  Mana-
 gement  in  terms  of  the  new  service
 conditions  should  be  withdrawn.

 (v)  There  should  be  a  tripartite
 talks  (Government  of  India,  Manage-
 ment  of  the  Life  Insurance  Corpora-
 tion  and  Federation  of  the  Field
 Workers)  for  resolving  all  disputed
 issues.

 (९)  The  Chairman  of  the  Lifp  Incu-
 rance  Corporation  in  course  of  talks
 with  the  Federation  of  Field  Workers
 to  mitigate  the  rigours  of  the  imple-
 mentation  of  the  Cost-norms  under
 new  service  conditions,  offered  to  shift
 the  implementation  of  the  Cost-norms
 from  Ist  January  498  instead  of  Ist
 January  ‘1977,  relaxation  in  enforcing
 the  Cost-norms  in  the  event  of  prolon-
 ged  sickness  and  serious  accident  and
 transfer  of  the  Development  Staff  to
 Administrative  side  at  the  discretion
 of  the  Management  in  the  event  of  ter-
 mination  of  their  services.  These
 offers  were  not  acceptable  to  the  Fe-
 deration.  Following  his  talks  with  the
 Federation  representatives,  Chairman,
 LIC  has  submitted  his  report  to  the
 Government  which  inter-alia  contain-
 ed  some  further  suggestions  and  these
 are  under  consideration  of  the  Gov-
 ernment.
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 Cridcism  made  by  Trade  Unions  re-
 garding  setting  up  of  Study  Group  on

 Wage  Income  and  Price  policy

 2379,  SHRI  हू,  MALLANNA:
 SHRI  UGRASEN:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pieased  to  state:

 (a)  whether  léading  Trade  Unions
 have  criticised  the  setting  up  of  the
 study  group  by  Government  to  make
 recommendations  on  a  wage  income
 and  price  policy  and  there  is  country-
 wide  discontentment  among  labour
 classes;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  IJ
 M.  PATEL):  (a)  Government  =  is
 not  aware  of  Trade  Unions  having
 criticised  the  setting  up  of  the  study
 group  on  Wages,  Incomes  and  Prices
 as  such  or  of  any  country-wide  dis-
 contentment  amongst  labour  classes  m
 this  regard.

 (b)  Does  not  arise,

 Posts  Created  for  Hindi  Work  in  the
 Ministry  of  Finance

 2380  SITRI  MOHAN  LAL  PIPIL:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  instructions  have
 been  received  from  the  Ministry  of
 Home  Affairs  for  regulating  the
 appointments,  promotions  etc,  of  the
 officials  holding  various  posts  exclu-
 sively  created  for  Hindi  work  in  the
 Ministry  of  Finance;

 (b)  whether  these  instructions  sre
 being  followed  and  if  so,  to  what  ex-
 tent;  and

 (c)  whether  it  is  proposed  to  follow
 these  instructi6ns  in  making  appoint-
 ments  to  Class  I  and  Class  II  gazetted
 posts  in  future,  if  not,  the  reasons
 therefor?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H,  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  isustructions
 fully  followed.

 have  been

 (c)  Yes,  Sur.

 राष्ट्रीयक्ता  तथा  गेर-शष्ट्रीयक्ृत  बेकों  को
 शालायें

 2381.  श्री  अर्जुन  सिह  भवौरिया  :
 क्या  विस  मत्री  यह  बताने  की  कया  करेगे
 कि

 (क)  राष्ट्रीयक्ृत  तथा  गेर-राष्ट्रीयक्रृत
 बैंको  की  पृथक-पृथक  कितनी  ननी  शाखायें
 ् ros

 (a)  गत  तीन  वर्षों  में  बैंकबार  तथा
 दह  पंबार  कितनी-कितनी  शाखाये  खोली  गई  ;

 (ग)  प्रगले  बर्ष  प्रत्येक  बैक  की  कितनी
 वितनी  झाखाये  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;
 शोर

 (3)  प्रस्येक  बैंक  मे  कितेनी-कितनी
 धनराशि  जमा  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्रो

 (भी  एज०  एसम०  पढेल )  (क)  से  (घ).
 नाष्ट्रीयकन और  गैर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों/|बैक
 समूहों  की  शाख्राश्नो  की  सख्या  उनके  द्वारा
 1974,  975  झोर  976  के  ब्षों  तथा

 जून,  .977  को  समाप्त  होने  बाले  6  माह
 मे  दौरान  खोली  गई  शाखाओं  की  संख्या
 झौर  उनकी  जमा  राशियों  की  जून,  977  के
 अ्रन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना
 गलग्त  विववरण  सम  दी  जा  रही  है  ।

 ष  i978  के  लिये  बैंकों  की  शाखा
 बिस्तार  योजताझो  को  प्रभी  अ्रत्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  |
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 विवरण

 बैंक/बैंक  -  सनूह  30-6-77  को  वर्ष  के  दौरान  जूब,  977  के
 कार्यालयों  की  खोले  गय  कार्या-  भ्नन्तगंत  शुक्रवार

 संख्या  लथों की  संख्या  की  स्थिति  के
 झ्रनुसार  कुल

 जमायें

 977  करोड़
 जून,  77...  Fo
 के  झन्त

 974  975  976  तक

 ca  भारतोंप  स्टेट  बेक  सनूहू
 lez  बैंक  प्राफ  ईं।डिया  4359  384  49  444  6  4496
 2  भारतीयस्टेट बैफ  के  पनुपर्ग  2000  88  93  35  63  09
 q.  राष्ट्रीयकृत  बक

 इलाहाबदद  बैक  652  58  03  lil  44  363
 2  बैक  प्राफ  बड़ीदाी  1074  38  58  86  4t  043
 3  बैंक  आफ  दंडिया  4072  8t  99  0l  25  1184
 4  बैक  झाफ  महाराष्ट्र  6il  46  57  32  26  370
 5  केनरा  बैक  043  74  93  09  25  876
 6  मेंट्रन वे माफ इंडिया आफ  इंडिया  उबत4  53  85  9  26  373
 7  देता  बैफ  642  2  |  i8  29  i0  434
 8  इंडिया  बैक  पु  684  है|  80  82  24  529
 9  दिय  प्रोवरसीज  बैक  596  47  65  75  25  444

 l0  पंजाब  नेशनल  बैक  41351  85  03  02  40  i44
 li  सिन्डिफ्ेट बैक  .  88  73  37  72  3l  666

 2  सुनिबनवैक्आफइंडिया  936  65  i29  43]  32  676
 i3  यूनाइटिड बैंक  ाक  इंडिया  प्र]  45  48  179  37  63
 i4  यूताइटिड  क्मोशियलबैक  948  62  93  88  35  663
 ं,  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  -  780  WZ  486  277  6
 घ.  o.  wy  भारतीय  प्रनुवुचित  4858  392  684  7i8  257  908

 याणिण्पिक  बेक

 2  बिदेशी बेक  +.  30  ]  977
 उपलब्ध

 ह्  र  कनुसूबित बेक  432  14  2I  8  i6  नहीं है

 कुल  जोड़  24802  693  2337  3277  I50  882

 *  seer:  बैंक  जमाझों  को  छोड़कर  |प्रनन्तिम  ।
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 Proposal  to  take  over  Edible  Oi]  Mills

 2382.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased [0  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  consideration  of  Government  to
 take  over  edible  oil  mills  in  the
 country;  and

 (b)  if  so,  what  steps  are  being
 taken  by  Government  to  take  over
 oi]  mills?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISIIANA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  No  Sir;  there  is  no  such
 proposal  now  under  the  consideration
 of  the  Government.

 (b)  Question  does  not  arise.

 Re-onening  of  Income  Tax  Assessment
 Orders  of  Foreign  Tea  Companies

 2383.  SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  I.T.  assessment  orders
 of  Foreign  Tea  Companies  have  been
 re-opened  and  if  so,  the  names  of
 such  companies;

 (b)  the  amount  of  tax  involved  and
 the  steps  taken  to  recover  the  amount
 of  tax;  and

 (९)  whether  re-opening  of  assess-
 ments  affect  the  rupeeisation  of  such
 companies  under  the  Foreign  Exchange
 Regulation  Act?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 Information  is  being  collected  and
 will  be  placeq  on  the  Table  of  the
 House.

 (९)  Every  effort  is  being  made  te
 ensure  that  there  is  no  delay  in  the
 rupeeisation  of  such  companies.
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 Representation  from  Karnataka  Gev-
 ernment  for  Establishing  Customs

 Clearance  and  Ware  House  facilities

 2384.  SHRI  8.  RACHAIAH:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state  whether  he
 has  received  any  representation  from
 the  Karnataka  Government  for  estab-
 lishing  customs  clearance  and  wuare-
 house  facilities  near  Bangalore  Air-
 port  and  establishment  of  expor’  ot
 ented  functional  industrial  estate  छा
 the  State  at  Bangalore?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  Such  a
 proposal,  which  was  analogous  to  free
 trade  zone  facilities,  was  initiated  by
 the  State  Government  in  August,  ‘1976.
 It  was  not,  however,  progressed  heca-
 use  Of  the  general  decision  not  tc  set
 up  any  more  free  trade  zones  in  the
 country.

 जयपुर  में  जयगढ़  और  मोतो  शुंगरी  में  को  गई
 खुदाई  से  बरामद  खज़ाना

 2385.  श्री  रास  नरेश  कुशवाहा:
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्तिः

 (क)  जयपुर  में  जयगढ़  झौर  मोती  इगरी
 श्रादि  में  की  गई  खुदाई  से  बरामद  खजाना
 किन  स्थानों  पर  सरकारी  खजानों  में  जमा
 कराया  गया  था,  उसका  मुल्य  कितना  है
 शौर  किन  तारीखों  को  जमा  कराया  गया  था;
 शौर

 (ख)  उत  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  है
 जो  इस  खजाने को  लाए  थे  और  जो  उस  दल  के
 साथ  थे  ?

 विस  तंथा  राजस्थ  और  बेकिंग  मंत्री
 (भी  to  एस०  पढेल)  :  (क)  भौर  (ख)
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 “'छिपाये  गये  खजाने”  का  पता  लगाने  के  लिए
 केवल  जयगढ़  किले  में  ही  खुदाई  की  गई  थी  ।

 यहू  कार्य  i976  में  जून  से  नवम्बर  तक
 की  भ्रवधि  में  किया  गया  था  t  उक्त  खुदाई  में
 कोई  खजाना  नहीं  मिला  |

 Purchase  of  Aircrafts  for  augmenting
 Domestic  Air  Travel  facilities

 2346.  PROF.  P.  G  MAVALANKAR:
 SHRI  D.  AMAT:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pieaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  buy  during  the  current  financial
 year  one  or  more  aircraft  for  aug-
 menting  the  domestic  air  travel  facili-
 ties;  and

 (b)  if  so,  broad  details  thereof  in-
 cluding  the  cost  expected  to  be  incur-
 red  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  ang  (०).
 No,  Sir.  There  is  no  proposal  to
 purchase  any  more  aircraft  during  the
 current  financiu)  year  for  domestic  air
 services.  However,  Indfan  Aurlines
 placed  on  order  in  February,  977  for
 three  Boeing-737  aircraft  fitted  with
 JT&D  engines  and  Jow  pressure  tyres
 and  spare  parts  at  a  total  project  cost
 of  about  Rs.  30.50  crores.  The  first
 of  these  aircraft  has  already  been  re-
 ceived  by  Indian  Airlines  while  the
 remaining  two  are  expected  to  be  re-
 cvived  before  the  eng  of  the  year  I977.

 Tax  Concessions  on  Merger  of  Sick
 Industrial  Units  with  Healthy  Ones

 2387.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  give  tax  concessions  on  mer-
 Ser  of  sick  industrial  units  with  heal-
 thy  one;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  Finance  (No.  2)  Act,
 i977  has  inserted  a  new  section  72A
 in  the  Income-tax  Act,  298  to  pro-
 vide  that  where  a  companny,  owning  an
 industrial  undertaking  of a  ship,  amal-
 gamates  with  another  company,  the
 accumulated  loss  and  utiabsorbed  de-
 preciation  allowance  of  the  amalgama-
 ting  company  will  be  cafried  forward
 ang  set  off  in  the  hands  of  the  amal-
 gamated  company  ig  the  Centra)  Gov-
 ernment,  on  the  recommendation  of
 the  specified  authority,  is  satisfied  that
 the  amalgamation  is  in  the  public  in-
 terest  and  certain  other  conditions  as
 specified  in  the  said  provision  are
 fulfilled.  The  provisions  of  new  sec-
 tion  72A  are  self-explanatory.

 एच०  पीर  एस०  का  निर्यात

 2388.  श्री  घर्म  सिह  भाई  पटेल  :
 क्या  बाशिम्य  तथा  नागरिक  पति  जौर
 सहकारिता  मत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे
 किः

 (क)  गत  तीन  बर्पा,  में  एच०पी०एस०
 का  कितना  निर्यात  हुआ ;

 (ख)  बया  इसके  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध
 लगा  दिया  गया  है,  यदि  हां,  तो  कब  से  तथा
 इसके  क्‍या  कारण  है  ;

 (ग)  यदि  वर्ष  977-78  में  मुंगफली
 की  पदावार  भ्रच्छी  होती  है  तो  क्या  सरकार
 का  विचार  एच०  पी०  एस०  के  निर्यात  की
 अनुमति  देने  का  है  यदि  हां,  तो  कब  से  भौर
 किस  प्रकार  ?

 (घ)  गत  तीन  वर्षों  में  कितने  व्यक्तियों
 तथा  कम्पनियों  को  एच०पी०एस०  के  निर्यात
 की  मंजरी  दी  गई  थी  भौर  उन्होंने  एच  ०पी०एस०
 का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  ;  और
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 (8)  किसी  एक  व्यक्ति  भ्रथवा  किसी
 एक  कम्पनी  को  धिक  से  भ्रधिक  कितने
 निर्यात  की  मंजूरी  दी  गई।  धौर  क्या  इस
 ब्ष  के  दौरात  सरकार  का  विचार  एच०पी०
 एस०  बनाने  बालों  को  निर्यात  के  लिए  सीमित
 रूप  से  मंजूरी  देने  का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  झौर

 सहकारिता  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  1६ क
 रिफ  बेग)  :  (क)  गत  तीन  वर्षों  मे
 निर्यात  की  गई  हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  मूंगफली
 की  मात्रा  निम्नोक्त  प्रकार  थी  :

 ood
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 (@)  घरेलू  बाजार  में  खाद्य  तेलों  की

 कीमतों  के  बढ़ते  ही  रख  को  रोकने  के  लिए

 हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  मूगफली  के  निर्यातों

 पर  4  जुलाई,  976  को  रोक  लगाई  गई
 थी  |  उसके  बाद  नवम्बर,  i976  में

 50,000  में०  टन  की  सीमित  मात्रा  निर्यात

 के  लिए  रिलीज  की  गई  थी  ।

 (ग)  977-78  फसल  के  आधार

 पर  हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  मूगफली  के  निर्यात
 (हजार  मे०्टन  )

 कोटे  के  बारे  में  ग्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं
 हाथ  से  चुनी  तथा  छटी  मूगफली  हाथ  से

 चुनी  लिया  गया  है
 की  गिरी  तथा  छंटी

 फली
 द  सहित  घ)  मार्गीकरण  एजेंसी  से  एकत्र

 झ्पैल-गार्च  की  गई  जातकारी  के  झ्राधार  पर  गत  तीन

 I974-  75  47.  29  8.  43  वर्षों  मे  हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  मूगफलां  के
 1975-76  107.09  5.73  निर्यातकों  की  सख्या  तथा  उनके  द्वारा  निर्यात
 1976-77  ॥।  22  हि  13,73  की  गई  मात्रा  निम्नोक्त  प्रकार  है  —

 (हजार  मे०  टन)
 च्  निर्वातकों  की  संख्या  निर्यात  की  गई  मात्रा

 नवम्बर,  974-प्रक्तूबर,  975  55  35  70

 नवम्बर,  975-प्रकतूबर,  976  236  93.76

 नवम्बर,  8976-प्रक्तूबर,  977  275  49.45

 (=)  जुलाई,  1976 तक  हाथ  से

 चुनी  तथा  छंटी  मूगफली  के  निर्यात  पर
 कोई  मात्रा  संबंधी  प्रसिबन्ध  नहीं  था  |
 नवम्बर,  7976  में  निर्यात  के  लिये  रिलीज

 किये  गये  50,000  मे०  टन  के  कोटे  को
 मार्गीकरण  एजेंसी  के  निर्यातकों  क ेबीच  उनके
 पिछले  वर्षो.  के  पअ्रधिकतम  निर्यातों  के
 आधार  पर  बांटा  था  |
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 Functioning  of  National  and  Grindlays
 Bank

 2390.  SHRI  JYOTIRMOY  8080:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  796
 pleased  t0  state:

 (a)  whether  ground  rules  and  code
 of  ethics  framed  by  the  Indian  Banks
 Association  provide  that  Savings
 Bank  Account  with  cheque  boul.  i.ci-
 lity  should  have  a  mirumum  balance  of
 Rs.  100/-  with  a  stipulation  thai  in-
 terest  would  be  payable  thereon  even
 if  the  balance  fails  below  that  level,

 (b)  whether  National  and  Grindlays
 Bank  against  whom  criminal  prosecu-
 tion  had  been  launched  for  evading
 tax  and  for  making  illegal  remittances
 of  furelgn  exchange  are  blatantly
 flouting  thig  stipulation  and  are  com-
 pelling  depositors  to  keep  a  minimum
 of  Rs.  1,000/-;

 (c)  whether  Governor  of  Reserve
 Bank  of  [ndia,  Bombay  in  his
 letter  dateq  6th  September,  977  has
 asked  them  to  abide  by  the  stipulation
 condition  and  as  on  date  they  have
 ignored  the  Reserve  Bank's  directive;

 (a  if  so,  what  action  Government
 propose  to  take  in  this  regard;  and

 (e)  what  other  complaints  Reserve
 Bank  and/or  Government  have  receiv-
 ed  against  the  functioning  of  Natio-
 nal  ang  Grindlays  Bank  in  all  its
 spheres?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  On  the  advice
 given  by  the  Reserve  Bank  of  India
 to  the  Indian  Banks’  Association  (IBA)
 on  28-5-1977,  IBA  have  framed  gro-
 und  rules  and  code  of  ethics  which
 Provide  that  Savings  Bank  Accounts,
 with  cheque-book  facility  should  be
 openeq  with  a  minimum  balance  of
 Rs.  100/~  and  interest  would  be  pay-
 able  on  the  balance  even  if  it  falls
 below  the  stipulated  minimum.  The
 Association  hed,  however,  made  it
 clear  to  its  Member  banks  that  it  is
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 open  to  them  to  make  their  rules  in
 respect  of  minimum  balance  stricter
 than  that  recommended  by  it,  although
 it  is  not  permissible  for  any  bank  to
 give  more  libera]  facilities  in  regard
 to  minimum  balance  than  that  reco-
 mended  by  the  Association.

 (b)  The  Grindlays  Bank  Limited  is
 reported  to  have  recently  raised  the
 minimum  balance  for  opening  Savirigs
 Account  with  cheque-beok  facility
 from  Rs.  250/~  to  Rs.  1000/-.  It  8
 also  reported  to  have  stipulated  that
 no  interest  will  be  payable  if  the
 balanre  falls  below  Rs.  lUOO/-.  While
 the  bank's  stipulation  that  no  interest
 will  be  payable  if  the  balance  falis
 helow  Hs.  i000/-  is  contrary  to  the
 Association's  guidelines  it  cannit  be
 ‘Said  that  the  raising  of  the  minimum:
 balance  is  contrary  to  these  guidelines,

 (c)  and  (d).  On  the  6th  September,
 3977  Reserve  Bank  drew  the  Bank's  at-

 tention  to  the  Ground  Rules  and  Code
 of  Ethics  framed  by  the  IBA  on  the  sub-
 ject  The  Bank  rephed  on  5th  Octo-
 ber,  977  that  it  was  open  to  banks  to
 make  their  iu’e:  stricter  than  those
 recommendeq  by  the  IBA.  As  the
 Bank's,  action  can  five  rise  to
 the  impression  that  it  is  deliberate-
 ly  trying  to  serve  the  affluent,  to  the
 exclusion  of  the  common  man,  Re-
 serve  Bank  has  recently  advised  the
 Bank's  Regional  Director  of  South
 East  Asia  to  review  the  position.

 (e)  Reserve  Bank  of  Inlia  have  re-
 ported  that  they  have  als}  received
 complatins  (i)  that  the  Bank  does

 not  accept  deposits  beyond  60  months
 (ii)  that  it  is  unilaterally  transferring
 small  accounts  from  one  branch  to
 the  others  and  (iii)  that  its  actions
 (described  as  restrictive)  have  result-
 ed  in  shrinkage  of  job  opportunities.

 The  Central  Board  of  Direct  Taxes
 (CBDT)  have  received  complaints  al-
 leging  tax  evation  by  the  Bank  as  well
 as  its  top  officials.  The  CBDT  have  filed
 complaints  before  the  Chief  Metropo-
 litan  Magistrate,  Calcutta  against  the
 Bank  under  Section  276  B  of  the  In-
 come  Tax  Act,  96]  for  non-deduction
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 of  tax  at  source  from  the  technical
 services  fees  paid  by  the  bank  to  the
 City  Bank.

 Import  Commitments  of  Sugar  to  vari-
 ous  Countries  during  1977-78  and

 1978-79

 2391,  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state
 the  country-wise  break-up  of  import
 commitments  of  sugar  to  various  coun-
 tries  of  the  world  with  the  rates  and
 quantity  at  which  the  contracts  have
 been  finalised  during  the  year  197  78
 and  1978-797

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  No  new
 contracts  for  export  of  sugar  has  been
 finalised  by  the  STC  during  VOTT=78,

 or  for  the  year  1978-79,  so
 far.  During  the  current  financial
 year,  a  quantity  of  0.45  lakh  tonnes  of
 sugar  valued  at  Rs.  i0.48  crores  has
 however  been  exported,  out  of  the
 quantities  contracted  during  the  pre-
 ceding  year  (1976-77).

 महाराष्ट्र  में  हवाई  झड़ों  को  स्थापना

 2392.  श्री  केदावराव  दोडिगे :  7  क्‍या
 पर्यटन  पीर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  क्रपा  करेंगे  कि

 (क)  सरकार  का  महाराष्ट्र  म ंविशेषतया
 मराठवाड़ा  में  कितने  नये  हवाई  भझ्रह़ढें  स्थापित
 करने  का  विचार  है  ;

 (खि)  इस  समय  कितने  हवाई  आहों  से
 विमानों  की  उड़ानें  हो  रही  हैं  ;  शौर

 (ग)  क्या  सरकार  का  विचार  नाढेढ़
 हवाई  1... ड  को  बड़ा  हवाई  अड्डा  बनाने  का  है
 ताकि  वहां  के  शस्य  देशों  के  लिये  उड़ाने

 DECEMBER  2,  977  Written  Answers  r24

 हो  सकें  भौर  यदि  हां,  तो  इससे  लोग  कब
 तक  लाभान्वित  हो  सकेंगे  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री
 धी  पुरुषोलम  कोशिक)  :  (क)  सरकार
 की  महाराष्ट्र  में  नये  विमान  क्षेत्र  स्थापित
 करने  की  फिलहाल  कोई  योजनाएं  नहीं
 हूँ  ।

 (ख)  इस  समय  महाराष्ट्र  राज्य  में
 विमान  सेवाधो  का  परिचालन  बअम्बई  के
 शस्तर्राप्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  तथा  नागपुर,
 प्रीरगाबाद  और  पुणे  के  अन्‍्तर्देशीय  विमान-
 क्षेत्रों  & स ेकिया  जा  रहा  है

 (ग)  जी,  नहीं  t

 Delinking  of  more  Grades  of  processed
 Mica  to  promote  Export

 2393.  SIIRI  CHANDRADEO  PRA-
 SAD  VERMA:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES
 AND  COOPERATION  be  pleased  {o
 stare:

 (a)  whether  exports  of  processed
 micit  of  delinked  grades  i.e.  below
 grade  5  where  private  exporters  have
 not  to  part  with  40  per  cent  of  export
 order,  secured  by  them  to  MITCO  in-
 creased  in  ‘1976-77  as  compared  to  ex-
 ports  in  the  previous  year  after  their
 delinking  in  Api‘l,  1976;

 (b)  what  was  the  value/quantity  of
 thes:  delinked  grades  in  ‘1975-76  and
 in  ‘1978-77;  and

 (c)  if  exports  of  delinked  grades  of
 processed  mica  have  increased,  whe-
 ther  Government  are  considering  the
 question  of  delinking  more  grades  of
 processed  mica  to  promote  exports  of
 processed  mica?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  The  exports  of  delinked  grades  of
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 processed  mica  during  i976-77  were
 lower  by  18,44  per  cent  by  volume  and
 higher  by  23.3  per  cent  by  value  as
 compared  to  1975-76,

 (b)  The  value  and  quantity  of  these
 delinked  grades  quring  1975-76  and
 (1976-77  were  as  under:—

 Value  Quantity (Rs.  (in  tonnes)
 lakhs)

 1975-79  नि  496  16,560
 igyej7-  :  iGo.  19:5.07

 ic)  As  there  was  a  fall  in  the  ex-
 rorts  of  delinked  grades  of  processed
 mica  by  volume  during  ‘1976-77,  as
 compared  to  ‘1975-76,  Government
 would  like  to  watch  the  progress  of
 exports  of  these  grades  during  the
 current  year  before  considering  any
 change  in  the  present  pattern  of  mica
 trade.

 Buateral  Settlement  entered  witb
 L.LC,  Employees  Association

 2394,  SHRI  SHAMBHU  NATH  CHA-
 ‘KURVEDI:  Will  the  Minister  cf  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  bilateral  settlement
 entered  into  by  the  Government  of
 India  with  the  All  India  Insurance
 Employees  Association  under  the  In-
 dustrial  Disputes  Act  wag  repudiated
 by  the  LLC.  (Modification  of  Settle-
 ments)  Act,  976  overriding  the  judge-
 ment  of  the  Calcutta  High  Court  which
 held  that  the  Bonus  in  L.I.C.  emplo-
 Yees  as  per  the  settlement  was  an  ac-
 crued  due  and  a  property  under  Arti-
 cle  3l  of  the  Constitution;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 Pose  to  honour  the  settlement;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 मे,  M.  PATEL):  (a)  to  (ce).  The  Gov-
 ernment  of  India  had  not  entered  in-
 to  any  bilaterial  settlement  with  the
 employees  of  LIC  in  regard  to  any
 matters  including  payment  of  bonus.
 However  the  Corporation  had  entered
 into  a  settlement  with  its  class  Il  and
 class  IV  employees  which  inter-alia
 provided  for  payment  of  bonus  at  the
 tate  of  45  per  cent  of  annual  galary
 without  any  ceiling.  The  settlement
 was  current  for  a  period  of  four  years
 from  1-4-1973,  to  1-3-1977.  Under
 this  settlement  bonus  to  Class  III  and
 Class  IV  employes  for  the  years  ‘1973-
 74,  and  1974-75  had  been  paid.

 2.  With  the  amendment  of  the  pay-
 ment  of  Bonus  Act  1965,  by  the  Pay-
 ment  of  Bonus  Amendment  Act,  ‘1976,
 the  Central  Government  decided  that
 beginning  with  the  accounting  year
 974/i974-75  employees  of  non-com
 peting  public  sector  undertakings  in-
 cluding  LIC,  GIC  and  the  Banks  may
 be  paid  ex-gratia  amounts  in  lieu  of
 bonus  to  be  getermineq  by  the  Gov-
 ernment  after  taking  into  account
 wage  level,  finuncial  circumstances  and
 other  relevant  factors.  The  ex-gratia
 amount  was  not  to  exceed  I0  per  cent
 of  salary|wages.

 4  In  order  tu  bring  LIC  employees
 on  par  with  the  employees  of  Banks,
 छाए  and  other  non-competing  pute
 sector  undertakings  it  became  neres-
 sary  to  modify  the  relevant  provisions
 of  the  subsisting  settlements  of  974
 in  so  far  as  they  pertained  to  payment
 of  bonus,  For  this  purpose  the  LIC
 (Modification  of  settlemennt}  Act,  I977
 was  passed  by  Parliament.  It  came
 into  force  w.e.f.  ist  April,  ‘1975.

 4,  On  non-payment  of  bonus  to
 Cless  III  and  IV  employees  for  the  year
 ‘1975-76  according  to  settlement  of
 974  along  with  the  salary  of  April,
 1976,  the  All  India  Insurance  Employ-
 ees  Association  filed  a  petition  in  the
 Calcutta  High  Court  praying  for  a  de-
 claration  that  the  974  settlement  was
 binding  and  to  restrain  LIC  from  re-
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 fusing  to  pay  bonus  in  terms  of  the
 settlement,  In  its  judgement  dated
 2i-5-976  the  Calcutta  High  Court  up-
 held  the  contention  of  the  employees
 and  directed  the  LIC  to  abide  by  fhe
 settlement  in  regard  to  payment  of
 bonus.  The  Government  preferred  an
 appeal  in  that  High  Court  against  the
 above  order  which  was  heard  =  on
 9-6-1976,  but  as  the  LIC  (Modification  of
 Settlement)  Act,  976  hod  already  been
 passed  and  notified  on  29-5-1976,  and
 which  came  into  force  w.ef.  lst  April
 1975,  the  Court  did  not  pass  any  order
 on  the  appeal.  The  above  Act  annul-
 led  those  provisions  of  the  2974  seltle-
 ments  which  pertained  to  the  pavment
 of  bonus  at  75  per  cent  of  the  anna!
 salary  without  any  ceiling.

 5.  The  validity  of  the  above  Act
 has  been  challengeq  by  two  associa-
 tions  of  LIC  employees  including  the
 All  India  Insurance  Emp'oyees  Asso-
 ciation,  As  the  case  is  now  being
 heard  by  the  constitution  Bench  of
 the  Supreme  Court,  the  Government
 Proposes  to  await  the  outcrome  of  the
 case.

 Announcement  of  Generalised  systems
 by  U.S.A.  Government

 2395.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  some  generalised  systems  have
 been  announced  by  the  U.S.A,  Govern-
 ment  under  which  several  thousand
 export  items  from  India  (including
 essential  items)  have  been  made  duty
 free  in  that  country;

 (b)  whether  it  will  not  reflect  on
 Government  of  India’s  export  policy;

 (c)  action  proposed  to  he  taken;  and
 (d)  whether  it  has  been  decided  to

 impose  additional  levy  on  the  essen-
 tial  items  on  export?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
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 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  ¥es,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (0)  and  (d).  Do  not  arise.

 Development  of  Tourism  in  Coopera-
 tion  with  States

 2396.  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:
 Will  the  Minister  pf  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  been
 considering  to  develop  tourism  jn  co-
 operativn  with  the  States  in  a  concert-
 ed  manner;  and

 (b)  ip  so,  the  broad  features  of  the
 proposal  jn  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSIIK):  (a)
 Yes,  Sir.

 (9)  The  Stile  Governinents  have
 been  requesie.|  io  prepare  per-pec-
 tive  plans  of  tourism  development  in
 thew  State  as  preparatory  to  the  for-
 mulation  of  the  Sixth  Plan.  <A  letter
 to  this  effec!  was  addtessetd  by  me  to
 all  the  Chief  Ministers  on  9th  August,
 ‘1977.  This  matter  was  also  discussed
 in  the  Tourism  Ministers  Conference
 held  in  New  Dehl;  on  Jlst  August,
 1977.

 It  has  been  suggested  to  the  State
 Governments  that  the  tourist  centres
 proposed  for  development  may  be
 divided  into  the  following  broad
 categories:

 (i)  Tourist  centres  of  national
 importance  visited  mainly  by  do-
 mestic  tourists  such  as  places  of
 pilgrimage;

 (ii)  Tourist  centres  of  national
 importance  of  interest  both  to  in-
 ternational  and  domestic  tourists
 such  as  places  of  historical,
 archaeological,  scenic  and  religious
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 dmportance  as  also  wild  life
 interest;

 {iii)  Tourist  centres  of  local  im-
 portance  visited  only  by  domestic
 tourists,

 it  has  also  been  suggested  to  the
 Slate  Governments  to  indicate  the
 stiorities  for  developing  the  centres  so
 yelected,  and  the  phasing  of  the  ex-
 penditure  over  a  period  of  5  years.

 Perspective  plans  have  so  far  been
 received  from  only  1t  State  Govern-
 sgents/Union  Territories.  ‘These  plans
 will  be  discussed  with  the  State  Gov-
 ornments/Union  Territories  to  deter-
 maine  which  centres  be  taken  up  for
 development  in  the  Central  and  State
 sectors  depending  upon  the  availa-
 1...  of  resources,

 Smaggled  Articles  lying  Undisposed  of

 2897.  SHRI  DHIRENDRANATH
 BASU:  Will  the  Minister  of
 WINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  smuggleg  articles
 tmearthed  during  the  last  2  months
 weluing  over  l2  crores  of  rupets  are
 still  being  rotten  at  different  godowns
 und  ly  of  causing
 thamage  as  articles  to  the  tune  of
 several  crores  of  rupees;  and

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  dispose  of  the

 ‘pods  anon
 delay  avoiding  further

 e  or  loss?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 Keports  .eceived  by  Government  do
 not  show  that  there  has  been  any
 lacge  scale  damage  to  the  smuggled
 ‘aod,  seized  by  the  Customs  authori-
 lies  and  kept  by  them  in  their  go-
 downs,

 (b)  Does  not  arise.  However,  all
 he  ary  pr  tions  to  prevent

 damage  io  such  goods  are  being  taken
 by  the  Customs  authorities.  Besides,

 perishable  items  are  disposed  of  im-
 mediately  after  seizure  to  avoid  any
 damage  or  deterioration  of  these
 goods.

 Tax-exemption  notifications  issued  by
 previous  Government

 2398.  SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  thousands  of  tax  exem-
 Ption  notifications  were  issued  by  the
 Previous  Government  between  Janu-
 ary  to  March,  977  to  raise  funds  for
 election  purposes;

 (b)  ig  so,  the  details  thereof  and  the
 Toney  involved;  and

 (c)  the  number  of  tax  exemption
 notifications  issued  during  the  peried
 April  to  October,  977  ang  the  amount
 involved  as  also  full  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQARULLAH):  (a)  Under  the
 Income-tax  Act,  96l  tax  exemption
 notifications  are  issued  only  in  fes-
 pect  of  charitable  and  religious  inwti-
 tutiong  under  section  0(28C)  of  the
 LT.  Act,  96l.  The  number  of  noti-
 fications  issued  between  the  period
 Ist  January  ‘1977  to  3lst  March,
 ‘1977,  is  20.  These  notifications  were
 not  issued  to  raise  funds  for  election
 purposes.

 (b)  The  list  of  the  notifications  may
 be  seen  at  statement  ‘A’  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-249/77].  The
 charitable  and  religious  institution:
 are  generally  exempt  under  section
 li  of  the  LT.  Act,  I96i.  A  notifica-
 tion  under  section  0(23C)  of  the
 LT.  Act,  406]  only  enables  them  to  be
 unfettered  hy  the  restrictions  smposed
 by  the  provisions  of  sectiong  in,  432
 and  3  of  the  LT.  Aci,  96l.  In  view
 thereof  it  would  not  be  possible  to
 agse:s  the  money  involved  in  these
 cages,
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 (c)  The  number  of  tax  exemption
 notifications  issued  between  the  period
 April  to  October,  977  are  60.  A  list
 of  the  notifications  issued  is  at  State-
 ment  ‘B’  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-249/77].  As  regards  the  amounts
 involved  as  also  full  details  there  of
 the  answer  to  this  is  the  same  as  in
 part  (b)  above.

 आपात  स्थिति  के  दोरान  भारे  गये  छापों  में
 तस्करों  झावि  से  बरामद  बहुमूल्य  वस्तुएं

 2399.  भरी  ब्रज  राज  सिह  :  क्या
 बिल  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  आपात  स्थिति  के  दौरान  तस्करों,

 जुनाफालोरों  भौर  चोरबाजारियों  के

 यहां  मारे  गए  छापों  में  और  उनके  बैंक  लाकरो
 को  खोलने  पर  बरामद  की  गई  उनकी  बहुमूल्य
 वस्तुभों  तथा  भ्रन्य  सामग्रियों  का  ब्योरा  क्‍या
 है;

 (ख)  तस्करों  से  बरामद  ऐसे  धन,
 वस्तुओं  झधवा  आभूषणों  शौर  बहुमूल्य
 घातुभों का मूल्य का  मुल्य  क्या  है  ध्ौरजों  भ्रभी  सरकार
 के  पास  हैं  और  जो  उनकों  वापिस  लौटा  दिया
 गया  है  ;  शौर

 (ग)  सरक्षार  उन  व्यक्तियों  के  धन,
 बस्तुग्रों  और  बढ़मूल्य  वस्तुश्रों  के  धारे  में
 क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 विस  अंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (की
 खतोश  द ह  ह्रप्रवाल)  :  (क)  से  गि
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 वर्ष  i975-76  तथा  976~—77  के  दौरान
 आयकर  प्राधिकारियों  ने  6,206  मामलों  में
 तलाशियां  लेने  तथा  भाल  पकडने  की  कार्य-
 वाहियां  की  जिनके  कारण  4379  करोड़
 रु०  के  ग्रधिक  मूल्य  की  परिसम्पत्तियां  पकड़ी
 गयीं  ।  जिन  व्यक्तितयों  के  खिलाफ  विदेशी
 मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप
 निवारण  अधिनियम  के  श्रपीन  कार्यवाही
 की  गई  उनके  बारे  भें  फिलहाल  उपलब्ध
 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  अनुसार
 है।

 तलाज्षी  लेने  के  जिस  मामले  भे  बहुमूल्न
 परिसम्पत्तियां  पकड़ी  जाती  हैं,  उसमें  पहली
 कार्यवाही  यह  की  जाती  है  कि  भ्रायकर
 ग्रधनियम  i962  की  घारा  132(6)
 के  अन्तर्गत  एक  भ्रादेश  जारी  किया  जाता
 है  कि  जिसके  जरिये  भ्रघोषित  आय  को
 सरसरी  तौर  पर  निर्धारित  किया  जाता
 है  तथा  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों  में  से
 उतनी  परिसम्पत्तियों  को  रोक  दिया  जाता
 है  जिनसे  विभिन्न  प्रत्यक्ष  कर  भ्रधिनियमों
 के  भ्रन्तर्गत  कर  की  समग्र  देनदारी  की  पूर्ति
 हो  सके  ।  इसके  बाद  नियमित  कर-निर्धारण  «
 किये  जाते  हैं  भ्रौर  कानून  के  अन्तत  प्रावश्यक
 कार्यवाही  की  जाती  है  जिसमे  झर्थे-दष्ड

 *

 लगाना/जहां  कहीं  प्रावश्यक  हो,  इस्तमाले  *

 की  कार्यवाही  करना  भी  शामिल  है  ।

 झ्रापातर्थाति  के  दौरान  पकड़े  गये  माल
 तथा  सीमा  शल्क  और  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिन
 नियम  वे  झन्तर्गत  आगे  की  गयी  कार्यवाही  ,
 के  सम्बन्ध  में  प्रश्त  के  भाग  (क),  (ख)
 तथा  (ग)  के  बारे  भे  सूचना  एकन्न  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायगी  1
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 विवरण

 भ्रापात-स्थिति  के  वौरान  झायकर  विभाग  द्वारा  सारे  गये  छापों  में  जिन  व्यक्तितयों  के
 विल्द्ध  बिदेशोी  qui  संरक्षण  और  तस्करी  क्रिया-कलाप  निवारण  क्धितियम  के

 अन्तर्गत  कार्मवाही  को  गई,  उनके  कब्जे  से  पकड़े  गये  धन,  कीमतों
 सामान  प्रौर  भ्रस्य  चस्तुधों  at  ब्यौरा

 ु  कठ

 नकदी  जवाहिरात  मुल्यवानधातु  भ्रन्य  मूल्यवान  कुल
 वस्तुएं

 Fo  fo  Bo

 (क)  झायकर  विभाग
 द्वारा  ली  गई  तला-
 शियों  में  पकड़े  गये
 सामान  का  मूल्य

 दख)  उपर्युक्त  (क)  में
 से,  भ्रायकर  शअ्रधि-
 नियम  की  धारा
 132(5)  के  झन्त-

 गत  रोके  गये  माल
 का  मुल्य

 (ग)  उपर्युक्त  (क)  से
 मे,  कर  निर्धा  रितियों
 को  बापिस  किये

 475(000)  837(000)

 443(000)  798(000)

 गये  सामान  का  मूल्य  32(000)  39(000)

 3i(000)  (000)  349(  000)

 31(000)  (000)  1278( 000)

 71(000)

 Export  of  Khandsarl  Sugar

 2400.  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL.  SUPPLIES  AND  00-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  voume  of  exports  of  Khand-
 -dll  sugar  during  the  last  three  years ind  the  countrieq  to  which  exported;

 (b)  analysis  of  the  exporters  accord-
 ng  to  the  various  States,  indicating

 names  of  the  dealers  in  Tamil  Nadu;
 and

 (c)  the  extent  of  State  participation
 in  export  trade  of  Khandsari  sugar?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  There  has  been  no  export  of
 Khandsar.  Sugar  from  India  during
 the  last  3  years.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 प्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षोलो  गई  बेकों  को  शालाएं

 2401.  थ्री  सुभाष  झाहुजा :.  वया  वित्त
 मन्वी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (क)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  बेकों  की  कुल  कितनी  णाखाशो  को
 खोला  गया,  और

 (ख)  उसी  अवधि  में  बैको  की  इन
 शाखाओं  ने  ग्रामीण  उद्योगों  और  कृषि  के
 बिकास  के  लिए.  कितना  ऋण  दिया  ?

 विस  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री
 (स्लो  एच०  एस०  पटेल):  (क)  भारत

 रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  i974,
 ‘1975,  976  के  तीन  वर्षो  के  दौरान
 बाणिज्यिक  बैंको  ने  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  2884
 शाखाएं  खोली  ny  चालू  वर्ष  मे  (3०  सितम्बर,
 1977  तक)  वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  खोली

 गयी  ग्रामीण  शाखाओं  की सख्या 135 3 थी.

 (ख)  वाणिज्यिक  बैको  को  ग्रामीण
 शाखाश्रों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया
 राशि  की  दिसम्बर,  i974,  दिसम्बर,  975
 और  दिसम्बर,  976  के  मत्त  की  स्थिति
 नीचे  दी  जा  रही  है  —_—

 (करोड़  रुपयो  7)

 दिसम्बर,  1974  482,  77
 दिसम्बर,  975  608.37
 दिसम्बर,  976  905.62

 पिछले  तीन  वर्षों  में  खोली  गयी  नई
 जाखा्रों  द्वारा  दिये  गये  ऋण  गअ्रथवा  उनके
 क्षेत्रभार  वितरण  विषयक  आकड़े  पृथक्‌  रूप
 से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Chemical  Oil  Smuggled  by  a  Clerk  and
 Assisinnt  Manager  of  Air  France  al

 Palam  Airport

 2402.  S.A]  RAM  DHARI  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pliased  to  state:
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 (a)  whether  Assislam,  Manager,  Air
 Frauce  stationed  at  Palam  Airport  and
 one  clerk  smuggled  inty  India  by  Air
 Franec  Flight  Nv.  180  on  midnight  of
 3rd  and  4th  May,  976  two  drums  of
 chemical  जी;

 (b)  whether  the  Cusiom  authoritics
 challenged  them  and  then  let  them  oii
 by  imposing  a  minor  penalty  on  Air
 France,  under  the  then  Congress  Gov-
 ernment’s  pressure;

 (९)  whether  this  officer  is  still  sta-
 tioned  at  Palam  Airport  and  is  carry-
 ing  on  smuggling  of  Narcotics  and
 othe:  banned  urticles  out  of  India  by
 Air  France  flights,  aud

 (d)  if  so,  what  action  Government
 propose  to  take  against  this  officer  and
 such  other  officers  of  Air  France?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 Report  received  by  the  Government
 shows  that  on  5th  May,  1976,  the
 Customs  Officers  of  Delhi  Coliccto-
 rate  seized  two  ting  of  Motor  Flush-
 ing  Oi]  ‘Caltex’  valued  at  Res.  300/-
 from  the  godown  of  Air  France  Cargo
 Office  at  Palam  Airport.  Enquirie.
 were  made  from  the  Assistant  Station
 Man:  ge:  and  the  Traffic  Assistant  of
 M/s  Air  France  at  Palam  Airport.
 The  novestigation.  made  by  the  cus-
 tom:  authoritie,  revealed  that  thesc
 two  tins  had  been  off-loaded  from
 Aw  France  Flight  No.  780  on  the
 meh  of  3/4th  May,  976  at  Delhi  as
 unminifested  cargo.

 (9)  On  Sth  May  1976,  a  case  wast
 registered  against  M/s  Air  France
 for  violation  of  the  provision.  of  tae
 Custom  Act,  I962  ay  well  a,  of  the
 Imports  and  Exports  (Contrel)  Aci
 1947.  In  departmental  adjudication
 both  the  tings  were  confi-cated  and  a
 penalty  of  Rs.  l00/-  was  impused  on
 Air  France  which  they  have  depo-
 sited  on  22nd  Apiil  छा.

 (c)  The  Atsistant  Station  Manager
 of  M/s.  Air  France  i,  at  present  sta-
 tioned  at  Palam  Airport  on  the  traffic
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 side.  Reports  received  by  the  Cus-
 toms  authorities  at  Delhi  recently  do
 not  show  any  involvement  of  the
 officials  of  M/s.  Air  France  in  smuggi-
 ing  of  Narcotics  and  other  banned
 atticles  at  Palam  Airport.

 fd)  Does  not  arise.

 राष्ट्रीयक्त  बेकों  हारा  उद्योगों  को  दिया  गया
 ऋण

 usa.  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा:
 ग्या  विल  मन्त्री  घह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 (क)  रा  ्रीयकृत  बैंकों  ने  87475,
 1975-76  आर  L976—-77  में  उद्योगो

 फो  कितना  ऋण  दिया  था,  और

 (ख)  उनमें  से  कितना  ऋण  लघु
 उद्योगों  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  दिया  गया
 तथा  कितना  बड़े  उद्योगो  को  दिया  गया  ?

 विस  तथा  राजस्थ  ओर  बेकिंग  मंत्री

 (शनी  एच०  एस०  पटेल)  :  (क)  और  (ख)
 भरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  मध्यम  झौर  बड़े
 अद्योगों  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को
 दिये  गये  ऋणों  को  बकाया  राशि  के  आंकड़ों
 कौ  दिसम्बर,  974,  975  अर  976
 फ्री  स्थिति  नीचे  दी  जा  रही  है  —

 करोड  स्पयों  में

 सरकारी  क्षेव  के  बैंक

 ]  मध्यम  झौर  बड़े  उद्योग
 दिसम्बर,  974  320
 दिसम्बर,  975  3806
 दिसम्बर,  976

 सरकाए  क्षेत्न  के  बंक

 2.  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  *

 दिसम्बर,  974  940
 दिसम्बर,  975  1061
 दिसम्बर,  976  274

 *  झाकडे  भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के
 बारे  में  है  1

 *र्कुटीर  उद्योगों  को  दिये  गये  बैक  ऋण  के
 ्ाकड़े  पृथक्‌  रूप  से  उपलब्ध  नही  है  ।
 छोटे  पैमाने  के  उोाग  की  परिभाषा  मे
 आने  वाले  कुटीर  भ्रौ  थधोगिक  एकको
 को  दिये  गये  ऋण  छोटे  पैमाने  के
 उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणो  के  उपर्युक्त
 म्राकड़ों  म ेशामिल  कर  लिये  गये  हे  ।

 सेस  नालोकल  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा
 कों  से  ऋण  लिया  जाना

 2404.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 वित्त  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मैससें  नालीकुल
 प्राइबेंट  लिमिटेड,  नालीकुल,  जिला  हुगनी,
 किसानों  के  जाली  आवेदन  पत्नो  तथा  अन्य
 सम्बन्धित  दस्तावेंजों  के  झाधार  पर  यूनाइटिड
 कमशियल  बैंक,  फस्ट  नेशनल  सिटी  बैंक  शौर
 प्रिडलेज  बैंक  से  ऋण  ले  रहा  है  शौर  इस
 सहायता  से  आलुझो  को  अपने  ही  शीतागारो
 में  रख  रहा  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  का
 विचार  'शीतायार  में  अपना  स्टाक  रखने  के
 लिए  कम्पनी  द्वारा  उपयोग  में  लाये  गये
 व्यक्तियों  के  नामों  का  पता  लगाने  के  लिए
 उस  मामले  में  जांच  करवाने  का  है;  शर

 (ग)  गत  लीन  वर्षों  के दौरान  कम्पनी,
 ने  शीतागार  में  कितना  ौर  कितने  मूल्य  का
 आलू  रखा  ौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग
 में  लाये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  और



 739  Written  Answers

 प्रत्येक  मामले  में  कम्पनी  ने  कितना  किराया
 लिया  ?

 वित्त  तथा  राजस्थ  और  बेकिंग  मंत्री

 (भो  एज०  एम०  पटेल)  =  (क)  से  (7)
 भारतीय  रिजर्व  बैक  यथा  सम्भव  सूचना
 इकट्ठी  कर  रहा  है  और  उसे  सदन  के  पटल  पर
 रख  दिया  जायेगा  |

 Loans  advanced  by  Bank  of  Maharash-
 tra  to  M/s,  Stretch  Fibres,  Nagpur  and

 Stretehlon  Pvt,  Ltd,  Bombay

 2405.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  stute:

 (a)  whether  Bank  of  Maharashtra
 has  advanced  large  sums  to  the  bor-
 rowers  M/s,  Stretch  Fibres,  Nagpur
 and  Stretchlon  Pvt.  Ltd.,  Bombay;

 (b)  whether  the  security  for  the
 above  loans  and  the  profitability  of  the
 units  were  examined;  and

 (c)  whether  the  Reserve  Bank  au-
 thorisation  has  been  obtained  for  the
 above  loans  and  what  is  the  outcome
 of  the  report  of  these  loan  accounts?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  M/s.
 Stretch  Fibres,  Nagpur  ang  Stretch-
 lon  Pvt.  Ltd.,  Bombay  enjoy  certain
 credit  facilities  from  their  bankers.

 (b)  Yes,  Sir,
 tc)  In  the  chse  of  Stretch  Fibres,

 the  Bank  hag  approached  the  Reserve
 Bank  of  India  for  credit  authorisation
 ag  required  by  instructions  issued  by
 the  Reserve  Bank.  As  regards  the
 state  of  the  accounts,  in  accordance
 with  the  practice  and  usage  custo-
 mary  among  bankers  and  also  in  con-
 formity  with  the  provisions  of  the
 Banking  Companies  (Acquisition  and
 Transfer  of  Undertakings)  Act,  1970,
 information  relating  to  or  to  the
 affairs  of  the  individual  constituents
 of  the  nationalised  bankg  is  not  to  be
 divulged.
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 Applications  recelved  under  goft  loan
 scheme  for  modernisation  of  sick  units

 2406.  SHRI  8,  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  applications  have
 been  received  by  IDB]  under  the  soft
 loans  scheme  for  modernisation  of
 sick  units  in  textile,  jute,  sugar  and
 engineering  industries  and  the  amount
 of  assistance  requested  industry-wise;

 (b)  the  number  of  applications  ap-
 proved  ang  amounts  sanctioned,  and
 the  amounts  actually  dicbursed  so  far.

 (c)  whether  the  IDBI  is  experienc-
 ing  paucity  of  funds  to  be  able  to
 pay  fully  the  sanctioned  amounts  and,
 if  so,  the  details  thereof:  and

 (d)  what  steps  are  taken  to  provide
 IDBI  with  sufficient  funds  to  meet  its
 obligations  fuly?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).
 The  Soft  Loan  Scheme  of  the  Indus-
 trial!  Development  Bank  of  India
 (IDBI)  has  been  introduced  with
 the  object  of  providing  finance  on
 concessional  terms  for  modernisation
 of  production  units  in  5  select  indus-
 tries,  namely,  cotton  textile,  jute,
 sugar,  cement  and  certain  engineer-
 ing  industries  tg  enable  them  to  in-
 crease  their  productivity  and  com-
 petitiveness.  The  Scheme  is  operates
 by  the  IDBI,  the  Industrial  Finance
 Corporation  of  India  and  the  Indus-
 trial  Credit  and  Investment  Corpora-
 tion  of  India.

 The  Industry  wise  details  of  the
 member  of  applications  (with
 amount)  received,  rejected,  sanction-
 ed,  disbursed  and  pending  under  the
 scheme  as  on  Gist  October  1977,  are
 given  in  the  attached  Statement.

 (९)  No.  Sir.
 (d)  The  funds  required  for  ex-

 tending  assistance  under  the  Scheme
 are  raised  by  the  IDBI  88  necessary
 by  resorting  to  market  borrowings
 eS

 seer
 support  from  Govern:

 men
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 Amount  paid  under  Export  Assistance
 Scheme  Industry.wise

 2407.  SHRI  8,  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  paid  under  the
 export  assistance  scheme  iadustry-
 wise,  during  the  last  three  years;

 (b)  the  exports  made  by  small-scale
 industries  and  the  assistance  given  to
 them  under  the  scheme;  and

 (c)  whether  any  new  schemes  are
 made  to  give  better  incentives  to  this
 sector  so  that  they  can  increase  their
 exports  and  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  A  statement  (Annexure-A)  show-
 ing  total  amount  disbursed  us  carh
 compensatory  support  to  the  major
 product  groups  during  the  last  three
 years  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-250/77  be

 (b)  Separate  statistics  showing  ex-
 ports  made  by  SSI  uniig  and  =  tbe
 umounts  paid  as  cash  compensztory
 support  to  these  units  are  not  main-
 tained.  Moreover,  products  made  by
 SSI  Sector  are  also  exported  by  large
 stale  units.

 Under  the  Import  policy  for  Re-
 gistered  Exporters,  the  SSI  unit,  are
 given  several  spécial  facilities.  A
 brief  statement  summarising  these
 facilities  is  (Annexure-B)  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-2250/77.

 (c)  The  facilities  being  made  avail.
 able  to  the  SSI  units  are  constantly
 kept  under  review  and  necessary
 change;  ate  announced  at  the  time  of
 the  revision  of  the  Import  Policy
 every  year.
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 National  Wage  Board  to  study
 National  Wage  Policy

 2408.  DR.  VASANT  KUMAR
 PANDIT:

 SHRI  RAMJI  LAL  SUMAN:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  are  considering  to  have  National
 Wage  Policy;

 (b)  what  action  Government  have
 iaken  in  this  matter;  and

 (९)  whether  Government  propose
 to  appoint  a  Nutiona]  Wage  Board  or

 a  Committee  to  study  the  problem
 and  suggest  constructive  ways?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  to  (e).
 The  Government  hug  decided  that  a
 comprehensive  study  on  Weges,  In-
 comes  and  Prices  Policy  should  be
 undertaken  immediately  with  a  view
 to  evolving  an  integrated  Policy  on
 Wages.  Incomes  and  Prices.  The  Go-
 vernment  hag  set  up,  in  October,  19T7, “
 a  Study  Group  on  Wages,  Income:
 ang  Prices  under  the  Chairmanship  of
 Shri  8  Bhoothalingam,  The  Study
 Group  has  been  asked  to  prepare  a
 draft  Policy  on  wages,  incomes  and
 prices.

 Iron  and  Manganese  Ore  lying  im
 Orissa  State

 2408.  SHRI  ए.  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  about  20  lakh  tonne*
 of  iron  ore  and  manganese  ore  are
 lying  in  different  mines  of  the  Orissa
 State;

 (b)  if  so,  whether  it  ig  because  of
 the  failure  of  the  MMTC  to  lift  the
 ore  that  such  a  huge  stock  has  piléd
 up  in  the  mines;
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 (९)  whether  Orissa  State  Govern-
 ment  have  sought  Centre’s  permission
 to  allow  the  State  Mining  Corporation
 to  export  iron  ore  and  manganese
 directly;  and

 (0)  ig  so,  Government's  reaction
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):

 (a)  No,  Sir.

 tb)  Doves  not  urise.
 te)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 Export  of  Sea  Foods

 24I0.  SHRI  K.  RAMAMURTIY
 Will  the  Mmister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  C)-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  foreign  ex-
 vhange  earned  through  the  export  of
 eva  foods  in  the  ycar  I976-77;

 (b)  whether  Government  propose
 to  provide  the  necessury  fillip  to
 imereuse  the  export  of  sea  fuod;  and

 (c)  whether  the  Government  pro-
 pose  io  set  up  a  deep  sea  fishing
 centre  at  Mandapam,  Tamilnadu  in

 erder  to  increase  the  export  of  sca
 food  and  seaweeds?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  co.
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  Foreign  exchange  earned  ‘hrough
 exports  of  sea  food  in  the  year  ‘1976-
 77  provisionally  amounts  to  about
 Rs,  89  crores.

 (b)  Yes,  Sir.  Government  proposes
 lo  provide  the  necessary  fillip  to  in-
 trease  the  export  of  seafoods  by
 various  developmental  measures,  Mat
 ket  and  product  research,  publicity
 Propaganda  etc.

 (०)  There  is  no  such  proposal  undcr
 the  consideration  of  the  Government
 at  present.

 Recruitment  of  Divisional  Accountant,
 in  A.G.C.W.  and  M.  New  Delhi

 41  SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN
 SAIT:

 SHRI  D,  G.  GAWAI:

 Wul  the  Minister  of  FINANCE  iv.
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  result  of  the  com.
 petitive  examination  held  in  Febru-
 ary,  7976  for  initial  recruitment  fo.
 the  post  of  Divisional  Accountants  in
 the  Office  of  the  Accountant  General
 Commerce,  Works  and  Miscellaneou:
 Ansal  Bhavan  Kasturba  Gandhi
 Mare,  New  Delhi,  has  since  been
 declared:

 (i)  if  so,  the  number  of  candidates
 who  appeared  in  the  said  examina-
 fion  ang  the  names  of  those  declared
 successful;

 ‘c)  the  number  of  candidates  who
 have  since  been  given  appointments; and

 (d)  the  time  by  which  all  the  re.
 maining  Successful  candidates  will  be
 appointed  against  the  said  posts?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  98  candidates  appeared  in  the
 ¢xammation,  out  of  which  72  were
 declared  successful.  A  statement
 giving  their  names  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-29l/77].

 (०)  and  (d).  The  successful  can-
 didates  were  individually  informed
 that  the  number  of  posts  likely  to  be
 filled  up  as  a  result  of  the  examna-
 tion,  including  regervations  for  Sche-
 duleg  Castes/Scheduled  Tribes  and
 Departmental  candidates,  would  be
 20  in  order  of  merit  and  on  vecur-
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 sence  of  vacancies.  After  the  Depart-
 menialisation  of  Accounts  In  ine
 Ministries/Drpartments  of  the  Uo-
 vernmen;,  of  India,  the  cntire  scneme
 fo,  manning  Divisional  Arvouliauts
 Lost,  was  reviewed.  It  was  felt  that
 the  function  of  accounts  keepiae  und
 Pnancial  advice  to  be  made  avanable
 in  the  Division,  needed  to  be  stieng-
 thened  and  petsons  who  hud  pa.  d
 the  Jumor  Accounts  Officers  «Civi))
 Kxamination  oi  the  Subordinate  sic-
 count;  Service  Examination  of  the
 Indian  Audit  and  Account.  Dep  irt-
 ment,  should  hereafter  be  posted  as
 Divisional  Accountants  Besides,  |  Tos
 motion  avenues  in  the  cadre  of  Divi-
 siona]  Accountants  bemg  not  vompa-
 table  to  those  of  Subordinate  Ac-
 counts  Service  personnel,  at  was  con-
 sidered  that  further  intake  intyu  the
 former  grade  should  be  restricted.
 Consequently,  candidale;s  who  ap-
 peared  at  the  examination  held  by
 the  AG,  CW&M,  could  not  be  ap-
 pointed  as  Divisional  Accountants.
 However,  willingness  of  twenty  per-
 sons,  empanelled  by  AG,  CW&M,  for
 appointment  ag  Junior  Accountants  in
 the  Departmentalised  Accounts  Offl-
 ces  is  being  ascertained  and  those
 who  express  willingness  will  he
 considered  for  appointment.

 महालेखाकार  कार्यालय,  ग्वालियर  के
 कर्मचारियों  की  बहालो

 24i2.  श्री  प्र्जत  सिड  भवौरिया  :  क्या
 बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  महालेखाकार  कार्यालय,
 ग्वालियर  के  उन  कर्मचारियों  को  जिन्होंने
 मई,  .974  में  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान

 हड़ताल  की  थी  प्रभी  तक  बहाल  नहीं  किया
 गया  है।

 प्)  क्या  उस  कार्यालय  के  कर्मचारियों
 के  साथ  झभी  भी  पह्रमानवीय  व्यवहार  किया
 जा  रहा  है  और  उन्हें  सजा  दी  जा  रही  है;  भौर
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 (7)  इन  कर्मचारियों  को  बहाल  करने
 के  लिए  सरकार  ष्यां  उपाय  कर  रही  है?

 क्ति  तथा  राजस्त्र  और  बेकिंग  मंत्री
 श्ी  एच०  एस०  पल)  (क)  मई,  974

 में  “रेलब  हडताल”  के  समय  महालेखाकार,
 मध्य  प्रदेश,  ग्वालियर  के  कार्यालय  के  6i4
 कर्मचारी  जिन्हों।  हड़ताल  की  उनमें  से  62
 स्थायी  कर्मचारी  निलम्बित  किये  गग्ने  ।  इन
 कर्मचारियों  को  अब  पून  बहाल  कर  दिया  गया
 है।  उन  28  ग्रस्थाई  कमंचारियो  में  से जिनकी
 सेवाएं  उस  समय  जारी  किये  गये  अनुदेशो  के-
 अनुसार  समाप्त  कर  दी  गई  थो,  24  कर्स
 चारियों  को  बहाल  नही  किया  गया  है  v

 (ख)  जी,  नहीं  ।

 (ग)  ऐसे  कर्मचारियों  को  बहाल  करने
 का  प्रश्न,  जिनकी  सेवाएं  मई,  i974  की
 हड़ताल  में  भाग  लेने  तथा  उस  समय  जारी
 किए  गए  आदेशों  की  शर्तों  के  अनुसार  की  गई
 झन्य  कार्यवाही  के  कारण  समाप्त  कर  दी  गई
 थीं,  एक  सामान्य  मामला  है  जिससे  केवल
 भारतीय  लेखा  परीक्षा  और  लेखा  विभाग  के
 ही  नही  अपितु  श्न्य  विभागों  के  कर्मचारी  भी
 प्रभावित  हुए  है  इस  मामले  पर  सरकार  ध्यान
 दे  रही  है

 सट्टा  बाजारी  को  जारी  रखने  को  प्रनुमति
 देने  के  लिए  झनुरोध

 2413.  डा०  रामणी  सिंह  :  क्‍या  ॥... उ
 मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (क)  बया  कुछ  सदस्यों  ने  पिछले  सत में
 एक  संयुक्‍त  प्रभ्यावदन  प्रस्तुत  किया  था  जिस
 में  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि

 सटूटा  बाजारी  को  जारी  रखने  की  प्रमुमति
 प्रदान  की  जाये,  यदि  हां,  तो  उन  सदस्यों  के
 नाम  क्‍या  है;  शौर
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 (ख)  क्या  मख्य  मंत्री  अथवा  राज्य
 सरकार  के  मत्नी  न  भी  केन्द्र  सरकार  से  भ्रनुरोध
 किया  है  कि  सट्टेबाजी  को  जारी  रखने  की
 अनुर्मात  दी  जाये,  यदि  हां,  तो  उनके  नाम
 क्‍या  है?

 वित्त  तय  राजस्व  और  ब्रेकिंग  मंत्रों
 श्री  एच०  एम०  पटेल)  :  (क)  माननीय
 सदस्य  सम्भवतः  संसद्‌  सदस्य  श्रो  डी  डी०
 पटेल  तथा  29  अन्य  संसत्सदस्यो  के  (सब  के
 हस्ताक्षर  पढ़ें  नहीं  जाते)  के  उस  अ्रभ्यावेदन
 की  झोर  निर्देश  कर  रहे  है  जो  प्रलसी,  रेडी
 के  बीज  तथा  चांदी  में  वायंद  के  सौदों  को  अवधि
 रूप  से  जारी  रखने  के  बारे  में  था  ।  वायदा
 व्यापार  थ  व्यवस्था  में  कतिपय  विशेष
 परिस्थितियों  में  कुछ  उपयोगी  भूमिका
 अदा  करता  है  और  वह  सट॒टा  व्यापार  के
 समक्ष  नहीं  माना  जा  सकता  जैसा  कि  ाम
 तौर  पर  समझा  जाता  है  1

 (ख)  जी  नही  1

 भारतोय  हथकरघा  पोशाकों  के  लिये
 विवेशी  बाजार

 2414.  शी  एस०  एस०  सोमानी  :  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  तागरिक  पूति  धौर  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  भारतीय  हथकरघा  पोशाको
 के  लिए  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाने  द्देदु
 सरका .  ने  प्रयास  किये  हैं;

 (छ)  यदि  हां,  तो  किन-किन  देशों  से
 किन-किन॑  कपड़ों  के  निर्यात  की  सम्भावना
 पाई  गई  है;  और

 (ग)  हथकरबे  के  किम-कित  कपड़ों  के
 लिए  चालू  वित्त  वर्ष  में,  किस-किस  देश  से

 क्रयादेश  प्राप्त  ह्  हैं  भझौर  उससे  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  को  ग्राय  होगी  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शौर  सह-
 कारिता  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  ष्  श्रारिफ
 बेग) :  (क)  जी  हां  ।  भारतीय  हथवारषा
 परिधानो  के  लिये  बाजारों  का  पता  लगाने  मे

 उद्देश्य  से  किये  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों  मे
 निम्नोबत  उपाय  शामिल  हे

 (i)  विश्व  के  प्रमुब  शहरों  में
 प्रदर्शनिया  आयोजित  की  गए:

 (ii)  नियोत्त  बढ़ाने  बंध  सम्भावनामरो
 के  बारे  में  श्रायातकों  के  साथ
 बातचीत  करने  के  लिये
 भ्रध्यवन  दल  महत्वपूर्ण  बाजारों

 को  भेजें  गये;

 (iii)  हथकरधा  निर्यात  संवर्धन
 परिषद्‌  ने  विदेशों  मे  विशेष
 प्रचार  अभियान  चलाये  |

 (ख)  कमीजें  तथा  ब्लाउज  ऐसी  हंथ-
 करथा  पोशा५ः  की  प्रमुख  मर्दे  हैं  जिनकी  भारत
 से  लिर्यात  की  काफी  गुजाइश  है  ।  जिन  देशों
 को  ये  निर्षात  की  जा  रही  हैं,  वे  हैं  सं०  राठ

 झ्रमरीका,  कनाडा,  भास्ट्रेलिया,  सोवियत-संघ,

 यूरोपीय  झ्राथिक  समुदाय  के  राज्य,  स्वीडन,

 नावें,  स्विटजरलैण्ड,  नाइजीरिया,  सिंगापुर,
 जागन,  ईराक,  कुबैत,  बहरीन,  मलेशिया  |

 (ग)  पोशाकों  के  निर्यात  के  लिये
 संबिदाएं  पंजीकृत नहीं  की  जातीं  |  झझत;  यह
 पता  नहा  लगाया  जा  सकता  कि  प्राप्त  हुए
 झाईर  की  मात्रा  कितती  है  1  फिर  भी,  भ्प्रैल
 सितस्मर,  977  के  दौरान  हुघकरणा
 परिधानों  के  निर्यातों  का  अनुमान  43  करोड़
 रुपये  है  ।
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 Popularity  of  Indian  Sports  Goods
 in  foreign  countries

 2415.  SHRI  5.  5.  SOMANI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 "iON  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  sports  goods
 are  getting  popularity  in  foreign
 countries;

 (b)  if  so,  the  names  of  such  items
 and  the  countries  which  have  demand-
 ed  from  India  during  the  current
 financial  year;  and

 (ec)  the  extent  of  foreign  exchange
 tikely  to  be  earned  during  1977-78?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  items  of  important  sports
 goods  from  India  and  the  countries
 demanding  these  are:

 ITEMS:  Footballs,  Hockey  ©  sticks,
 Cricket  bats,  Hockey  and  _  Cricket
 balls)  Sports  cups  rubber  ballocns
 etc.

 COUNTRIES:  U.K.,  West  Ger-
 many,  Australia,  U.S.A...  Maiavsia,
 Singapore,  Canada.

 (c)  The  foreign  exchange  carnings
 from  exports  of  sports  goods  in  1977-
 78  are  provisionally  estimated  to  be
 to  the  tune  of  Rs.  8  crores.

 Memorandum  from  retired  Gevern-
 ment  employees  regarding  pension

 Jaw  of  8

 2416.  SHRI  D.  B.  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whefher  any  memorandum
 from  the  retired  Government  em-
 ployees  has  been  submitted  to  Gov-
 ernment  wanting  the  existing  Pen-
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 sion  Law  1871  and  the  Rules  made
 thereunder,  both  by  the  Central
 and  State  Governments  to  be  re-
 placej  by  a  comprehersive  and  pro-
 gressive  law  keening  in  view  the
 changed  concept  ef  the  State  func-
 tions  and  ney  socio-economic  reali-
 ties;  and

 (b)  if  so.  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  fa)  and  (b).
 Associations  of  pensioners  have  been
 demanding  replacement  of  the  Pen-
 sions  Act,  1871,  The  Act  doves  not  re-
 gulate  matters  sucn  as  scales  of  ben-
 sion,  grant  of  relief  to  pensioners  and
 the  procedure  for  sanctioning  pen-
 sions:  these  matters  are  regulated  by
 the  Central  Civil  Services  (Pension)
 Rules,  972  and  various  executive  in-
 structions  issued  from  time  to  time.
 The  changes  in  administrative  struc-
 ture,  employment  vosition  and  pav
 structure  of  the  emplovees  have  rot
 rendered  the  Act  obsolcite.  Nor  has
 the  Act  stood  in  the  way  of  enhunce-
 ment  of  the  pensionary  beneiits  of  ihe
 retired  employees  and  their  families
 from  time  to  time,  which  has  been
 achieved  by  amending  the  relevant
 rules  and  issue  of  executive  insiruc-
 tions.

 As  regards  State  Governments,  they
 Jook  after  their  own  statutes  relating
 to  pensions  and  Central  Government
 cannot  legislate  for  them.

 Suggestions  made  by  FICC]  regard-
 ing  economic  growth

 (2417.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  FICCI  has_  sug-
 gested  a  package  of  measures  to’  0€
 taken  by  Government  to  help  it  to
 quicken  the  _  pace  of  economic
 growth:
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 (b)  if  so,  the  salient  features
 theres:  ang  the  Government’s  opinion
 thereon:  ada

 (c)  how  far  this  would  help  in
 siving  employment  to  the  unemployed

 in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 TEVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 =  M.  PATEL’:  (a)  FICCI  has  re-
 cently  brought  out  a  brochure  entitled
 Pelicies  for  Economic  Progresss’.

 (b)  and  (c)  A  statement  giving  the
 silient  features  of  the  suydestions  can-
 ‘ained  in  the  brochure  is  laid  on  the
 Tabie  of  the  House.  {Placed  ia  Libra-
 vy.  See  No.  LT  1252/77}.  It  would  be
 cifficult  to  indicate  precisely  the  im-
 pact  of  these  policies  on  ernployment.
 Tne  various  suggestions  received  from
 institutions  as  well  as  individuals  are
 ‘aken  into  account  while  framing  eco-
 nomic  policy  for  different  sectors  of
 she  economy.

 Gold  seized  during  raid;  from  March,
 i977

 24i8.  SHR]  MOHD.  HAYAT  ALI:
 ाा  the  Minister  of  FINANCE  be
 mleased  to  state:

 (a)  the  total  value  of  gold  seized
 curing  raids  conducteq  by  the  Gold
 Contvol  officers  in  different  States
 z:om  March,  977  till  to  date.

 (b)  whether  if  is  a  fact  that  in
 “cleutta  the  gold  control  officers
 have  seized  gold  worth  Rs.  3.80  lakhs
 trom  a  house  in  the  month  of
 November,  $9275  end

 (e)  what  further  measures  Gov-
 ermaent  propose  to  irke  to  unearth

 REVENUES  AND  BANKING  (SHRI
 HM.  PATEL):  (a)  The  information
 iv  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Heusc:
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 {b)  Gold  Control  Officers  of  Cal-
 cutta  on  4-l-77  seized  unaccounted
 primary  gold  and  new  ornaments
 valued  at  Rs.  1,83,701  from  the  pes-
 session  of  a  certified  Goldsmith.

 (c)  Vigilance  against  violations  of
 Gold  Control  Law  continues  to  be
 maintained  by  the  preventive  and  in-
 telligence  agencies.

 Supply  of  additional  quota  of  essen.
 tial  commodities,  to  Mizoram

 2419.  DR.  R.  ROTHUAMA  :  Wilk
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  of  the  fact
 that  most  of  the  items  of  essential
 commodities  like  imported  rapeseed

 oils  etc.  have  never  been  supplieé
 through  public  distribution  systems
 in  Mizoram  and  that  the  present  per
 head  quota  of  essential  items  suppli-
 ed,  like  rice,  edible  oils,  sugar,  atta
 dals  «tc.  are  dangerously  low  to  meet
 with  the  sudden  rise  in  the  daily  re-
 quirement  of  the  people  due_  te
 coming  Thingtam  Famine  resulting
 in  complete  failure  of  crops  harvest
 this  year  throughout  Mizoram;  and

 (o)  in  view  of  this  Thingtam
 Famine  which  is  occurring  this  year,
 whether  any  special  preventive  mea-
 sures  have  been  initiated  or  are
 proposed  to  be  taken  to  tone  up
 Public  Distribution  Systems  through-
 out  Mizoram  to  ensure  steady  supply
 of  additional  quantum  of  _  essential
 commodities  so  that  anti-national
 elements  do  not  exploit  the  criticai
 situation  caused  by  Foog  Scarcity  as
 was  done  in  960  giving  rise  te
 present  underground  movements?

 THE  MINISTER  OF  STA'T#H  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COQPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL)  :  (a)  It  is  not  cuite  correct
 to  say  that  there  has  been  a  complete
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 failuie  of  crops  this  year  throughout
 the  Mizoram  territory,  as  the  damage
 arising  from  famine  varies  from  area
 to  area.  The  Mizoram  Administration
 is  aware  of  the  situation  and  are  tak-
 ing  steps  to  ensure  that  adequate  quan-
 tities  of  rice  and  wheat  arc  made
 available  through  the  Public  Distribu-
 tion  System,  for  which,  supplies  are

 ed  by  the  Food  Corporation  of
 e  possibilities  of  increasing

 from  2  Kg,  per  adult  per
 to  3  Kg.  per  adult  per  week,  in

 rural  areas  as  in  the  case  of  urban
 are  under  consideration.  The

 स

 '

 capita  per  month  to  425  gms.  per
 per  month  effective  from  Dec-

 ember,  1977.  Although  commodities
 like  rapeseed  oil  are  not  covered  under
 the  Public  Distribution  System  at  pre-
 sent,  these  are  generally  available
 from  the  normal  trade  channels  and
 the  trade  in  these  commodities  is  also
 being  regulated  as  per  the  recent  in-
 structions  of  the  Central  Government.

 areas,
 quota
 also  being  enhanced  from  300  gms.
 per
 capita

 (b)  Measures  have  already  been
 taken  by  the  Administration  to  tonc  up
 public  distribution  centres  and  the
 budget  provision  has  already  been
 made  to  bring  in  additional  quantities
 of  food  grains  from  Food  Covporation
 of  India.  The  YFood  Corporation  of
 India  has  also  been  requested  to  keep
 their  nearby  godowns  well-stocked  to
 Meet  any  eventuality.  With  the  pro-
 mulgation  of  Mizoram  Pulses  end
 Edible  Oils  Dealers  Licensing  Order,
 i977,  the  Administration  is  contem-
 Plating  regulating  trade  in  these  com-
 modities,  by  appointing  wholesalers
 ind  retailers.  so  that  reasonable  quan-
 tities  could  be  brought  into  the  Union
 Territory  For  enabling  tho  people  in
 ‘fected  areas  to  have  the  purchasing

 capacity,  relief  works  are  being  given
 to  them.
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 Development  of  Gwallor  and  Gwalier
 region  ag  tourist  centre

 2420,  SHRI  MADHAVRAQ  SCIN-
 DIA)  :  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  ta
 atate:

 (a)  the  progiess  in  detail  on  :ug-
 gestions  received  by  the  Central
 Government  regarding  development
 of  Gwalior  ang  Gwalio:  Region  as  3
 tourist  centre;  and

 (b)  how  much  time  will  be  taken
 to  implement  these  suggestions?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  The  De-
 partment  of  Tourism  had  received  the
 following  suggestions  for  the  develop-
 ment  of  Gwalior  and  Gwalior  :vgion
 as  a  tourist  centre  :—

 (i)  Indian  Airlines  flight  Dethi-
 Agra-Khajuraho  should  have  addi-
 tional  stop  at  Gwalior  io  cnable
 tourists  to  see  Gwalior  and  sur-
 roundings  including  Shivpmji  Ne-
 tional  park;  and

 (i)  Air-conditioned  buse,  should
 be  made  available  ut  Gwalior  to  ’
 enable  tourists  to  visit  Shivpuri
 National  Park  and  proceed  to  Kha-
 Juraho  via  Jhansi,

 (9)  As  regards  the  suggec‘tion  ut  (
 above,  since  the  Indian  Airlines  have
 a  tight  fleet  position  and  conscquently
 a  tight  flight  schedule,  there  is  no  pro-
 posal  at  present  to  include  a  halt  ai
 Gwalio:  on  its  Delhi-Aera  Thaju.  oh
 service,

 With  regard  io  the  cperation  of  ar
 air-conditioned  coach  service  for  tour-
 ists  from  Gwalior  to  Shivpuri  Nations
 Park  and  Khajuraho,  the  matter  ww
 under  consideration.
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 Construction  of  Janata  hotels  at
 Delhi

 2421,  SHRI  SAMAR  MUEHERJEE:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  w  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 cunsidering  to  introduce  Janata
 hotels  at  cheap  rate  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 C{VIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  EAUSHIK)  :  (a)  Yes,  Sir.
 It  is  proposed  to  construct  a  Janata
 Hotel  in  Delhi.

 (9)  The  main  objective  of  the  Hotel
 is  to  provide  clean  and  comfortable
 accommodation  at  as  low  prices  as  po-
 sfhle  for  budget  tourists,  both  domes-
 tig  and  international,  with  an  cmphasis
 on  service,  The  Hotel  will  have  accom-
 modation  provided  in  guest  rooms  for
 at  least  two  persons,  with  basic  mini-
 mum  furniture,  Most  of  the  rooms  will
 have  attached  bath-room,  a  few  will
 be  with  shared  bath  rooms,  Other  faci-
 jities  proposed  in  the  Hote!  include  a
 cafeteria,  an  inexpensive  restaurant,  8
 multi-purpose  hall,  a  shopping  arcade
 ad  space  for  locating  State  Tourist
 Information  Offices.

 Central  agsistance  to  Stale  Govern-
 ments  for  construction  of  Janata

 hotels

 2422.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 SHRI  NAWAB  SINGH

 CHAUHAN  :

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 AVVO,  AVIATION  be  pleased  to  state.
 Whether  the  Government  will  con-
 sider  if  the  State  Government  ask
 Central  assistance  for  the  con-
 struction  of  Janata  Hotels  by  the
 State  Governments  in  case  they  are
 mot  able  to  raise  the  funds  by  them-
 selves  from  the  State  Financial  Cor-
 Poration?

 YHE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  The  queslior.
 of  construction  of  Janata  Hutels  in  the
 Central  Sector  and  its  providing  asgsis-
 tance  to  State  Governments  is  under
 consideration.  The  matter  is  under
 discussion  with  the  Planning  Com-
 mission.

 Conference  of  State  Chief  Ministers
 for  advance  Plan  Assistance

 2423.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  8  conference  of  State
 Chief  Ministers,  for  advance  Plan
 Assistance  over  and  above  Plan  Assist-
 unce  for  ‘1977.78,  wag  held  recent;
 al  Delhi;

 (b)  if  so,  the  outcome  therein;  and
 (९)  the  names  of  the  States  which

 touk  part  in  the  said  Conference  anc
 views  expressed  by  their  Chief  Minis-
 ters?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SURT
 H.  M.  PATEL):  (a)  to  (९).  No  Con-
 ference  of  State  Chief  Ministe:s  was
 held  to  consider  the  question  of  grant
 of  additional  advance  Plan  assistance
 to  States.  Separate  meetings  were  held.
 with  the  Chief  Ministers/Finance  Min-
 isters  of  Andhra  Vradesh,  Assam,
 Bihar,  Gujarat,  Haryana,  Himachal
 Pradesh,  Jammu  &  Kashmir.  Kar-
 nataka,  Kerala,  Madhya  Pradesh
 Maharashtra,  Meghalaya,  Orissa,
 Punjab,  Rajasthan,  Tami}  Nadu
 Uttar  Pradesh  and  West  Benga).  In
 these  meetings  the  States  were  urged
 to  mobilise  additional  resources,  effect
 eronomy  in  non-Plan  expenditure,  im-
 prove  tax  and  won-tax  revenues,
 speed-up  recovery  of  Government
 dues,  step-up  collection  of  small  sav-
 ings  and  take  other  suitable  measures
 to  cover  the  gap  in  tesources  for  the
 Annual  Plan  1977-78  due  tn  shortfall
 in  additional  resources  mobilisation
 and  erosion  in  resources  due  to  tax
 concessions,  relief  to  employees  anil
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 nodertaking  cf  additional  non-Plan
 financiai  abilities  after  finalisation  of
 the  Annual  Plan,  Many  cf  the  State
 Governments  agreed  ta  take  these
 eteps  and  reduce  the  gary  in  resources.
 34  was,  however,  found  that  there
 -would  still  be  large  uncovered  gaps.
 709  enable  the  States  to  maintain  the
 approved  Plan  outlays  and  keep  up
 ihe  tempo  of  development,  it  was  de-
 cided  that  half  of  the  residual  gap  in
 resources  should  be  covered  by  adai-
 tonal  advance  Plan  assistance.  The
 geosition  will  be  kept  under  review.

 Proposal  for  Simplifying  Procedure
 for  Customs  Clearance

 2424,  SHRI  MADHAVYRAO
 SCINDIA  :

 SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  he
 pieased  to  state:

 (a)  whether  a  proposal  to  amend
 yaws  for  simplifying  «nd  making
 quicker  and  easier  procedure  for

 customs  clearance  of  passengers  atic
 eargo  is  under  consideration  of  the
 Government:

 (b)  if  so,  the  details  thereof:  and

 tc)  expected  time  by  which  the
 Jaws  are  to  be  amended?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL)  (a)  tr  (०)  The
 Geverumens  had  appointed  a
 Com-snittee  to  veview  inter-clia  the
 yules,  segulations  and  procedures
 apolying  to  international  passengers:  ard
 their  hagepage  and  to  rerommead  ?

 to  expedite  ‘he  pace  of
 cf  passengers  and.  their

 bagsaso,  The  Com-mittce  has  since
 made  some  recom-mendations  which  are
 being  examined.
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 Representation  from  a  Mathematica}
 Institute  of  Pung  (Maharashtra)

 2425.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Wil:
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleasec
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  have  !
 received  representation  dateq  की
 April,  3977  from  Bhaskaracharaya
 Pratishthan—a  mathematical  institute
 of  Pune  (Maharashtra)  requesting
 the  approval  as  Scientific  Research
 Institute  under  Section  35(ii)  of
 Income-tax  Act  of  1961;

 (b)  if  80,  what  action  haye  Govern-
 ment  taken  or  propose  to  take  in  re-
 gard  to  the  representation  and  when;
 and

 (c)  whether  the  concerned  have
 been  intimated  accordingly?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLA)  :  (a)  Yes,  Sir.  A
 representation  dated  the  ith  April,  977
 was  received  from  MBhaskaracharaya
 Pratishthan,  Pune.

 (b)  The  Pratishthan  has  been  ap-
 proved  under  section  35({i)  (४)  of  the
 Income-tax  Act,  96l,  vide  Notifiea-
 tion  No.  997  dated  24th  September,
 1977.

 (८)  Yes,  Sir.  The  Pratishthan  has
 been  intimated  of  the  above  approva!
 and  they  have  also  acknowledged  the
 notification  issued.

 Preijects  jn  Kerala  for  wnich  World
 Bank  assistance  sought

 2426.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Wil!
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleasec.
 to  state:

 (a)  a  brief  outline  of  the  projects
 of  Keraln  for  the  execution  of  whitk
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 assistance  is  sought  from  the  World
 Bank;  and

 (b)  the  details  of  the  discussion
 held  with  World  Bank  for  this  pur-
 pose  and  the  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).  An
 agricultural  development  project  with
 an  outlay  of  US  $  30  million  has  been
 negotiated  with  the  World  Bank.  The
 principal  features  of  this  project  are
 area  development  by  planting  new
 high-yielding  varieties  of  coconut  and
 pepper,  rehabilitation  of  cashew  plan-
 tations,  establishment  of  seed  gardens
 for  coconut,  cashew,  cocoa  and  spices,
 construction  of  rubber  processing  fac-
 tories,  agricultural  research  and  a  cre-
 dit  programme  to  cater  for  the  needs
 of  these  programmes.

 A  project  proposal  for  marine  fishe-
 ries  development  has  also  been  posed
 for  World  Bank  assistance.  This  pro-
 ject  comprises  of  development  of  har-
 bours,  purchase  of  boats  and  process-
 ing  and  marketing.  A  World  Bank
 identification  Mission  visited  Kerala
 State  in  October,  977  for  a  few  days
 to  have  preliminary  discussion  with
 the  State  authorities  on  this  project
 report.  Reaction  of  this  Mission  is  still
 awaited.

 .Feeder  service  for  tourism  in  Ooty

 2427.  SHRI  P.  S.  RAMALINGAM:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state
 that  details  of  feeder  services  which
 have  been  planned  for  promotion  of
 tourism  in  Ooty?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION:  <SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  The  pyropo-
 sal  for  setting  up  Third  Juine  Opera-
 tions  is  under  consideration.  How-
 ever,  there  is  no  airport  at  Ooty  nor
 ig  there  any  proposal  to  ccnstruct  one.
 Indian  Airlines  operate  regular  sche-
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 duled  services  to  Coimbatore,  which  is
 52  kms.  from  Ooty.

 दीवार  घड़ियों  और  कलाई  की  घड़ियों  का
 निर्यात

 &  2428.  श्री  दया  राम  झाक्य :  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  कीमत
 की  दीवार  घड़ियां  और  कलाई  घड़ियों  का

 निर्यात  किया  गया  ;  और

 (ख)  विदेशों  में,  देश-वार॑,  घड़ियों  की

 सप्लाई  का  कयादेश  प्राप्त  करने  वाली  सरकारी
 और  गैर-सरकारी  फर्मों  की  राज्यवार  संख्या
 कितनी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  और

 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 श्ारिफ  बेग)  :

 (क)  1974-75

 975—-76

 1976-77

 3.43  लाख  ko

 30.4]  लाख  रु०

 24.69  लाख  स०

 (ख)  निर्यात,  मुख्य  रूप  से  सरकारी

 क्षेत्र  के उपक्रम---हिन्दुस्तान  मशीन  ट्त्स  तथा

 कुछ  गैर-सरकारी  निर्यातकों  द्वारा  थाईलैण्ड,

 कुबैतत,  टर्की,  ईरान,  चेकोस्लोवाकिया,

 ब्रिदेन,  स्विटजरजैग्ड  तथा  आ्रास्ट्रेलिया  आदि

 से  प्राप्त  क्रमादेशों  के  आधार  पर  किय्रे

 गय  थे  ।

 Cash  assistance,  to  exporters

 2429.  SHRI  DHARAM  VIR  VA-
 SISHT:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  ovleased  to  stste:
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 (a)  whether  it  is  8  fact  that  from
 September  1,  977  exporters  would
 be  able  to  obtain  cash  assistance  across
 the  counter  as  per  scheme  evolved  by
 the  Ministry;  and

 (b)  if  so,  the  condition  set  for  such
 facility  and  the  nature  of  results
 likely  to  be  achieved  therefrom?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOFPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  According  to  the  Simplified
 Payment  Scheme  of  Cash  Assistance
 notified  on  l-8-77,  exporters  who  made
 exports  during  the  year  1975-77  and
 have  earned  Replenishment  licences
 and/or  cash  assistance  thereon,  will  be
 eligible  for  the  benefits  under  the
 Scheme.  It  will,  however  be  open  to
 Government  to  exclude  exporters  who
 have  come  to  the  adverse  notice  of
 Government  in  the  past.

 Since  the  Scheme  is  designed  to
 ensure  that  the  eligible  exporters  get
 the  full  amount  of  cash  compensatory
 support  as  far  as  possible  across  the
 counter  soon  after  each  shipment,  it
 will  eliminate  delays  in  the  exporters
 getting  such  amounts  from  Govern-
 ment.

 Report  of  Committee  on  Direct  Taxes

 2430.  SHRI  DHARAM  VIR  VA-
 SISHT:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 since  received  the  Palkhiwala  (head-
 ed  by  another  Chairman  later)  Com-
 mittee’s  suggestions  on  Direct  Taxes;
 and  if  so,  the  salient  features  of  the
 same;  and

 (b)  if  not,  reasons  for  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH)  :  (a)  and  (b).
 As  per  Resolution  of  the  Government
 of  India,  setting  up  the  Committee  of
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 Experts  on  Direct  Tax  Laws,  the  Com-
 mittee  is  to  submit  its  report  by  3lst
 December,  1977.  The  period  being  not
 yet  over,  the  question  of  any  delay  in
 submission  of  the  report  by  the  Com-
 mittee  does  not  arise.

 Export  potential  for  Indian  Sports
 Goods  in  Canada,  Australia  and  New

 Zealand

 (2431.  SHRI  YASHWANT  BOROLE:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CQOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  assessment  has
 been  made  of  the  great  export  poten.
 tia!  for  Indian  sports  goods  in  Canada,
 Australia  and  New  Zeaiand;

 (0)  whether  a  recent  survey  has
 revealed  that  the  merketing  strategy
 for  these  goods  is  not  properiy  laid
 down;  and

 fe)  if  sv,  whether  corre  suitable  au-
 therity  will  be  entrusted  to  go  in
 the  details  properly  instead  of  leav-
 ing  it  to  individual  exporters?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHR]  ARIF  BSG):  (a)  to
 (c).  The  Sports  Goods  Exvort  Promo-
 tion  Council  had  conducted  a  survey
 in  Australia  and  the  Trade  Develop-
 ment  Authority  in  Australia  and  New
 Zealand  separately.  It  was  generally
 revealed  that  in  these  countries  there
 is  good  potential  for  'ndian  trad:tienal
 sports  goods.  It  was,  howev2r,  revealed
 that  there  are  some  deficienciese  in
 marketing,  mostly  arising  out  of  pro-
 duction  constraints  for  «quality  pro-
 duction.  One  of  the  main  recommenda-
 tions  contained  in  the  TDA  Report
 was  for  establishment  cf  Sports  Goods
 Industrial  estates  in  Meerut  and  Jul-
 lundur  under  the  control  of  U.P.  Ex-
 port  Corporation  and  Punjab  State
 Industrial  Development  Corporation
 respectively.  These  proposals  have
 been  submitted  to  the  concerned  State
 Corporations.
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 The  exports  of  sports  goods  to
 Canada,  Australia  and  New  Zealand
 for  the  last  3  years  are  given  below.
 There  has  been  significant  increase  in
 exports  especially  to  Australia  during
 (1976-77.

 (in  lakhs)
 T974°75,  1975¢76  976677

 t.  Australia  92.92  g6.2:  9  172,86,
 q.  Canada  20.99  9.43  23.43
 g-  New  Zealand  ‘15.47  32.89  17.96,

 Auditing  the  Accounts  of  Marine  Pro-
 ducts  Export  Development  Authority

 2432,  SHRI  H.  L.  P.  SINHA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Acecunts  of  the
 Marine  Products  Export  Develop-
 ment  Authority  were  got  audited  by
 the  temporary  Chairman  of  the  Au-
 thority  by  a  private  Accountant;

 (b)  whether  the  MPEDA  Acti  pro-
 Videg  for  Audit  of  the  accounts  of  the
 Aitkcrity  only  by  the  Comptroller
 and  Auldtor  General  of  India  or  his
 ofiieers;

 (c)  if  so,  what  was  the  propriety
 in  getline  the  accounis  checked  by
 private  judividuals;

 (ad)  whether  the  above  accounts
 were  thercafter  audited  by  an  Audit
 Team  of  the  Ministry  of  Commerce
 and  theig  report  submitted;  and

 (e)  if  so,  what  are  the  results  there-
 of  and  hcw  far  the  Secretary  of  the
 Authority  is  responsible  for  the  irre-
 gularitics  in  accounts  and  expenditure?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a),  (b)
 and  (d).  Yes,  Sir.

 (c)  and  (e).  The  matter  is  under
 examination  in  the  light  of  the  com-
 ments  recelyed  from  the  Authority.

 Fimancial  burden  on  Government  due
 to  proposed  Goa  Tourism  Develop-

 ment  Authority

 2433,  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  nature  and  consti-
 tution  of  proposed  Goa  Tourism  De-
 velopment  Authority  and  what  will
 be  the  respective  financial  burden  in-
 volved  therein  for  the  Central  Gov-
 ernment  and  for  the  Government  of
 Goa,  Daman  and  Diu  separately;

 (b)  when  is  the  said  Goa  Tourism
 Development  Authority  proposeq  to
 be  set  up;

 (c)  to  what  extent  has  the  hydrau-
 lic  survey  of  beach  areas  in  that
 territory  been  completed  and  whén
 will  it  be  finalised;  and

 (d)  will  Government  take  steps
 towards  development  of  the  touristic
 potential  of  other  beaches  in  Goa  be-
 sides  Calangute  and  Colva  such  as
 Betul  ‘beach?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIE):  (a)
 and  (b).  The  matter  is  under  con-
 sideration  of  the  Government  of  Goa,
 Daman  and  Diu.

 (c)  The  hydrographic  Survey  of
 beach  areas  has  been  completed.

 (a)  The  development  of  beach  areas
 and  assigning  of  priorities  in  their
 development  will  be  considered  on  the
 basis  of  the  recommendations  contain-
 ed  in  the  U.N.D.P.  Report  on  Beach
 Resorts  Survey  and  subject  to  the
 availability  of  funds.

 Free  Trade  Zones

 2434.  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  Government  propose
 te  establish  any  new  free  trade  zones

 in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of
 these  projects?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (9)  No,
 Sir,

 (b)  Does  not  arisc.

 Visit  of  the  Delegation  of  Federation
 of  Indiay,  Chamber  of  Commerce

 ahd  Industry  to  USSR

 2435.  SHRI  D.  AMAT:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  five  member  delega-
 tion  of  Federation  of  Indian  Chamber
 of  Commerce  and  Industry  visited
 USSR  in  September,  1977;

 (b)  if  so,  whether  the  delegation
 has  submitted  its  icport  to  Govern-
 ment  on  the  discussion  and  outcome
 with  the  Soviet  Leaders;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPENA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes.
 Sir.

 (b!  and  (c).  The  deletion  of
 Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry,  which  is  a
 private  body,  was  not  spon.ored  hy
 the  Ministry  of  Commerce.  The  dele-
 gation  has  not  <ubmitted  any  report  to
 this  Ministry.

 Number  of  Officers  of  Public  Sector
 undertakings  visited  abroag

 2436.  SHRI  0,  B,  CHANDRE  GOW-
 DA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  the  number  of  offi-
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 cers  from  the  public  sector  undertak-
 ings  who  went  abroad  during  the
 four  months?

 =

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI H.  M.  PATEL)  :  Information  has  been
 received  from  24  Central  Government
 enterprises,  890  offloers  from  these
 enterprises  went  abroad  during  the
 Jast  four  months  on  official  duty.

 राष्ट्रीय  उत्पादन  की  तुलता  में
 कर  में  वृद्धि

 2537.  थ्री  रोत  जाल  प्रसाव  बर्मा :
 क्या  जिस  मन्त्रों  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  भूतपूर्व  प्रधान  मन्वी,  श्रीमती
 इन्दिशा  गाधी  के  दशक  लम्बे  शासन  के  दौरान
 राष्ट्रीय  उत्पा  -न  की  तुलना मे  प्रति  रुपया  कर
 में  कितनी  वृद्धि  हुई,  झोर

 (ख)  क्या  उसी  झनपात  में  जनता  के
 कल्याणकारी  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किये  गय
 और  यदि  नही,  तो  उसके  कया  कारण  aD

 वित्त  तथा  राजरब  और  ब्रेकिंग  मन्ती
 (श्री  एच०  एम०  पटल)  क)  केन्द्रीय  सर-
 कार,  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रो  की
 सरकारों  का  ऋर-राजस्व  965-66  में
 राष्ट्रीय  श्राय  के  एफ  रूपए  a  2  पैस
 के  बराबर  था  ।  870-77  में  श्रनुमानत
 यह  गण  चढ  कर  9.4  पैसे  बा  बगावर  हो
 गया  t

 (a)  राष्ट्रीय  शात्र  के  प्रति  बिकाग
 सम्बन्धी  व्यय  (जिसका  उद्देश्य  जनता  की

 झऋषिक  स्थिति  में  सघार  करना  तथा  जने-
 कल्याण  करना  है)  का  मनपात  जो  कि  965-
 66  में  28.2  प्रतिशत  था,  बढ  कर  976-77
 में  20.  5  प्रतिशत  हो  गया  ।  सरकार  के  व्यय

 की  वित्त  ध्यवस्था  कर-राजम्व  से  तथा  कर
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 'भन्न  प्राप्सियों  से  भी  की  जाती  है  ।  विकास

 व्यय  में  प्रपेक्षाकत  जो  कम  वृद्धि  हुई  उसका

 कारण  विकास-भिन्न  ध्यय  में  प्रपरिहाय

 बद्धि  होना  तथा  कर-भिन्न  भ्राप्तियों  की  उसी
 गति  से  वृद्धि  न  होना  ा  जिस  गति  से  कर-

 राजस्व  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 Proposal  to  export  sugar  during
 current  calander  year

 2439  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Mimster  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (ar  whether  Government  propose
 to  export  7  lakhs  tonnes  of  sugar
 during  the  current  calendar  year;  and

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  ensure  that  the
 quantity  exported  is  not  of  sub-
 standard  and  names  of  the  countries
 to  whom  sugar  will  be  exported?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  ARIF  BEG):  fa)
 and  (b).  So  far,  in  the  Calendar  Year
 ‘1977,  STC  has  exported  about  2.55
 Jakh  tonnes  of  sugar  valued  at  about
 Rs,  57.53  crores,  to  Indonesia,  Yemen,
 Srilanka,  U.K.,  Egypt,  Sudan,  Tanza-
 nia,  Kenya,  Maldives,  Seychelles  and
 Sultanate  of  Oman.  In  regard  to  the
 financial  year  1977-78  Government  had
 decided  in  July,  977,  that  out  of  pro-
 duction  during  the  year  1976-77,  sugar
 should  be  exported  only  to  the  extent
 of  existing  commitments.  The  quantity
 thus  allowed  waa  1,45,000  tonnes—
 +1,20,000  tonnes  to  Iran  and  25,000  ton-
 nes  to  EEC.

 Adequate  quality  control  is  invari-
 ably  exercised  to  ensure  that  the
 sugar  exported  is  not  substandard.

 Impact  of  Fixstim  of  Ceiling  Limit  of
 Stock  of  Pulses  on  the  prices  of  pulses

 in  yarlous  States

 2440.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  impact  of  fixing  of
 ceiling  limit  of  the  stock  of  pulses  on
 the  prices  of  pulses  in  different
 States;  and

 (b)  the  number  of  traders  arrested
 in  different  States  in  violation  of  the
 order?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  (SHRI  KRISH-

 KUMAR  GOYAL):  (a)  and
 (b).  The  Pulses  and  Edible  Oils
 (Shortage  Control)  Order  was  no-
 tified  on  30  September,  1977.  5  days’
 time  was  allowed  in  the  Order  for
 dealers  to  dispose  of  the  stocks  held
 by  them  in  excess  of  the  ceilings  spe-
 cified.  Writ  petitions  were  filled  in
 the  Supreme  Court  of  India  against
 this  Order,  on  72  October  ‘1977.  The
 Supreme  Court  passed  an  interim  or-
 der  on  14-10-77  allowing  the  petition-
 ers  to  keep  apart  any  quantity  in  ex-
 cess  over  the  ceilings  prescribed.  The
 Supreme  Court  also  directed  that  no
 Proceedings  for  confiscation  should  be
 instituted  in  respect  of  excess  stocks
 until  the  final  disposal  of  the  writ
 petitions.  The  Supreme  Court  had  on
 9-ll-77  vacated  their  Interim  Order.
 This  Order,  however,  stipulated  that
 the  question  of  any  damages  to  the
 petitioners  as  &  result  of  the  enforce-
 ment  of  the  Orders  would  be  consi-
 dered  by  them  in  the  event  of  the
 petitions  being  allowed.  A  new  Pulses,
 Edible  Oilseeds  and  Edible  Oils  (Sto-
 rage  Control)  Order,  1977,  which  inter
 alia  liberalises  the  ceilings  prescribed
 by  prescribing  higher  Kimits  for
 with  greater  population  concent
 and  brings  into  stock  discipline  efl-
 seed  dealers  and  millers  as  well  was
 issued  on  21-11-77.  The  impact  of
 this  Order  is  to  be  seen.
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 Statement  by  Chairman  of  Tea  Coun-
 cil  of  Australia

 2441,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  state-
 ment  made  by  the  Chairman  of  the
 Tea  Council  of  Australia,  while  ad-
 dressing  the  Tea  Traders’  Association
 at  Cochin  in  the  first  week  of  Septem-
 ber  last  in  regard  to  the  quality  of
 tea;  and

 (b)  if  50,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 and  (b).  Yes,  Sir.  However,  Mr.  Bow-
 man,  Chairman  of  the  Australian  Tea
 Council,  has  emphatically  denied  that
 he  made  the  statement  reported  to
 have  been  made  by  him,  namely  that
 “Indian  tea  was  the  worst  in  the
 world”.  (

 Committee  of  LS.I  on  mannfacturiag
 of  helmets

 2442,  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Sub-Committee  of
 the  Indian  Standards  Institution  has
 recently  been  appointed  to  suggest
 new  norms  in  the  manufacture  of
 helmets  for  the  protection  of  scooters
 and  two  wheelers  driver;  and

 (b)  if  so,  the  findings  of  the  Com-
 mittee?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  KRISHNA  KU-
 MAR  GOYAL}:  (a)  and  =  (४
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 No  such  sub-committee  has  re-
 cently  been  appointed.  However,
 ISI  had  set  up  a  sub-committee  as
 far  back  as  i  967  to  formulate  stan~
 dards  for  different  types  of  helmets.
 This  Committee  reveiwed  the  position
 in  October,  l977  in  respect  of  specifi-
 cations  for  helmets  for  scooter  and
 motor  cycle  drivers,  in  the  light  of
 the  experience  of  the  users,  particu-
 larly  in  regard  to  the  provisions  on
 ventilation  and  effect  on  audibility.
 The  sub-committee  has  decided  to
 circulate  the  amendments  it  proposes
 to  make  in  the  provisions  of  the  origi-
 nal  specification  for  wide  circulation
 to  elicit  comments.

 Dry  port  at  Amritsar

 2443.  SHRI  M.  A.  HANNAN  AL-
 HAJ:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Punjab  Government
 have  demanded  a  dry  port  for  Amrit-
 sar;  and

 (b)  if  so,  whether  in  view  of  the
 fact  that  States  of  Punjab,  Haryana,
 Himachal  Pradesh  are  far  off  from
 the  ports,  Government  propose  to
 take  immediate  steps  to  fulfil  th
 demand?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 No,  Sir,

 (b)  The  question  of  establishing  a
 dry  port  in  the  Northern  Region  has
 been  receiving  the  attention  of  the
 Government  for  sometime.  After  care-
 ful  consideration  the  Government  have
 come  to  the  conclusion  that  the  pro-
 ject  is  not  of  immediate  priority  in
 the  present  stage  of  the  country’s
 economy.  The  Government  has,  there-
 fore,  decided  not  to  take  up  the  pro-
 ject  for  immediate  implementation.



 Liberalised  rules  foy  foreign  travels

 me.  SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN:

 SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA:

 Wil]  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (ay  whe  her  the  Government  have
 cecided  t+  liberalise  the  rules  con-
 cerning  foreign  travels;  and

 (७)  if  so,  what  are  the  changes  that
 have  been  made  and  _  the  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANK-
 ING  (SHRI  Il  M.  PATEL):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  changes  made  in  the  Regu-
 lations  and  the  reasons  therefor  are
 indicated  below:—

 a)  Under  the  earlier  provisions,
 ‘P’  form  clearance  for  travel  «b-
 road  was  accorded  only  by  the  re-
 serve  Bank  of  India.  In  order  to
 relieve  pressure  on  the  Reserve
 Bank  and  to  reduce  the  inconveni-
 ence  to  intending  travellers  who
 have  often  to  go  long  distances  to
 the  nearest  branch  of  the  Reserve
 Bank  for  this  purpose,  it  has  now
 been  decided  to  authorise  certain
 nationalised  banks  to  accord  ‘FP’
 form  clearance.

 (ii)  Under  the  earlier  Regulation
 ‘P  form  clearance  on  the  hospita-
 lity  of  close  relations  was  given
 subject  to  production  of  sponser-
 ship  on  the  prescribed  form  by  the
 host  ubroad.  With  a  view  to  mak-
 ing  it  more  convenient  and  making
 it  possible  to  take  more  effective
 action  against  the  person  resident

 in  India  in  the  event  of  his  having
 fled  ह...  wrong  declaration  in  regaru
 to  the  hospitality  abroad,  it  has  been
 decided  to  allow  persons  to  go  ab-
 road  on  the  production  of  an  efi-
 davit  sworn  in  India  to  the  effect

 that  he  is  going  on  #  sponsorship  of
 hig  relation  of  approved  category.

 (iii)  Under  the  earlier  Regula-
 tions,  ‘F’  form  clearance  was  given
 in  cases  where  an  Indian  went  ab-
 road  on  the  hospitality  of  approved
 categories  of  relations  which  inclu-
 ded,  son,  brother,  sister,  uncle,  aunt,
 nephew,  niece,  daughter,  father,
 mother,  mother-in-law  and  father-
 in-law.  The  terms  Uncle,  Aunt,
 Nephew  and  Niece  covered  in  ihe
 eontext  of  approved  hospitality  for
 foreign  visits,  the  relatives  of  the
 first  order  only.  It  has  now  been
 decided  that  the  first  cousin  should
 also  be  added  in  the  existing  ap-
 proved  category  of  relatives  as,  in
 prevalent  family  system  in  the
 country,  the  first  cousin  is  regarded
 as  a  close  relation  and  receiving  hos-
 pitality  from  him  is  not  expected  to
 lead  to  any  abuse  of  this  facility,

 (iv)  Under  the  earlier  Regula-
 tions,  where  a  person  dtsired  to  go
 abroad  to  visit  a  relative  not  falling
 in  the  category  of  approved  rela-
 tives,  or  a  frieng  on  the  basis  of
 hospitality  received  from  such  re-
 lative  or  friend  for  a  visit  of  not
 longer  than  one  month,  he  was  al-
 lowed  १?  form  clearance  provided:

 (A)  a  letter  from  the  host  stating
 that  he  has  arranged  to  remit  the
 full  cost  of  the  passage  both  ways
 through  a  bank  (mentioning  the
 name  of  the  bank)  duration  of
 hospitality  extended  by  him,  nature
 of  the  applicant’s  connections  with
 the  host  and  other  relevant  parti-
 culargs  was  produced;  and

 (B)  a  certificate  from  an  autho-
 Tised  dealer  in  foreign  exchange  to
 show  that  the  full  cost  of  the  pas-
 Sage  both  ways  has  been  received  by
 the  bank  by  way  of  remittance
 from  the  host  was  produced.  It  was
 found  that  the  above  provision  often
 caused  inconvenience  and  some-
 times  hardship.  It  has,  therefore,
 been  decided  that  Pp  form  clearance
 should,  in  such  circumstances,  be
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 given  for  tarvel  abroad  on  the
 strength  of  PTA  (pre-paid  ticket
 advice),  whether  on  Air  India  or  any
 other  airline.

 (v)  In  cases,  where  students
 wished  to  go  abroad  for  higher
 studies  and  whose  expenses  were  to
 be  met  by  their  relatives,  friends,
 etc,  abroad,  passage  clearance  was
 not  allowed  freely  by  the  Reserve
 Bank.  Considering  that  there  is  no
 Teason  to  place  any  restrictions  on
 such  financing,  it  has  now  been  de-
 cided  to  grant  ‘P’  form  facility  in
 such  cases  freely.

 (vi)  Similarly,  it  has  been  decided
 to  give  ‘P*  form  clearance  freely,
 subject  to  provisions  of  Foreign
 Contribution  Regulation  Act,  ‘1976,
 to  those  who  go  on  an  _  invitation
 from  trade  unions,  religious  bodies,
 international  organisations  and
 chambers  of  commerce.

 (vii)  Under  the  earlier  Regula-
 tions,  travel  abroad  couij  be  under-
 taken  under  the  Foreign  Travel
 Scheme  once  in  three  years.  A
 person  travelling  under  this  scheme
 was  also  entitled  to  a  realease  of
 $100  if  the  travel  was  by  the
 national  carrier,  In  order  to  give
 adequate  foreig:i  exchange  and  to
 remove  malpractices,  like  compen-
 satory  payments  etc.,  it  has  been
 now  decided  to  allow  people  to
 travel  abroad  under  Foreign  Travel
 Scheme  once  jin  two  years.  The
 foreig,  exchange  release  under  this
 scheme  has  also  been  increased
 from  00  to  500  irrespective  of  the
 airline  on  which  the  travel  is  made.

 Relaxation  Curbs  on  foreign  travel

 2445,  SHRI  DHARAM  VIR  VA-
 SISHT:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  nature  of  relaxation  in  the
 curbs  operating  on  foreign  travel  de
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 cided  upon  by  Government  recently,
 with  special)  reference  to  foreign  ex-
 change  ‘P'  form,  frequency  of  visits;
 and

 (b)  whether  the  decision  to  empower
 Member;  of  Parliament  with  powers
 of  certification  of  passports  hus  resul-
 ted  in  earing  the  foreign  travel  and
 if  so,  to  wrat  extent?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  nature
 of  relaxation,  in  the  curbs  operating  on
 foreign  travel,  decided  upon  by  Gov-
 ernment  recently  is  indicated  below:

 (i)  Under  the  earlier  provisions,
 ‘P’  from  clearance  for  travel  abroad
 was  accorded  only  by  the  Reserve
 Bank  of  India.  In  order  to  reduce
 the  inconvenience  to  intending  tra-
 vellers  who  have  often  to  go  long
 distances  to  the  aearest  branch  of
 Reserve  Bank  for  this  purpose,  it
 has  now  been  decided  to  authorise
 certain  nationalised  banks  to  accord
 ‘’  form  clearance.

 (ii)  In  the  cage  of  Indians  going
 on  the  hospitality  of  close  relations
 permission  will  be  accorded  if  they
 produce  an  affidavit  sworn  in  India
 to  the  effect  that  they  are  going  on
 the  sponsorship  of  an  approved
 category  of  relations.

 (iii)  For  the  purpose  of  accept-
 @ice  of  hospitality,  the  cousin  has
 also  been  added  in  the  approved
 category  of  relations.

 (ivy  +  The  procedure  for  asking
 foreign  exchange  remittance  to
 cover  the  cost  of  the  passage  both
 ways  in  the  case  of  visita  undertaken on  the  sponsorship  of  friendé  ‘or  re-
 latives  not  belonging  to  an  approved
 category  has  discontinued  and
 ‘P  form  clea  real  would  be  given
 for  travel  abroad  on  the  strength
 of  a  pre-paid  ticket  advice,  whether
 on  Air  India  or  any  other  airline.

 (v)  Permission  will  be  given  freely
 _  to  students  for  studies  abroad  in



 हत)...  Written  Answers  AGRAHAYANA  I],  899  (SAKA)  Written  Answers  178

 cases  where  their  expenses  are
 met  by  their  relatives,  friends  etc.
 abroad,

 (vi)  It  has  also  been  decided  to
 give  ‘P  form  clearance  freely,  sub-
 ject  to  provisions  of  foreign  Contri-
 bution  Regulations  Act,  ‘1976,  to
 those  who  go  on  an  invitation  from
 trade  unions  religious  bodies  inter-
 national  organisations  and  cham-
 bers  of  Commerce.

 (vii)  It  has  been  ecidel  to  allow
 people  to  travel  abroad  under  the
 Foreign  Travel  Scheme  once  in  two
 years,  as  against  once  in  three  years
 as  in  the  past.  The  foreign  ex-
 change  release  under  this  scheme
 has  also  been  increased  from  00  to
 $500  irrespective  of  the  airline  on
 which  the  travel  is  made.

 (b)  The  decision  to  empower  the
 Members  of  Parliament  with  powers
 of  certification  of  passports  with
 effect  from  5th  August  ‘1977,  has
 resulted  in  a  larger  number  of  pass-
 ports  being  issued  by  the  regional
 passports  offices  in  India  as  will  be
 observed  from  the  figures  furnished
 below  :—

 Number  of  Passports  Issued  by  Nine
 Regional  Passport  Offices  in  India.

 Perio!  No.  of  Passport
 Tsued

 May—July,  70977  218,666
 August-Octoher,  7077  2.495684

 भारत  सेवक  समाज

 2446.  शी  रीत  लाल  प्रसाव  बनी  :

 क्या  बारसिस्य  तथा  बायरिक  पूति  शौर  सह-
 कारिता  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भारत  सेवक  समाज  के  सम्बन्ध  में

 कपूर  झायोग  के  प्रतिवेदन  के  प्राधार  पर

 झपब्यय  की  गईं  घनराशि  की  वसूली  के  लिए
 भारत  सेवक  समाज  के  किन-किन  पदा-
 घिकारियों  के  बिद्द्ध  मुकदमे  दायर  किये  गये
 है  त्या  उनसे  कितनी  धनराशि  वसूल  की
 जानी  है;

 ख  प्रत्यक  के  विरद्ध  कितनी-कितनी
 राशि  की  वसूलों  के  लिए  मुकदमा  दायर
 किया  गया  है;  जौर

 (ग)  बदि  कोई  मक्दमा  दायर  नहीं
 किया  गया  ता  उस  क्या  कारण  है  ?

 वारिक्य  तथा  नागरिक  पत्ति  भौर  सहु-
 कारिता  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  कृष्ण
 कुमार  गोदल)  :  (क)  से  (ग)  कपूर  आयोग
 ने  धरते  चसुल  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट
 सिफारिश  नही  की  है  ।  इस  रिपोर्ट  पर  शीघ्र
 निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 Representation  for  formation  of
 Appeliate  Tribunal  in  Central

 Excises
 2447.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will

 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  have  re-
 ceived  a  written  representation  dated
 28th  July,  977  regarding  the  sug-
 gestion  of  formation  of  Appellate  Tri-
 bunal  in  Central  Excises  ang  Gold
 matters;

 (b)  if  so,  what  action  Government
 have  taken  and  whether  the  concerneg
 has  been  intimated  accordingly;  ana

 (c)  if  no  action  has  been  taken  by
 Government  upti]  now,  the  reasons
 for  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  A  copy  of  the  repre-
 sentation  was  sent  to  the  Indirect
 Taxation  Enquiry  Committee  (Jha
 Committee)  which  has  been  consfituted
 to  look  into  the  existing  structure  of
 indirect  taxes  and  connected  matters
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 and  to  advise  the  Government  on  the
 changes  in  the  Administrative  and  or-
 ganisational  set-up  in  view  of  its  re-
 commendations,  The  need  for  pass-
 ing  proper  “Speaking  orders”  in  ad-
 judication  or  appeal  cases  has  been
 impressed  upon  Collectors  and  Ap-
 pellate  Collectors  of  Customs  and  Cen-
 tral  Excise  in  the  light  of  the  points
 advanced  in  the  representation.  The
 sender  of  the  representation  has  also
 been  informed  of  the  action  taken.

 Indian  »quity  participation  by  multi-
 national  drug  houses

 2448,  SHRI  0,  N.  VISVANATHAN:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  multi-national
 drug  houses  which  have  not  increasea
 the  Indian  equity  participation  in
 accordance  with  FERA  Rule;

 (b)  the  reasons  for  not  taking  action
 against  such  houses;  and

 (९)  particulars  of  any  firm  and  clear
 cut  plan  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  At  present
 there  are  32  drug  companies  subject
 to  the  provisions  of  Section  29(2)  (a)
 of  the  Foreign  Exchange  Regulation
 Act,  1973  Decision  on  the  applications
 of  these  companies  under  FERA  will
 be  taken  after  the  revised  drug  policy
 based  on  the  Hathi  Committee  Report
 is  finalised,

 (b)  and  (e).  Do  not  arise.

 Import  of  Potash

 2449,  SHRI  M.  A.  HANNAN  AL-
 HAJ:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 CO-OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  we  import  ‘Potash’
 and  if  so,  the  quantity  imported
 during  the  last  three  years;
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 (b)  how  much  foreign  exchange  we
 spent  for  the  import  of  ‘POTASH’
 during  the  last  three  years;  year-wise;
 and

 {e)  the  reasons  and  circumstances
 under  which  we  are  not  able  to  pro.
 duce  ‘POTASH’  and  steps  Government
 propose  to  take  to  produce  the  same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)
 and  (bh).  The  term  ‘Potash’  is  variously
 used  to  connote  a  number  of  items,
 but  in  more  commonly,  it  refers  to
 Caustic  Potash  and  Muriate  of  Potash.

 A  statement  showing  the  quantity
 and  value  of  import  of  Potassium  Hy-
 droxide  (Caustic  Potash)  Potassium
 Chloride,  Potassium  Chlorate,  Potas-
 sium  Sulphate  and  other  Potassic  ferti-
 lizers/materials  during  the  years  1974-
 75,  1975-76  and  1976-77  is  enclosed,

 (c)  Imports  had  to  be  made  recently
 of  Caustic  Potash  to  meet  the  urgent
 needs  of  Indigo  manufacturers.  Pro-
 duction  statistics  show  that  the  sup-
 ply  situation  is  gradually  improving
 Besides,  a  number  of  schemes  have
 also  been  approved  to  take  care  of  pro-
 spective  demands.

 As  regards  Muriate  of  Potash  the
 only  idigenous  source  is  the  bittern
 left  after  recovery  of  salt  from  sea
 water.  The  cost  of  production  of  Po-
 tassium  Chloride  from  bittern  is  much
 higher  than  the  landed  cost  of  import-
 ed  product.  The  technology  develop-
 ed  has  also  not  been  tried  at  com-
 mercial  level.  However,  recovery
 of  potash  as  double  sulphate,  which
 may  be  used  as  fertilizer,  has  been
 estimated  to  be  of  better  feasibility
 and  a  few  partics  including  public

 sector  Hindustan  Salt  Works  are  con-
 sidering  this  project.  The  Ministry
 of  Chemicals  and  Ferttlizers  has  set
 up  a  Committee  to  identify  the  areas
 sutable  for  recovery  and  the  incen-
 tives  required.
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 wa  के  साथ  व्यापार  करार

 2450,  श्री  सुरेख  बिक्रम  :  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ष्ूति  शौर  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  भारत
 और  चीन  के  बीच  हुए  निर्यात  और  शायात
 करार  का  व्यौरा  क्या  है  शौर  उसकी  क्‍या
 शर्तें  हैं?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  झौर
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भरी
 पध्रारिफ  बेग)  :  भारत  झीर  चीन  के  बीच
 कोई  व्यापार  करार  नहीं  हुआ  है।

 Collection  of  Arrears  of  Income-Tax

 245l,  SHRI  M.  A.  HANNAN
 ALHAJ;

 SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  huge  amount  of  arrears

 of  income-tax  are  still  to  be  collected
 by  Government;  and

 (b)  if  so,  the  exact  amount  of
 arrears  still  to  be  collected  and  the
 steps  being  taken  by  Government  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  =  (b).
 The  gross  and  net  arrears  of  income-
 tax  (including  corporation-tax)  as
 on  30-9-1977  were  as  under:—

 Rs.  1,047.24  crores
 Rs,  79.78  crores

 Gross  arrears
 Net  arrears

 2,  The  figure  of  Rs.  1,047.24  crores
 includes  a  sum  of  Rs.  252.8  crores
 outstanding  out  of  the  demand  raised
 during  the  period  14.1977  to  30.9.77.

 3.  The  phenomenon  of  income-tax
 arrears  ig  a  continuing  one.  Even
 though  the  tax  outstanding  at  the
 beginning  of  a  financial  year  is  col-
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 lected/reduced  to  a  substantial  extent
 by  the  year-end,  the  arrears  again  go
 up  mainly  because  a  part  of  the  fresh
 tax  demand  raised  during  the  course
 of  the  year  is  not  fully  collected  and
 becomes  fresh  arrears  of  tax  at  the
 end  of  the  year.  Depending  on  the
 facts  and  circumstances  of  each  case,
 suitable  steps  are  taken  from  time  to
 time  by  the  Income-tax  authorities
 concerned  for  recovery  of  tax  arrears
 in  accordance  with  the  provisions  of
 the  income-tax  Act,  1961,  These  steps
 include:—

 (a)  levy  of  interest  for  delayed
 payment  of  tax;

 (b)  imposition  of  penalty  for  non-
 payment  of  tax;

 (c)  attachment  of  monies  due  to
 the  defaulter;  and

 (d)  attachment  and  sale  of  mov-
 able  immovable  properties.

 Internationa)  gang  of  smugglers  ar-
 rested  at  Ashoka  Hotel,  New  Delhi

 2452,  SHRI  M.  A.  HANNAN
 ALHAJ;

 SHRI  IIUKAM  CHAND
 KACHWALI:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  in  October  ३977  an
 international  gang  of  smugglers  was
 arrested  at  Ashoka  Hotel,  New  Delhi;

 (b)  the  quattity  of  hashish  which
 was  in  their  possession  and  the  esti-
 mated  prices  for  the  same;

 (९)  the  countries  from  where  they
 brought  and  the  destination  where  this
 was  to  be  taken;  and

 (d)  the  members  of  the  gang  belong-
 ed  to  which  country  and  action  taken
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (d).  Re-
 cently  in  October,  ‘1977,  the  Directorate
 of  Revenue  Intelligence  with  the  as-



 zag  0  Witten  Angers  AGRAMATANA  Tl,  89¢  (SAKA)  Written  Answers  186

 sistance  of  Drug  Enforcement  Admi-
 nistration  of  the  United  States  of
 America  were  successful  in  appre-
 hending  an  international  gang  of  ha-
 shish  smugglers  which  was  operating
 between  Nepal  and  the  U.S.A.  via  In-
 dia.  By  these  operations,  4l.]  kgs.
 of  hashish,  36.05  kgs.  hashish  oil  and
 0.25  kg.  of  Ganja  valued  at  about
 Rs,  45.00  lakhs  were  scized  on  l4-0-77.
 The  contraband  drugs  were  reported

 to  have  been  illegally  brought  from
 Nepal  into  India  and  its  destination
 was  the  U.S.A.  Two  members  of  the
 gang  belonging  to  United  States  were
 arrested  in  New  York  and  three  mem-
 bers  belonging  to  Nepal  were  arrested
 at  Ranjit  Hotel,  New  Delhi.  The  three
 Nepalese  nationals  were  later  remand-
 ed  to  judicial  custody  till  29-10-77
 and  have  since  been  detained  under
 the  COFEPOSA  Act,  ‘1974.

 Persons  Convicted  under  Cofeposa
 during  last  three  years

 2453.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  person?
 convicted  under  the  provisions  of
 COFEPOSA  during  the  ast  three
 years  and  how  many  of  them  were
 declared  absconding  and  evading
 action;  and

 (b)  what  steps  have  been  taken  to
 prosecute  them  and  against  those
 abscouding  after  the  revocation  of  the
 emergensy  in  Macch,  l977?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  During  the
 beriog  19-12-1974,  to  28-11-1977,  3448
 persons  had  been  ordered  to  be  de-
 {zine  under  the  provisions  of  the
 Conservation  of  Foreign  Exchange
 and  Prevention  of  Smuggling  Activi-
 es  Act,  974  by  the  Central  Govern-
 Ment  and  the  various  State  Govern-
 menis/Union  Territories.  As  on  26-11-
 1977,  167  persons  were  in  ac-
 tual  detention  and  234  persons  had

 not  been  detained.  Out  of  these  234
 persons  evading  detention,  776  persons
 have  been  declared  as  'प्राफ्कल्णातेशा5'
 under  section  7  of  the  Act,

 (b)  Instructions  have  been  issued
 to  Customs  authorities  to  expedite  the
 prosecution  proceedings  against  these
 persons.  Besides,  appropriate  action  is
 being  taken  against  the  absconders
 under  the  provisions  ol  the  Conserva-
 tion  of  Forcign  Exchange  and  Preven-
 tion  of  Smuggling  Activities  Act,  974
 and  the  Smugglers  and  Foreign  Ex-
 change  Manipulators  (Forfeiture  of
 Property)  Act,  l976.

 Incidents  of  Hijacking  of  Planes  and
 Inflow  of  Foreign  Tourists

 2454.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  recent  incidents  of
 hijacking  of  aeroplanes  has  affected
 the  inflow  of  foreign  tourists  from
 abroad  and  if  so,  to  what  extent;  and

 (b)  what  steps  have  been  taken  by
 India  to  ensure  safety  of  air-borne
 passengers  on  domestic  and  interna-
 tional  flights?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 No,  Sir.  There  has  been  no  decline
 in  tourist  traffic  to  India.  On  the  con-
 trary,  there  has  been  increase  in
 tourist  traffic  in  the  first  ten  months
 of  the  year  I977.

 (by)  It  would  not  be  fin  the  public
 interest  to  disclose  svecific  steps  be-
 ing  taken  to  prevent  such  incidents.
 However,  the  existing  measures  to
 guard  against  hijacking,  such  as  con-
 trol  of  access  points  to  operational
 areas,  frisking  of  passengers  and
 search  of  their  hand  baggage,  greater
 care  regarding  stamping  of  boarding
 cards  as  well  as  adequate  guarding
 of  perimeters  have  already  been  tigh-
 tened  up.
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 -Enforcement  of  new  Prohibition  policy
 a  big  Hotels

 2455.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  what  steps  have  been  taken  to
 enforce  the  new  prohibition  policy  in
 big  hotels  in  the  country;

 (b)  how  these  steps  are  likely  to
 affect  the  foreign  tourists;  and

 (c)  how  the  inflow  of  foreign
 tourists  is  likely  to  be  affected  by  the
 prohibitioa  policy?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 The  enforcement  of  the  Prohibition
 law  fs  a  State  subject,  and,  therefore,
 the  specd  and  manner  in  which  it  is
 implemented  would  depend  largely
 on  the  individual  State  Governments.

 (b)  and  (c).  Prohibition  policy  has
 not  so  far  been  spelt  out  in  conercte
 terms,  It  is,  however,  expected  that
 prohibition  policy  would  not  affect
 the  inflow  of  ture.;.n  tourists,

 Enforcement  of  Prohibition  Tolicy  in
 Hotels

 2456.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 {a)  whether  it  is  a  fact  that  the  pri-
 vate  hotel,  ure  often  found  involved
 in  violation  of  prombition  Jaws;  and

 (b)  if  so,  what  measures  are  being
 adopted  to  enforce  the  new  prohibi-
 tion  policy  in  these  hotels?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  The  formulation,  implemen-
 tation  and  enforcement  of  prohibition
 laws  rests  with  the  indivdual  State
 Governments.  The  Centra]  Prohibition
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 Committee  has  only  made  recommen-
 dations  regarding  introduction  of  pro-
 hibition  by  stages.  As  such,  all  hotels
 would  be  subject  to  the  State  prohi-
 bition  laws  and  any  violation  would
 be  dealt  with  by  the  concerned  State
 authorities,  in  accordance  with  the
 law,

 Findings  of  survey  Conducted  by  U.P.
 Financial  and  Marketing  Service

 2467.  SHRIMATI  PARVATHI  KRI-
 SHNAN:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  atten-
 tion  has  been  drawn  to  the  findings  of
 a  survey  couducted  by  U.P.  Fimancial
 and  Marketing  experts  woiereby  it  is
 shown  that  the  additional  cash  made
 available  through  bonus  payments
 and  C.D.8.  refund  to  low  and  middle
 income  workers  during  the  last  few
 months,  has  not  added  to  the  infla-
 tionary  pressure  ia  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 Government's  reactiqn  thereto?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANK-
 ING  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Dors  not  arise.

 Financiay  Assistance  from  I.M.F.

 2458,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  he  approached  the  IMF
 for  more  liberal  financial  assistance
 during  his  last  visit  to  USA  in  Sept-
 ember  last;  and

 (b)  if  so,  their  response  thereto?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANK-
 ING  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)
 and  (b).  I  visited  Washington  (USA)
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 in  September,  977  to  participate  in
 the  meetings  of  the  Interim  Committee
 of  the  Board  of  Governors  of  the
 International  Monetary  Fund,  the
 Joint  Fund-Bank  Development  Com-
 mittee  ang  the  annual  meetings  of
 the  Board  of  Governors  of  the  IMF
 and  World  Bank.  These  meetings,
 inter  ula  address  themselves  to  the
 questions  relating  to  the  international
 mouetary  system,  the  general  ques-
 tion  of  transfer  of  real  resources  to
 the  developing  countries  and  the  po-
 Ticieg  being  pursued  by  the  IMF  and
 the  World  Bank  in  this  regard.  The
 question  of  seeking  assistance  from
 the  IMF  on  an_  individual  basis  for
 India,  therefore,  did  not  arise.

 Grievances.  of  Employee;  of  Banks,
 Lic  ang  GIC

 2459  SHRI  CIUTTA  BASU:  Will
 the  Minsier  of  FINANCE  be  pleased
 to  state,

 (a)  v  hether  Government  ire  aware
 of  the  long  outstanding  grievances
 of  the  Biik,  LIu  and  GIC  employees

 (b)  if  so,  steps  taken  or  proposed  to
 be  taken  for  redressing  their  griev-
 ances?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANK-
 ING  (SHRI  H,  M.  PATEL):  (७)
 and  (b),.  Yes,  Sir.  The  demands  of  the

 ployees  of  the  LIC.  GLC.  and
 the  banks  are  being  looked  into  by
 the  concerned  organisation  in  consul-
 tation  with  the  Government.

 Impact  of  Money  Supply  on  Price
 Level

 2460.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will  the
 Minster  of  FINANCE  be  pleased  to
 plate  inoue,  supply  during  the  last  five
 years  and  repercussions  thereof  on  the
 price  level?

 THR  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H  M.  PATEL):  A  statement
 showing  the  increase  in  money  supply
 with  the  public  and  percentage  in-
 crease  in  index  numbers  of  wholesale
 prices  since  1972-73,  is  laid  on  the
 table  of  the  House.  It  is  difficult  to
 secregaim  the  effect  of  increases  in
 money  supply  on  prices,  is  price  be-

 in  the  country  numberiug  about  4  haviour  depend  upon  a  number  of
 lakh.,  and  other  iactors  as  well.

 Statement

 Monev  supply  with  =  Index  Number  of
 the  public  Wholesale  Prices

 (Baset  9970-7I  —~r00) Tinancral  year  ending  Amount  Pewen.
 outstan-  tage  Trees.  Pereen-
 ding  Change  Number  tage (Last  (Last  change
 Friday)  Saturday)
 (Rs.
 clores)

 :  2  a  ee  झऑ£
 i973+72  8320  roe  a
 I972*73  6B,  i6°4  wr5  tga
 I973-74  090  1154  158-0  90९0

 1978-75,  LIQtt  r  OG  79°9  4  tol

 1975-76  7  3  की]  65
 197677.  *  .  75603  ‘=  7B+9  i82°  +  I2-0



 I9L  Written  Answers  DECEMBER  2,  977  Written  Answers  I92.

 I  2  3  4  5

 1976-77  14495  103  £765  +  85
 (As  on  (As  on
 No.  5,  1976)  Nov.  6,  र्प्6

 7077-78  .  नि  16775,  75  ,  7840  ao  09
 (as  on  Noy.  (as  on  Nov.

 4,  7977)  5;  7977)

 Aircraft  Navigation  Aid  lying
 idle  at  Nangloi

 2461.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 SHRI  DINEN  BHATTACHA-

 RYA:
 SHRI  SAUGATA  ROY:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  Rs.  .5  crores  aircraft
 navigation  aid  has  remained  idle  since
 it  was  installeq  in  March,  974  at
 Nangloi,  near  Delhi;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  what  were  the  reasons  for  its
 being  lying  idle;

 (d)  whether  Government  have  made
 any  inquiry  into  it;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  to  (७).  After
 installation  and  test  of  the  Air  Rvute
 Surveillance  Radar  at  Nangloi  (Delhi?.
 it  wes  declared  operational  on  21st
 March,  1974,  At  the  beginning,  the
 facility  was  given  precedural  monitor-
 ing  till  the  middle  of  June,  974  when
 it  was  put  into  regular  24  hours  opera-
 tion.  During  this  time.  maintenance
 personnel  as  well  as  Traffic  Con-
 trol  Officers  were  trained  on  the  opera-
 tion  of  this  sonhisticated  equipment.
 After  initial  operation.  the  air-condi-

 tioning  unit  went  out  cf  order.  off  and
 on.  snd  the  Air  Route  Surveillance
 Radar  facility  had  to  be  withdrawn  by
 the  end  of  August.  974  to  avoid  dam-
 age  to  the  equipment.

 Aa

 The  question  of  rectifying  the  defect
 in  the  air-conditioning  equipment  was
 taken  up  with  the  concerned  firm
 through  Director  ‘General  of  Supplies
 and  Disposals,  who  directed  the  firm
 to  provide  a  matching  condenser  for
 improving  the  functioning  of  the  air-
 conditioning  equipment.  However,  the
 firm  after  a  protracted  correspondence
 supplied  the  matching  condenser  and
 the  air-conditioning  unit  has  been
 made  serviceable  from  October,  1977.
 To  improve  the  functioning  of  the  Air-
 Conditioner,  an  additional  condenser
 will  be  provideq  and  the  Air  Route
 Surveillance  Radar  will  be  made  ope-
 rational  by  December,  1977.

 Improvement  in  Economic  Situation

 2462.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  was  a  set  back
 in  the  rate  of  growth  and  in  output
 ana  there  was  a  higher  level  of
 monetary  expansion  and  2esurgence
 of  price  inflation  during  1976-77;

 (b)  if  so,  the  details  thereof,

 (८)  the  position  in  the  last  six
 months;  and

 (d)  what  specific  steps  haye  been
 taken  by  Government  to  improve  the
 economic  situation?

 THE  MINISTER  OF
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  rate  of  growth  of  natio-
 nal  income  which  was  8.8  per  cent  in
 1975-76  was  estimateg  to  have  declin-

 FINANCE
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 ed  to  2  per  cent  in  ‘1976-77.  On  the
 ether  hand,  the  expansion  in  money
 supply  accelerated  from  0.3  per  cent
 in  ‘1975-76  to  8.7  per  cent  im  JN76-T7.
 Consequently,  the  index  number  of
 wholesale  prices  rose  by  2.5  per  cent
 in  ‘1976-77  in  contrast  to  a  fall  of  6.9
 per  cent  in  ‘1975-76.

 (c)  Estimates  of  national  income
 are  not  available  for  the  current  year
 1977-78,  However,  on  the  basis  of
 improved  prospects  of  agricultural  pro.
 duction,  it  is  expected  that  the  growth
 in  national  income  in  ‘1977-78  will  be
 larger  than  in  l976-77.  The  expansion
 in  money  supply  between  April  and
 October  this  year  has  only  been  6.4  per
 cent  as  against  9.7  per  cent  in  the  same
 period  of  1976.  Similarly,  the  pace  of
 Price  rise  has  also  slowed  down  in  the
 current  year  so  far  (uplo  October  end)
 to  L2  per  cent,  whereas  in  the  same
 period  of  ‘1976-77,  prices  had  risen  by
 9.3  per  cent.

 (d)  A  number  of  measures  have
 been  taken  to  moderate  the  rise  of
 prices  such  as  larger  imports  of  com-
 modities  in  short  supply  like  edible
 oils  and  raw  cotton,  larger  releases
 from  stocks,  restrictions  on  exports  of
 Potatoes,  onions,  groundnuts  etc.
 levy  of  export  duty  and  compulsory
 usage  of  imported  maierials  such  as
 edible  vils  and  viscose.  A  strategy  to
 increase  the  production  ef  agricultural
 commodities  like  oilseeds  and  pulses
 has  been  evolved  in  order  to  bridge
 the  gap  between  deman  and  supply.
 Monetary  policy  continues  to  be  restric.
 tive  but  at  the  same  time  aims  at  pro-
 moting  investment  and  e..suring  ade-
 quate  credit  to  productive  and  priori-
 iy  sectors.  Various  incentives  have
 been  given  to  industry  to  Increase  pro-
 duction  and  invest  a  larger  volume  of
 resources.  Import  policy  has  been  libe-
 ralised  to  encourage  preduction  and  in-
 vestment.  Currently  the  Government
 is  engaged  in  evolving  9  new  plan  stra-
 tegy  aimed  at  combining  ‘he  growth  of
 the  economy  with  the  generation  of
 more  employment  oppoit-inities,  parti-
 cularly  in  rural  areas  acd  the  reduction
 of  poverty  in  the  Indian  economy.
 2767  LS-7.

 Foreign  Exchange  Reserves

 2463.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  steps  Government  have
 taken  or  propose  to  take  to  scale  down
 the  country’s  foreign  exchange;

 (b)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  suggestion  about  this;

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and
 the  reaction  of  the  Government  there-
 on;  and  |

 (d)  what  steps  Government  propose
 to  take  that  these  Government  res-
 erves  do  not  lead  to  price  rise?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  country
 has  to  maintain  a  reasonable  level  of
 foreign  exchange  reserves  as  g  cushion
 against  unforeseen  import  demand,
 keeping  in  view  particularly  the  possi-
 bilities  of  g  sudden  increase  in  demand
 which  may  arise  due  to  fluctuations  in
 agricultural  output.  However,  taking
 into  account  the  present  size  of  foreign
 exchange  reserves  it  is  ihe  peiicy  of  the
 Government  to  utilise  a  part  of  the
 reserves  with  a  view  to,

 (i)  making  available  the  full  re-
 quirements  of  the  economy  for  im-
 ported  raw  materials,  component,
 spares  and  equipments,  co  sistent
 with  the  utilisation  of  indigenous
 productive  capacity.

 (ii)  arranging  imports  of  critical
 items  of  mass  consumption  in  short-
 supply  in  the  interest  of  domestic
 price  stability;  and

 (ili)  stimulating  the  growth  pro
 cess  of  the  economy  by  accelerating
 investment  in  identified  projects  and
 programmes  in  priority  areas  requir
 ing  large  foreign  exchange.
 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  Most  of  the  suggestions  raceived

 by  the  Government  point  to  the  need
 for  a  more  liberal  import  policy  to  en-
 able  larger  imports  of  plant  and  machi-
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 Nery,  synthetics  and  manmade-fibres,
 and  machinery  and  equipment  for  mo-
 dernisation  of  industry,  These  ar:  bro-
 adly  covered  by  the  policies  already  be-
 ing  pursued  by  Government.

 (d)  Besides  liberslisinnz  imovorts,
 particularly  of  items  which  cater  to
 Mass  consumption  suc  as  euilie  o.i8,
 textile  hures  etc.,  the  Reserve  Bank
 have  also  adopted  various  credit  policy
 measures  to  curb  :nflationary  pressu-
 res.

 Loan  Agreement  with  Canada

 2464.  SHRI  G,  V.  KRISHNAN:
 SHRI  RAJ  KESHAR  SINGH:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  he
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  recently
 been  any  agreement  between  the  Gov-
 ernment  of  Canada  and  India  regarding
 loan,  for  Canadia:  fertiliser  and
 fertiliser  material  during  the  current
 financial  year;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  as  well
 ag  the  details  regarding  its  utilisa-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  प्र.  M.  PATEL:  (a)  Yes,  Sir.

 (०)  A  loan  Agreement  for  C  $32  mil-
 lion  was  signed  with  the  Government
 of  Canada  on  ¢th  October,  977  for
 financing  the  impozt  of  fertilisers  and
 fertiliser  materials  (Muriate  of  Potash,
 Urea  and  Sulphur)  and  freight  costs
 thereof.  The  Joan  carries  no  interest,
 Service  or  commitment  charges  end  is
 repayable  in  50  yenrs,  including  a
 grace  period  of  0  years.

 Muriate  of  Potash  worth  about  C  $  32
 million  has  so  far  been  contracted  for
 ngainst  the  loan.  This  is  expected  to
 be  shipped  in  full  Ly  the  end  of  March
 fore.
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 Change  in  valuation  procedure  of
 Wealth  Tax  on  Immovable  Pro-

 perty

 2465.  SHRI  G.  ५.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  »leased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  change  the  valuation  procedure
 adopted  for  purposes  of  wealth  tax
 on  immovable  property;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 policy  of  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAII):  (a)  and  «b)
 Section  7  a  of  the  Wealth-tax  Act,
 3975  provides  that  subject  to  any  rules
 made  in  this  beholf.  the  value  of  ery
 asset,  other  than  cash,  for  the  purposes
 of  levy  of  wealth-tux,  shall  be  estimat-
 ed  to  be  the  price  wtich  un  the  opinion
 of  the  Wealth-tax  Officer  jt  would  fetch
 if  sold  in  the  open  market  on  the
 valuation  date.  Goverriaent  *+rGpuses
 to  frame  rules  uader  section  7(I)  of
 the  Wealth-tax  Act  for  ‘he  purpose  of
 valuation.

 Direct  Flight  from  Trivandrum  te
 Gulf  Countries

 2466.  SHRI  K.  4.  RAJAN:
 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  stale:

 (a)  whether  Government  have
 decided  to  start  direct  flight  from  Tri-
 vandrum  to  Gulf  countries;

 (b)  if  so,  the  details  and  by  when
 it  is  expected;

 (c)  whether  Government  are  aware
 that  the  accommodation  problem  at
 the  airport  wil)  be  more  acute  with
 the  introduction  of  the  new  interna-
 tional  flights;  and

 (d)  if  80,  whether  Government  pro-
 pose  to  build  a  new  terminal  building
 with  the  modern  facilities  to  meet
 this  problem,  if  80,  the  details?
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  P'RUSHOT-
 TAM  KAUSHIK)-  (a)  and  (b).  The
 question  of  starting  direct  flights  bet-
 ween  Trivandrum  and  Gulf  countries
 and  developing  Trivandrum  aerodro-
 me  for  the  purpose  is  under  active
 consideration  of  the  Government

 (c)  ang  (d).  The  existing  te:  minal
 building  at  Trivandrum  is  feing  ex-
 tendeg  at  a  cost  of  Rs.  72  lakns.  On
 completion  of  this  work  the  Terminal
 building  would  be  adequate  to  meet  the
 traffic  requirements,  While  Govern-
 ment  have  no  proposal  ai  present  to
 construct  a  new  terminal  bui'ding,
 further  improvements  to  the  terminal
 building  are  proposed  to  be  taken  up
 during  the  next  Five  Year  Puan

 Strengthening  of  Run  Way  at  Cochin

 2467  SHRI  kK.  A.  RAJAN:  W''l  the
 Mister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  works  connected
 with  the  extension  and  strengthening
 of  ¢he  run-way  at  Cochin  air  port  is
 in  progress  according  to  schedule,

 (b)  whether  it  haz;  been  brought
 to  the  notice  of  the  Minister  that  the
 current  years  budget  provision  is  in-
 sufficient  for  proceeding  with  the
 work  as  programmed;  and

 (c)  if  50,  the  details  thereof  and
 Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK).  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  ang  (०),  Budget  provision  is  ade-
 Quate  for  current  year's  expenditure
 and  the  work  is  progressing  according
 to  ochedule.

 Proposal  to  reduge  Seauetling  and
 Harassment  of  Passengers  at  Airports

 2468.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA

 SHR]  AHMED  M.  PATEL:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consi:
 dering  new  proposals  to  reduce  smug-
 gling  and  har:  of  p  rs  at
 airports  for  customs;  and

 (b)  if  go,  ‘what  are  the  details  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (8)  and  (b).
 In  order  to  check  smuggling  at  the  air-
 poits  the  intelligence  and  investiga-
 tion  set  up  has  been  =  strengthened.
 Scientific  equipmeats  unq  aids  have
 also  been  provided,  Arrangements  ex-
 ist  for  special  watch  for  persons  known
 05  suspected  for  smuggling.

 With  regard  to  fac.lita‘ion  of  clear-
 ance  of  passengers  and  elimination  of
 delays  and  harassment,  the  Gevern-
 ment  has  received  the  :eport  of  a  Com-
 mittee  that  had  heen  set  up  to  go  into
 this  question.  The  recommerdations  of

 the  Committee  are  being  examined.

 Utilization  of  Poor  Quality  of  Sugar
 by  Coffee  Board

 2469.  SHRI  S.  5.  SOMANI:  Will  the
 MINISTER  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  very
 Poor  quality  of  sugar  is  being  utilized
 by  the  Coffee  Board:  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 Mneashment  ef  Leave  py  Central
 Government  हनकॉणा कहा

 2470.  SHRI  MANI  RAM  BAGRI:  Will
 tke  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 ©  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 allow  encashment  of  leave  by  Central
 Government  employees;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  SANKING
 (SHRI  H.  M.  PATEL).  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  There  was  a  proposal  to  allow
 encashment  of  leave  for  unutilised
 earned  leave  at  the  time  of  retirement
 on  superannuation.  The  propOsa!  has
 been  accepted  by  the  Government  on
 (29-10-1977.  The  main  features  of  the
 scheme  are,  in  brief  as  follows:

 (i)  The  Scheme  is  upplicable  to
 Government  servants  retiring  on  or
 after  30-9-1977:,

 (it)  The  payment  of  cash  equ:va-
 lent  of  leave  salary  shall  be  limited
 to  a  Maximum  of  80  days  carned
 leave.

 (iii)  The  cash  equivalent  of  leave
 salary  thus  admi:sibl>e  will  become
 payable  on  reti-ement  and  will  be
 paid  in  one  iump-sum  as  3  one-i:me
 settlement.

 (iv)  Cash  payment  under  the  Sche-
 me  will,  subject  to  (७)  kelow,  be  eq-
 ual  to  leave  salary  as  admissible  for
 earned  leave  anq  dearness  ailowance
 admissible  on  that  leave  salary  ह.
 the  rates  in  force  on  the  date  of  re-

 tirement.  No  city  compensatory  allo-
 wance  and/or  huu3e  rent  allowance
 shall  be  payable.

 (v)  From  the  cash  ainount  wurk-
 e€d  out  in  accordance  with  (iv)  above
 will  be  deducted  the  pension  and
 pensionary  equivalent  of  otber  re-
 tirement  benefits  for  the  period
 for  which  cash  equivalent  is  payable.

 (vi)  The  authomty  competent  to
 grant  leave  shall  suo-motu,  issue  or-
 der  granting  cash  equivalent  of  ear~
 ned  leave  at  *redit  on  the  date  of  re-
 tirement,

 Prospects  of  Iron  Ore  Experts  to  Japan

 2471,  SHRI  8,  R,  REDDY:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  te
 Pieased  to  state:

 (a)  the  prospects  of  iron  ore  exports
 to  Japan  in  ‘1977-78;

 (b)  the  quantity  exported  last  year
 and  at  what  price;  and

 (९)  what  prices  are  being  negotiated
 now?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCH  AND
 CIVIL  SUPPLI  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  to  (c).
 India  (both  MMTC  and  Goan  ex-
 porters)  exported  about  l8  million
 tonnes  of  iron  ore  to  Japan  during
 ‘1976-77.  The  Japanese  iron  and  steel
 industry  is  passing  through  a  885
 rious  recessi  at  present.  Exports
 during  the  current  year  are  therefore
 facing  difficulties  and  the  prospects
 of  any  substantial  increase  over  last
 yeor's  level  are  not  very  bright.

 lt  would  not  be  in  publie  interest  to
 go  into  the  details  of  export  prices  of
 iron  ore.

 Proposal  to  Convert  Hyderabad  inlo  as
 Dry  Port

 2472.  SHRI  5.  8.  REDDY:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state  whether  there  is  any
 proposal  to  convert  Hyderabad  inte  a
 dry  port?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  (SHRI  ARIF  BEG):  No,  Sin



 Representation  Regarding
 ‘of  Public  Sector  Banks

 2473.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  cf  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  Many  representationg  have
 been  received  by  the  Committee  ap-
 pointed  by  the  Government  to  investi-
 gate  functioning  of  the  public  sector
 Banks;

 (b)  whether  Indian  Merchants
 Chamber  has  submitted  a  memoran-
 dum  objecting  the  changes  in  the
 existing  Banking  systems  und  given
 various  other  recommendations;  and

 (c)  whether  the  Committee  appointed
 by  the  Government  has  finalised  its
 report  and  if  go,  the  major  suggestions
 regarding  functioning  of  the  public
 sector  bank  system?

 THE  MINISIUR  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 {SHRI  H.  M.  PATEL);  (a)  to  (c).  Gov-
 emmment  have  not  appointed  any  Com-
 mittee  to  investigate  the  furctioning
 of  the  public  sector  banks.  However,
 the  Reserve  Hank  of  India  has  set  up
 or  8th  June,  1a77  &  Committee  under
 the  Chairmanship  of  Shri  James  5.
 Raj  to  study  different  aspects  of  func-
 tioning  of  the  public  sector  Lanks  and
 te  make  recommendations  in  the  ligh:
 of  its  findings.  Government  have  no  in-
 formation  either  on  the  number  of  re-
 presentations  received  by  it  er  whether
 cr  not  the  Indian  Merchants  Chamber
 har  submitted  a  memorardum  obiject-
 ing  io  the  changes  in  the  existing  bay-
 king  system  and  masinzg  othe-  recem-
 mendations  to  tha  Committce.  As  per
 avuilable  information  the  Commitiee
 hay  not  yet  submitte]  its  report  to  the
 Reserve  Bank  of  India.

 Indian  Restaurant  at  Prague  Called
 ‘Mayur’

 2474.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Mimsier  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pteasec  to
 ‘strte:

 Prague  called  ‘Mayur,’  in  collaboration

 hv
 the  Government  of  Crechoslova-

 (b)  if  so,  what  lg  the  involvement
 committed  by  the  India  Tourism  Deve-
 lopment  Corporation,  the  financial  Im-
 plications  and  the  other  conditions  set.
 tled  with  Czechoslovakia  State  Res
 taurant  Company;  and

 (c)  whether  India  Tourism  Develop- ment  Corporation  plans  to  open  such
 Indian  Restaurant  in  other  countries
 ang  if  so,  where  and  when?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSIIK):  (a)  ond  (8).  The
 Indian  style  reslaurant  at  Prague  is
 purely  a  Czechoslovaninn  venture.
 The  India  Tourism  Development  Cor-
 poration  has  provided  technical  assist-
 ance  in  the  flelds  of  inferior  vecor,  se
 lection  of  personnel  anq  menus,  supply {  furniture  and  furnishing  meter‘al,
 cutlery,  crockery  etc.  Equipment  of
 the  value  of  Rs.  5.24,440 50  is  Leing
 supplied  for  tha  restaurant  on  pay- ment  basis.

 (९)  No  proposal  has  been  finalised  as
 yet,

 Increase  in  number  of  Airports  in
 South  India

 2475.  SHRI  C.  N.  VISVANATHAN:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  airports  in
 India;

 (b)  the  number  actually  function-
 ing;

 (c)  the  number  of  airports  in  South
 India;

 (d)  whether  Government  propose  to
 increase  the  number  of  airports  in
 South  India;  and

 (e)  if  so,  particulars  of  phased  pro-
 gramme,  if  any,  for  construction?
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 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  The  number  of
 Civil  Aerodromes  in  India  is  260.

 (b)  85  aerodromes  under  the  control
 of  Civi]  Aviation  Department  and  four
 airports  under  the  Internuliona:  Air
 ports  Authority  of  India  are  available
 for  use.  Indian  Airlines  are  orerating
 scheduled  services  through  42  civil  ae-
 redromes,

 (c)  35  aerodromes  are  located  in
 South  India.  20  of  these  aeredromes  In
 the  States  of  Andhra  Pradesh,  Tami!
 Nadu,  Kelara  and  Karnataka  are  under
 the  control  of  Civil  Aviation  Depart-
 ment.  International  airport  Madras  is
 under  the  control  of  the  International
 Airports  Authority  of  India.  4  aero-
 dromes  are  owned  by  the  State  Govern-
 ments/private  parties.

 (9)  and  (e).  Subject  to  the  availa-
 bility  of  resources  and  if  the  traffic  jus-
 tifies,  Government  will  censider  the
 feasibilty  of  constructiig  new  aeroc:0-
 mes  at  Hulbi,  Caucut  and  Cochin.

 Banking  Facilities  for  various  Projects
 in  Himachal  Pradesh

 2476.  SHRI  DURGA  CHAND:  will
 the  Minister  of  FINANCE  te  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Banking  facilities  for
 various  projects  in  Himachal  Pradesh
 are  very  little;

 (b)  whether  it  is  8  fact  that  Hima-
 chal  Pradesh  suffers  from  various  pro-
 blems  on  account  of  rough  terrain  and
 scattered  area  and  that  banking  facili-
 ties  are  not  easily  available  to  eutre-
 preneurs;  and

 (०)  if  8०,  whether  it  fs  proposed  to

 provide  banking  facilities  in  Himachal
 Pradesh,  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  मं,  M.  PATEL):  (a)  to  (c),  In
 oursuance  of  the  objective  of  extending
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 bunking  facilities  to  unbanked  area
 the  commercial  bynxs  Rave  Leen  en-
 deavouring  to  oper  more  branches  in
 Tural  areas.  As  at  the  enJ  of  Soptem-
 be:  ‘1977,  the  nranch  network  of  the
 commercial  bans  in  Himachal  Pradesh
 compriseg  264  branches  cf  which  209
 were  located  at  rvral  centres,  The
 average  population  per  bank  office  m
 Himachal  Pradesn  was  ]4.0L0  compared
 te  the  all-India  average  of  21,000.  On
 the  same  date,  50  licences;  allotments
 were  pending  with  the  commercial
 bankg  for  opening  branches  in  Hima-
 chal  Pradesh,  Of  these,  48  were  for
 rural  centres.

 While  the  difitulces  of  inadequate
 meang  of  communication  and  transport
 ang  the  disperted  habitation  do  puse
 problems  in  rapidly  securng  a  more
 widely  dispersed  bank  branch  network
 in  hill  areas  such  as  Himachal  Pradesh
 banks  have  been  advised  to  devote
 greater  attention  to  the  needs  of  the
 underbanked  areas,  particularly  of  the
 districts  where  the  pupulation  cover-
 age  of  their  rural  and  semi-urban
 brancheg  is  relatively  poor.

 Financial  Assistance  for  Tea  Replan.
 tation

 2477.  SHRI  P.  3.  RAMALINGAN?
 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  extent  of  financial  assist-
 ance  given  by  Government  for  Tea
 replantation;

 (b)  whether  this  assistance  has
 been  discontinued  or  proposed  to  be
 discontinued;  and

 (९)  if  so,  the  impact  on  tea  produc-
 tion  indicating  whether  tea  produc-
 tion  hag  already  suffered?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  357
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COlPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  ia)  An
 amount  of  Rs.  279,00N00/-  has  been
 released  by  the  Government  for  pry-
 ment  of  subsidy  to  Tea  Estates  under
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 the  Replanation  Subsidy  Scheme  since
 its  inception  in  October  1968,

 (b)  No,  Sir.

 (ey  Does  not  arise.

 west  made  Industfialists  for
 "ce  from  Natonalisea  Banks

 2478,  SHRI  P,  8,  RAMALINGAM:
 SHRI  D,  AMAT:

 Will  he  Miniser  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  industrialists  have
 sought  a  soft  loan  from  Nationalised
 Banks  for  payment  of  bonus  to  wor-
 kers;

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof
 and  the  amount  sought;  and

 (९)  the  action  taken  on  thelr  de-
 mand?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H  M.  PATEL):  (a)  to  (९).  Such  in-
 dustrial  units  ag  are  presently  under
 financia!  strain  and  lack  the  liquidity
 ty  meet  their  minimum  bonus  oblga-
 tions  have  approached  banks  for  finan-
 Cla]  assistance  to  en.  ble  them  to  pay
 bonus  to  their  workers  since  non-
 puyment  of  bonus  to  the  workers  of
 such  units  is  iikely  to  resutt  in  indus-
 trial  unrest,  Government  have  advised
 banks  to  consider  gi  ing  financial  as-
 sistance,  for  neeting  min:mum  bonus
 obligations,  to:

 roy  such  units  as  need  special  assis-
 tance  from  banks  even  though  they
 are  viable;  and

 (ii)  such  units  as  can  be  made  viable-
 with  assistance  for  modernisation  etz.

 Units  approaching  the  banks  for  fin-
 ancial  assistance  will  have  to  satisfy
 the  hanks  about  their  v:ability/pro-
 iccted  viability.

 In  the  case  of  certain  non-vialle
 cotton  texitle  mills,  banks  have  sought
 the  guarantee  of  Central  and/or  State
 Governments.  In  regard  to  cotton  tex-

 tile  mills,  Governmen:s  of  Mahgragh-
 tra  and  Gujarat  had  agreed  to  stand
 guarantee  to  the  exten,  of  ६6  per  cent
 if  financial  assistance  was  extenced  to
 non-viable  mills,  tre  Central  Govern
 ment  making  ‘self  responsible  for  the
 other  50  per  cent.  Banks  have  been
 considering  proposais  to  provide  flnan-
 cial  assistance  tu  suth  mulls  on  this
 basis.

 om  में  i:i0  का  प्रनुपात
 लाने  का  प्रस्ताव

 2479.  डा०  रामजी  सिंह:  क्‍या  चित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  विषमता
 को  दूर  करने  के  लिए  झाय  में 1:  0  प्रथवा
 I:20  का  झनुपात  लाने  का  है;  प्रौर

 ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  क्‍या
 उपाय  किये  जाने  है?

 वित्त  तथा  राजस्व  जौर  बेकिंग  मंत्रों

 (भी  एच०  एस०  पटेल  )  :  (क)  ौर  ख)  .
 भारत  सरकार  ने  प्रभी  हाल  ही  में  बेतन'
 ाम  और  मूल्य  विषयक  एक  प्रध्ययत  दल

 नियुक्त  किया  है,  जो  न्य  बातों  के  साथ-साथ
 यह  विचार  करेगा  कि  न्यूनतम  बेतन  शौर
 भ्रधिकतम  वेतन  के  बीच  भन्तर  निर्धारित
 करने  के  लिए  क्‍या  सुसंगत  मानदणष्ड  हों,
 कया  न्यूनतम  और  भ्रधिकतम  वेतनों  के  बीच
 का  अनुपात  एक  जैसा  हो  या  वह  विभिक्ष  क्षेत्रों
 में  अलग-अलग  रखा  जा  सकता  है।  भ्रध्ययन
 दल  की  सिफारिशों  से  सरकार  को  बेतन  प्राय
 और  मूल्यों  विषयक  नीति  निर्धारित  करने  से
 सहायता  मिलेगी।

 Utilisation  of  Bank  Resources  to  up-
 lift  the  Rural  Areas

 2480.  ह-1:1:1 ह  G.  M.  BANATWALLA:;:
 SHRI  MANI  RAM  BAGRI:

 Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  has  come  to  the
 notice  of  Government  that  bank  re-
 sources  have  not  been  utilised  to
 uplift  the  rural  areas  of  the  country
 in  spite  of  the  Government's  policy
 pronouncements;

 (9)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (6)  the  amount  which  has  been
 earmarked  for  the  uplift  of  the  rural
 areas  during  the  last  three  financial
 years?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI

 पर.  M.  PATEL):  (a)  and  (bh)  Commer-
 celal  banks  have  ocen  iniliaturg  mea-
 sures  to  ensure  a  greater  flew  of  cre-
 dit  to  the  priority  «nd  neglected  sec-
 tors,  including  egrcullure,  The  propcr-
 tion  of  public  sector  harks’  advances
 to  the  priomty  and  negiected  sectors
 to  the  total  advamies  hag  gone  up
 from  24  per  cent  in  June,  969  to  25.5
 per  cent  as  at  the  enJ  of  June,  I976,
 thug  indicating  'nat  the  -hare  of  barks’
 resources  for  the  unlifiment  of  rural
 areas  has  been  reg:stering  9  gradual
 increase,

 (c)  No  specific  amount  35  earmarked
 by  banks  for  being  advanced  to  a  pal-
 ticular  sector  or  area.  Government  has,
 however,  advised  the  tanks  to  ensure
 that  by  March,  1979,  ‘B31 /2  per  cent
 o’  thelr  total  a¢vances  shoulq  be  for
 the  priority  and  neglected  sectcrs,  in-
 cluding  agriculture.

 Withdrawal  of  Amount  of  Compulsory
 Deposit  by  Central  Government

 Employees

 2481.  SHRI  5.  M.  BANATWALLA:
 SHRI  MANI  RAM  RAGRI

 Will  the  Minister  of  FINANCE  he
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Central  Gov-
 ernment  Employees  in  each  Ministry
 who  have  withdrawn  premature  C.D.

 during  the  month  of  October,  977
 and  the  amount  thereof  and  the  total
 remaining  amount  still  to  be  refunded;

 (b)  whether  the  Premature  C.D.  has
 been  restricted  to  only  those  persons
 who  have  no  other  source  of  Finance
 for  their  Medical  Treatment  and  if

 2  00
 reasons  for  such  restrictions;

 ani
 (९)  whether  Government  propose

 to  allow  all  needy  persons  of  Central
 Government  to  withdraw  premature
 C.D,  and  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATF  IN  ‘THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SIRI
 ZULFIQUARULLAH}:  (a)  and  (bh).
 There  is  nu  proviswm  in  the  A  vlitienal
 Emoulments  (Comrulsory  L'eposit)
 Act,  3974  enabling  Goverument  emp-
 loyees  to  withdraw  compulsory  cepo-

 suis  made  by  them  prematurely  on
 their  own  volilion.  The  Act,  however,
 contains  a  provision  which  permits  ear-
 lier  repayment  of  compulsory  deposits
 i  any  case  in  which  any  person  au-
 thorised  by  the  Central  Government  in
 this  behalf  is  satisfied  that  extreme
 herdship  will  be  caused  to  an  emplo-
 yee  unless  such  repayment  is  made  to
 him.  The  Central  Government  has  al-
 ready  authoriseq  Hears  of  Department
 in  the  case  of  Central  Government
 employees  for  this  purpose.

 (c)  Government  has  no  such  propo-
 sal  under  consideration  as  any  indiscri-
 minate  release  of  compulsory  deposits,
 without  looking  into  grounds  of  extre-
 me  hardship  will  result  in  mjectiorn  of
 a  large  amount  of  money  into  the  eco-
 nomy  and  lead  to  accentustion  of  in-
 flationary  pressures.

 Devaluation  of  Rupee  in  terms  of
 Pound  Sterling

 2482.  SHRI  nn  M.  BANATWALLA:
 HRI  M.  KALYANASUNDA-

 RAM:
 SHRI  छू,  MALLANNA:
 SHRI  D.  D.  DESAT:

 Will  the  Minizter  of  FINANCE  be
 pleaseg  to  state:
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 (b)  its  effect  on  country’s  economic
 position  and  how  fer  it  will  prove
 beneficia]  to  the  country?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  é¢ND
 REVENUE  AND  BANKING  (SIIRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  No,  Sirs.  It  was  not
 devaluation  but  a  was  a  part  cf  the
 process  of  adjus'mcm  from  time  to
 time  in  the  value  of  rupee  vis-a-vis
 Pound  Sterling  to  maintan  the  exchange
 rate  of  the  rupee  in  line  with  the  mo-
 vements  in  the  exchange  rates  of  the

 currencies  of  our  mayor  trading  part-
 ners,

 (b)  Does  not  aise.

 Income  Tax  Evasion  detected  in  Kar-
 nataka  by  Income  Tax  Department

 2483,  SHRI  M.  KALYANASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Intelligence  Wing
 of  the  Income-tax  Department.  Kar-
 nataka  has  detected  one  of  the  big-
 gest  income  tax  evasion  in  the  city;

 (b)  if  go,  the  name  of  the  person
 and  the  amount  on  which  the  tax  was
 evaded;  and

 (c)  what
 against  him?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLA}:  (a)  to  tc  Fol-
 lewing  a  survey  operation  urder  sec-
 thon  33A  of  the  Incone-tix  Act,  962
 in  September,  977  in  the  premises  of
 Shri  K.  P.  Sampith  Reddy.  proprietor,
 Shri  Shankar  Trading  Company,  Har-
 Galore  (Kirana  merchant)  books  of  ac-
 count  for  a  numer  of  years  have  been
 impounded.  These  indicate  inter  alia.
 suppression  of  purchases  cf  cver  rupe-
 es  two  crores  juc'ng  the  last  six  years,
 Assessments  for  the  relevant  (ast esi
 ment  years  have  beer.  recpened  and
 turther  enquiries  are  m  progress.

 action  has  been  taken

 against  Vijaya ब्रा

 2484,  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  progress  hag  been  made
 in  the  enquiries  being  conducted  by
 Government  regarding  the  allegations
 against  the  Chairman  of  the  Vijaya
 Bank  Limited;  and

 (b)  what  are  the  findings  of  the  en-
 quiry  so  far  and  what  steps  have  been
 taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M  PATEL}:  (a)  Reserve  Bank
 of  India,  which  was  directed  to  con-
 duct  an  inspection  of  the  Vijaya
 Bank  Limited,  have  completed  the
 inspection  and  have  receatly  submit-
 fed  the  inspection  report  to  the  Gov-
 ernment

 (b)  According  to  the  provisions  of
 sub-section  5  of  the  Section  35  of  the
 Banking  Regulation  Act,  1949,  the
 Inspection  report  or  portion  thereof
 can  be  published  by  the  Government
 only  after  giving  reasonable  notice
 to  the  bank  concerned  and  only  if
 such  action  appears  necessary.  As
 (i)  no  such  notice  has  been  given  to
 the  bank  (ii)  disclosure  of  the  find-
 ings  in  the  inspection  report  is  not
 cousidered  necessary  in  the  public  in-
 terest  and  (iii)  the  report  containe
 information  relating  to  the  aifairs  of
 the  bank's  constituents  which,  i  ac-
 cordance  with  the  practices  पापों
 usages  customary  among  bankers  is
 not  to  be  divulged,  Government  are
 unable  to  disclose  the  findinss  in  the
 report

 Loan  Assistance  from  Sweden

 2485,  SHRI  S  R.  DAMANT:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  5९  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  of  loan  assistance
 received  from  Sweden,  tota]  amount,
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 in  what  form  it  was  received,  how
 long  it  has  been  outstanding;  and

 (b)  the  details  of  repayments  made
 so  far?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  (a)  ‘The  total
 amount  of  development  logis  given
 by  Sweden  to  India  ig  Skr.  559  mil-
 lion  (approximately  Rs.  102.297
 crores).  The  details  of  the  loans  re-
 ceived  from  Sweden,  the  form  in
 which  thesc  were  received,  and  the
 periods  from  which  they  have  been
 outstanding,  are  given  in  the  state-
 ment  which  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-253/77].  Since  ‘1976-77  all  Swe-
 dish  Assistance  to  Iidia  is  in  the  form
 of  grants;

 (b)  No  repayments  of  principal
 have  been  made  so  far.  Sweden  is  a
 member  of  the  Aid  India  Consortium
 and  has  been  writing  off  repayments
 of  principal  88  and  when  they  fell
 due  as  a  part  of  the  annual  debt  relief
 exercise  undertaken  under  the  Con-
 sortium  aegis  for  the  last  several
 years,  However,  a  general  decision
 has  been  taken  by  Sweden,  this  year,
 to  write  off  all  development  assist-
 ance  debts  extended  by  jt  to  a  number
 of  devcloping  countrics  including
 India.

 Inclusion  of  bottle  of  liquor  ag  in  free
 baggage  allowance  to  International

 Travellers

 2486.  SHRI  C.  K.  JAFER  SHARIFF:
 Will  the  Minster  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 ६0  to  allow  travellers  on  internation-

 DECEMBER  977  “written  Anszers  aa

 al  flights  to  bring  in  a  bottle  of  liquor
 as  part  of  the  free  baggage  allowance;,

 (b)  whether  Government  are  aware
 that  Air  India,  which  has  a  reputa-
 tion  ag  one  of  the  most  efficient  car.
 riers,  feels  that  tf  this  restriction  is
 imposed  it  will  not  only  lose  traffic
 but  also  earn  a  bad  name  ail]  over
 the  world;  and

 (e)  if  s0,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  No  Bir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Attraction  for  Tourists  visiting  Tourist.
 Spots  in  Karnataka

 2487.  SHRI  K  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  invested  by  the
 Central  Government  in  Centres  of
 tourist  attraction  in  Karnataka  dur-
 ing  the  last  three  years;  and

 (b)  whether  there  are  any  schemes
 to  attract  more  tourists  to  the  tourist
 spots  of  Karnataka?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 TAM  KAUSHIK):  (a)  The  expendi-
 ture  incurred  in  the  Central  Sector
 during  ‘1974-75,  1975-76  and  ‘1976-77
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 on  various  schemes  in  Karnataka  ie  as  ftollows:—

 (b)  In  order  to  attract  more  tourists
 to  Karnataka,  the  following  schemes
 have  been  taken  up/proposed  in  the
 Central  sector: —

 (i)  The  Department  of  Tourism
 has  selected  the  archaeological  sites
 at  Badami,  Pattadakal,  Aihole  and
 Hampi  for  development  under  its
 Cultural  Tourism  programme,  The
 development  of  these  centres  will
 be  taken  up  on  the  basis  of  the
 master  plan  (land  use  plans)  of  the
 centres  which  are  under  prepara-
 ton.

 (ii)  It  is  proposed  to  construct  o
 forest  lodge  at  the  Bandipur  Wild
 Life  Sanctuary,  A  provision  of  Rs.
 300  lakhs  has  been  made  in  the
 current  budget  (l977-78)  of  the  De-
 partment  of  Tourism.

 Gii)  The  construction  of  a  youth
 hosta]  at  Mysore  has  been  taken  up
 by  the  Department  of  Tourism,  The
 Projcct  is  estimated  to  cost  Rs,  5.68
 lakhs.

 (iv)  The  India  Tourism  Develop-
 Ment  Corporation  will  undertake
 the  expansion  of  the  Lalitha  Mahal
 palace  at  Mysore  by  adding  30  rooms
 at  an  estimated  cost  of  Rs.  38  lakhs.

 Rs.

 yee  of  a  forest
 geat  Dandeli  9trg29

 TL.  India  Tourion  Development
 Corporation

 (i)  Expansion  of  the  Ashoka
 Hotel  at  Bangalore  78,16,000

 (ii)  Conversion  of  the  Lalitha
 Mahal  palace  at  Mysore into  a  hotel  25,56,000

 iii)  Expenditure  on  the  Trans- ४)
 port  Unit  at  Bangalore.  27,000

 Total  104,99,929,

 Nationa]  Plan  to  protect  Banking
 System

 2488,  SHRI  K.  LAKKAPP.
 SHRI  M.  KALYANASUNDA-

 RAM
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 Pleaseg  to  state: —
 (a)  whether  the  attention  of  Gov-

 ernment  has  been  drawn  to  the  news-
 item  appeared  in  Hindustan  Times  on
 50  October,  977  under  the  caption
 ‘National  Plan  to  protect  banking
 system  proposed’;

 (b)  the  salient  features  and  main
 purpose  of  the  proposed  scheme;  and

 (९)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.M.  PATEL):  (a)  Government  are
 aware  of  the  news  item  in  question.

 (b)  and  (०),  The  Reserve  Bauk  of
 India  had  in  April,  976  appointed  an
 internal  Working  Group  consisting  of
 its  own  officers  to  go  into  the  question of  productivity,  efficiency  and  profita-
 bility  in  commercial  banks.  This
 Group,  has  recently  submitteg  its  re-
 port  to  the  Governor,  Reserve  Bank
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 of  India,  and  it  is  still  under  the  conai-
 ‘deration  of  the  Reserve  Bank,  Though

 it  has  notevolved  any  specific  scheme
 to  improve  the  working  system  in
 banks,  several  suggestions  are  made
 in  the  report  aimed  at  improving  the
 operational  efficiency  and  profitability
 in  banks.  Broadly  these  relate  ६0  a
 Improvement  in  system  and  prace-

 :dures,  (2)  Rationalisation  of  service
 charges  including  a  charge  for  current
 accounts,  (3)  Reorganisation  uf  system
 of  audit,  (4)  Revision  of  Tax  Laws
 ani  Procedure  mainly  to  enable  banks
 to  strengthen  their  capita]  hase,  (5)
 Payment  of  interest  on  cash  reserves
 corsistent  wilt  tte  cost  of  Peas,  CF}
 Coordination  ir  performance  buduet-
 ing,  eredit  hudgeting  ang  ousiness
 plans.  (7)  Building  up  of  tanking
 Management  information  sy-ivem,  pnd
 (8)  Review  vf  Mupartite  eillerrents
 aud  necessary  tivinge,  thiaugh  legis-
 lation  or  ather™  ise

 Forcelanding  by  Indian  Aeroplanes

 2489.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  forced  landing  by
 Bahuguna  Copter  occurred  on  Ist
 November,  977  if  so,  the  reasons  for
 the  same;  and

 (b)  whether  in  October  and  Novem-
 ber  large  scale  forcelanding  by  Indian
 aeroplanes  carrying  important  Muinls-
 ters  of  Central  Government  and  party
 leaders  took  place,  if  so,  causes  there
 of  in  each  case?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  EKAUSHIK):  (a)  Yes,  Sir.
 Allouette  Helicopter  VT-EFI  belong-
 ing  to  Government  of  Uttar  Pradcsh
 with  Shri  मं,  N.  Bahuguna,  Minister
 of  Petroleum,  on  board  from  Rishi-
 kes’)  to  Delhi  made  gq  forced  landing
 at  village  Barsia  77  miles  west  of
 Meerut  on  Ist  November  1977  aus  ta
 -nechunical  trouble.
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 (b)  During  the  months  of  October
 ang  November,  977  including  the
 above  incident  four  Iudian  Registered
 aircraft  with  VIPs  on  board  were  in-
 volved  in  precautionary/forced  land-
 ings.  Preliminary  investigations  re-
 vealeq  that  these  were  due  to  mecha-
 nica)  troubles.

 Foreign  Trade  Policy

 2490,  SHRI  K.  LAKKAPPA:
 DR.  HENRY  AUSTIN;

 Will  the  Mimster  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO.
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 drastically  changed  the  lurcign  trade
 policy;

 ६७)  if  so.  to  what  extent  this  change
 has  heiped  in  growing  the  foreign
 trade;

 (९)  the  main  features  of  the  new
 policy;  and

 (d)  whether  this  policy  has  helped
 the  Indian  Government;  if  so,  to  what

 xtent?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 [HE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 (a)  No,  Sir.  However,  Government
 has  appointe]  a  Committee  under  the
 Chairmanship  of  Dr.  P,  C.  Alexander,
 Tommerce  Secretary  to  review  import
 ind  export  policies  and  procedures
 ind  Sugeest  suitable  changes  therein.

 (b)  to  (a),  Do  not  arise.

 खाद्य  तेल  के  ग्रायातकों  हारा  झायात  लाइसेंसों
 का  दुरुपयोग

 2491.  श्री  रोम  प्रका्ा  त्थागी  .  क्‍या
 काणिक्य  तथा  तागरिक  पूति  झोर  सहकारिता

 मंत्री  यह  तने  की  कृपा  करेंगे  कि:
 +
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 (क)  उत्त  व्यापारियों  के  विदद्ध  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  जिन्हें  5i4  करोड़
 रुपयों  के  मूल्य  का  वनस्पति  तेल  भ्ायात  करने
 के  लिये  कांग्रेस  सरकार  ने  2,000  लाइसेंस
 दिये  थे  और  जिन्होंने  केवल  30  करोड़
 श्प्यों  के  मूल्य  का  वनस्पति  तेल  श्रायात
 किया  तथा  शेष  राशि  के  प्न्य  वस्तुप्रों  का
 शग्रायात  किया  और  इस  प्रकार  सरकार  को
 घोजा  दिया;  झौर

 (ख)  भविष्य  में  कोई  व्यापारी  सरकार
 को  इस  प्रकार  घोखा  न  दे  सके,  इसके  लिये
 सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है?

 वाणिज्य  तथा  मसागरिक  धृति  झौर
 सहकारिता  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (क्री
 झारिफ  बेग)  :  (क)  संभवत:  प्रश्त  खाद्य
 तेलों  से  सम्बन्धित  है।  झायात  व्यापार
 न्यित्रण  विनियमों  के  ग्नन्त्गंत  उन  फर्मों  के
 विरुद्ध  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  जिनके  विरुद्ध
 कदाचार  के  प्रथम  दुष्टया  मामले  थे  इस
 प्रकार  की  गई  कार्रवाई  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट
 झभी  प्राप्त  नी  हुई  है  3  चार्थियों  के
 मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  भी  सुपुर्द  किये
 गये  थे  जिनमें  से  6  मामले  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  भ्रधिनियम  के  प्रन्तर्गत  प्रवर्तन
 निदेशालय,  वित्त  मंत्रालय  के  सुपुर्दे  किये
 गये  है।  इनमें  से  i2  पार्टियों  के  बारे  में  जांच'
 पड़ताल  पूरी  कर  ली  गई  है  परन्तु  जांच

 दिये  जायें  वे  वास्तविक  श्रायातों  के  करीब-
 करीब  बराबर  रहें।  ह. ह  लाइसेंस  श्रावेदकों
 द्वारा  की  गई  पक्की  संविदाशों  के  झाधार  पर
 जारी  किये  जा  रहे  हैं।

 Complaints  regarding  delays  in  Dispo-
 sal  of  Loan  applications

 2492,  SHRI  D  BL  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Chief  Executives  of
 the  banks  have  received  complaints
 regarding  delays  in  the  disposal  of
 loan  applications  and  the  unsympathe-
 tic  attitude  of  branch  managers  and
 the  field  staff  towards  the  smaller
 borrowers;

 (b)  whether  sickness  in  industry  in
 general  and  in  the  small-scale  units  in
 particular  became  sick  for  reasons  be-
 yond  their  control  and  banks  should
 be  able  to  institute  some  kind  of  an
 early  warning  system  to  protect  them
 from  running  into  sickness  and  nurse:
 them  back  to  health  if  they  become
 sick;  and

 (c)  whether  Government  have  issu-
 ed  instructions  that  banks  also  needed
 to  strengthen  their  administration  to
 be  able  to  discharge  this  duty  success-
 fully?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE AND  +
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI पडताल  के  दौरान  कोई  प्रतिकूल  तथ्य  सामने

 नहीं  झ्राया  है।  इनमें  से  किसी  भी  लाइसेंस
 का  उपयोग  किसी  न्य  चीज  के  आयात  के

 H.M.  PATEL);  (a)  Some  complaintg
 are  received  from  time  to  time  and
 public  sector  banks  have,  therefore,
 been  advised  to  streamline  the  proce- लिए  नहीं  किया  जा  सकता  थो  |

 (@)  (i)  भारतीय  लोक  प्रशासन
 संस्थान  से  मुक्त  लाइसेंस  योजना  के  ग्रन्तर्गत
 निजी  व्यापार  द्वारा  खाद्य  तेलों  के  भ्रायात  से
 सम्बन्धित  सभी  पहलुओों  का  प्रध्ययन  करने
 के  लिए  कहा  गया  है।

 (ii)  लाइसेंस  जारी  करने  की  क्रिया-
 विधि  बदल  दी  गई  है  ताकि  जो  लाइसेंस

 dure  for  sanction  of  loans  to  small
 borrowers.  Instructions  have  been
 issued  to  field  staff  to  assist  small
 borrowers  to  fill  in  application  forms,
 which  are  made  available  to  them  in
 Tegional  languages,  Further  in  order
 to  ensure  that  loan  applications  from
 smal]  borrowers  are  disposeg  of  as
 expeditiously  ag  possible,  instructions
 have  been  issueq  to  public  sector
 banks  to  dispose  of  applications  in-
 volving  credit  limit  upto  Rs,  10,000)
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 within  ०  period  of  3  te  4  weeks  and
 those  involving  credit  limits  of  Rs.
 10,000  and  above  within  a  period  of
 three  months.

 (b)  ang  (c).  Cases  of  sickness  can
 be  attributed  to  both  internal  as  well
 as  external  factors.  Demand  recession,
 shortage  of  raw  materials,  shortage  of
 power  etc.  are  some  of  the  external
 factors  accounting  for  sickness  which
 ‘are  beyond  the  ccutrol  of  the  manage-
 ment.  Banks  have  been  advised  to
 set  up  special  cells  at  their  Head  Offl-
 ceg  and  other  important  regional  जी-
 ces  to  tackle  yarious  problems  asso-
 elated  With  sick  industrial  wadertak-
 ings,  Besides,  instructions  have  been
 issueg  to  banks  to  identify  sick  units
 ‘Bud  monitor  performance  of  units  en-
 joying  credit  limits  of  Rs.  l  crore  or
 more,  They  have  been  adviseq  to
 take  preventive  remedia]  action  in
 cage  of  units  showing  signs  of  maci-
 pient  sickness  Further  it  his  been
 enjoined  upo,  hanky  to  stait  quick
 nursing  programmes  in  case  of  sick
 units  which  ary  potentially  viable.  The
 system  of  monitoring  iucipient  sick-
 ness  wil]  progressively  be  extendyg  t,
 cover  medium  ang  «mall  industries.

 फीस  को  कोमत  में  वृद्धि

 2493.  ‘Bo  लक्ष्मीतारायण  पांडेय  :
 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  ग्रफीम  उत्पादकों  ने  अफीम
 की  कीमत  में  वृद्धि  करने  क  लिए  वार-बार
 सरकार  से  अनुरोध  क्रिया  है,  लेकिन  उसके
 मूल्य  में  मामूली  बृद्धि  की  गई  2;

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  गत  दो  वर्षों
 1 ज  दौरान  उत्पादन-लागत  मे  काफी  चद्धि  हुई
 है  शौर  उत्पादकों  को  मिलने  बाला  मलय
 अपर्याल  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  मे  सरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है?
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 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ी
 सतीश  wr  aver)  :  (क)  से  (ग).
 अफीम  उत्पादकों  नें,  उनको  देय,  प्रफीम  ते
 मूल्य  में  भी  वृद्धि  की,  इस  ्ाधार  पर  विगत
 में  मांग  की  है  कि  भ्रफीम  की  उत्पादन  लागत
 बहुत  बढ़  गयी  है।  झ्रफीम  की  उत्पादन-
 लागत  मे  वृद्धि  शौर  श्न्य  संगत  कारणों  पर,
 जिनमें  अन्य  तुल्य  फसलों  से  आय  भी  शामिल
 है,  विचार  करने  हड  बाद,  उत्पादकों  को
 दिये  जाने  वाले,  अफीम  के  क्रय  मूल्य  भे,
 फसल  वर्ष  i976-77  में  उच्चतम  मूल्य
 खण्ड मे  लगभग  ii  प्रतिणत  और  1977-78
 में  प्रत्येक  मूल्य  खण्ड  मे  लगभग  i0  प्रतिशत
 वृद्धि  की  गयी  थी।

 इन्दोर  के  लिए  हवाई  यात्रा  सुविधाएं

 :  Aga.  Wo  लक्ष्मी  मारायण  पांडेय  :
 क्या  पर्थवटस  और  तागर  विभानन  मी  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  यात्रियों  की
 बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  हुए  इन्दौर-बम्बई
 प्रौर  इन्दौर-नई  दिल्‍ली  के  बीच  हवाई  यात्रा
 सुविधाएं  अ्रपर्याप्त  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन्दौर
 का  हवाई  प्रा  बड़े  यात्री  विमानों  के  उत्तारने
 के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है|

 (ग)  यदि  हां,  तो  सरकार  की  इस  बारे
 में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है?

 पर्यटन  शर  नागर  विसानन  मंत्री  (श्री
 पुरणोत्तम  कौशिक)  :  (क)  इंदौर  ग्राई७
 सी०-459/460  सेवा  द्वारा  दिल्‍ली  तथा
 बम्बई  के  साथ  जुड़ा  हुभा है  जो  इंदौर  में
 रुकती  है  ।  यह  सेवा  दिल्‍ली  /ग्वालियर/भोपाल |
 इंदौर  /बम्बई  मार्ग  पर  सप्ताह  में  पांच  दिल
 परिचालन  करती  है  1  शेष  दो  दित  यह  दिलली/
 भोपाल  जबलपुर  /रायपुर/इंदौर /बम्बई  मार्ग



 gat  ७५००  ००००७०७४४  AGRAHAYANA  ‘aL,  4899  (SAKA)  Written  Anmpers  222

 पर  परिचालम  करती  है।  अम्बई/इंदौर  तथा

 दिल्ली  |इंदौर  के  बीच  सीटों  का  झावंटन  क्रमश!

 27  तथा  i2  है।  इसकी  तुलना  में  बम्बई/
 इंदौर  तथा  दिलली|इंदौर  के  बीच  सीटों  का

 उपयोग  क्रमश:  27  तथा  8  है।  दिल्‍ली  तथा

 इंदौर  के  बीच  यात्रा  करते  वाले  यात्रियों

 के  लिए  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  परंतु  बम्बई/हंदोर
 यातायात  की  क्षमता  में  इस  समय  और  वृद्धि
 की  गुंजाइश  नही  है।  इस  सैक्टर  पर  क्षमता
 में  वद्धि  करते  पर  विचार  विमान  बेड़े  की

 स्थिति  में  सुधार  होने  पर  किया  जाएगा।

 (ख)  और  (ग).  इंदौर  का  विमानक्षेत्र

 बोइंग  737  जैसे  बड़े  विमानों  के  लिए

 उपयुक्त  नहीं  है  ।  इस  विमान  का  बोइग  737

 विमान  वेः  परिचालनों  के  लिए  विकास  करने
 के  प्रश्न  पर,  साधनों  4  उपलब्ध  होने  की
 अवस्था  में,  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में

 विचार  किया  जाएगा।

 मजदूर  संधों  को  मान्यता  देने  के  नियम

 2495.  Bo  लक्ष्मीनारायण  पांडेय:
 क्या  पर्यटन  और  तागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  तागर  विमानन  के  विभिन्न
 विभागों  में  काम  कर  रहे  कमंचारियों  के  हितों
 की  देखभाल  के  लिए  विभिन्न  मजदूर  संगठन

 है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनके  नाम  क्‍या
 है;

 (ग)  कया यह  सच  है  कि  एक  ही  विभाग
 में  एक  से  भ्रधिक  संगठन  हैं  ;  भौर

 (घ)  मजदूर  संधों  को  मान्यता  देने

 सम्बन्धी  सामान्य  निमम  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  धौर  नागर  विमानन  मंत्री  ष्

 पुरधोत्तम  कौशिक)  :  (क)  &  (ग).  पर्यटन

 शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  प्रन्तर्गत  तीन
 विभाग  हैं  प्र्थातू,  नागर  विमानन  विभाग,
 भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  तथा  पर्यटन

 विभाग,  इन  विभागों  में  विद्यमान  मान्यता
 प्राप्त  यूनियनों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  है

 (i)  सागर  विसालल  विभाग:

 lL  नागर  विमानन  विभाग  कर्मचारी

 यूनियन  ।

 2.  नागर  विमानन  विभाग  काम्यू-
 निकेटर्स  गिल्ड  ।

 3.  नागर  विमानन  विभाग  राज-

 पत्चित  अधिकारी  एसोसिएशन  |

 (ii)  भारत  सौसम  विज्ञान  विभाग:

 l.  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग
 राजपत्रित  श्रधिकारी  एसोसिए-
 शन,  नई  दिल्‍ली  |

 2.  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग
 प्रराजपत्नित  कर्मचारी  यूनियन,
 नई  दिल्‍ली  ।

 3.  भारत  मौसम  विज्ञान  कर्मशाला

 यूनियन,  नई  दिल्‍ली  1

 (iii)  ven  विभाग  :

 पर्यटन  ध्रधिकारी  एसोसिएशन  t
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 (iv)  उपर्युक्त  के  भ्रतिरिक्त

 l.  dea  गवर्नमेंट  क्लक्स  यूनियन
 ग्रूप  सी)  तथा

 2.  भारत  सरकार  चतुर्थ  श्रणी  कर्म-
 चारी  एसोसिएशन  (ग्रुप  डी)
 की  शाखायें  भी  काम  कर  रही
 हैं  ।

 घ)  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कर्मेचारियों  की
 एसोसिएशनों/|यूनियनों  के  बारे  में  स्थिति
 बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  यह
 पर्यटन  भर  नागर  विमानन  मंत्नालय  के
 झन्तरगेत  सरकारी  विभागों  म  कर्मचारियों  की

 एसोसिएशनों/गूनियनों  पर  भी  लागू  होता
 है  1

 विवरण

 यूनिय्सों  को  सास्यता  प्रदान  करने  के  सामान्य
 नियमों  के  थारे  में  विवरण)

 lL.  जें०सो०  फूम०  स्कोम  से  पह्तिरिक्‍त
 प्रयोजनों  के  लिए  वास्तविक  झह्रनोपचारिक
 साम्यता

 (क)  ऐर-ओद्योगिक  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के
 सविस  एसोसिएशनों  को  मान्यता  प्रदान
 करने  के  फिलहाल  कोई  भौपचारिक  लियम
 झ्रथवा  विनियम  नहीं  हैं  क्योंकि  सी०  सी०
 एस ०  (कांडेक्ट)  नियम,  i955  के  नियम
 बबी  को,  जिसे  दृष्टि  में  रखते  हुए
 मान्यता  नियमों  को  बेनॉया  गया  था,  उच्च-
 तम  न्यायालय  द्वारा  रह  कर  देने  के  फल-
 स्वरूप  सेंट्रल  सिविल  संविसेज  (रकस्नीशन
 झाफ  सविस  एसोसिएशन)  नियम,  i959
 भ्राजकल  भ्रप्रभावी  समझे  जा  रहे  है  ।
 जब  तक  नये  मान्यता  नियम  नहीं  बन
 जाते  है,  सरकार  यही  नीति  भ्रपना  रही  है
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 कि  मंतालय/विभाग  अपने  कर्मचारियों  के
 सविस  एसोसिएश्ननों  को,  यदि  &  सेंड्ल
 सिविल  सर्विसेज  (रेकस्नीशन  झाफ  सचिस
 एसोसिएशन्स)  नियम,  i959  की  सुल्य
 मुख्य  शर्तों  को  पूरा  करते  हैंतो  वास्तविक
 भ्रथवा  अनौपचारिक  मान्यता  प्रदान  कर
 सकते  है  ।  सविस  एसोसिएशनों  के  प्रत्येक
 ऐसे  वर्ग  के  जिसका  कि  वे  प्रतिनिधित्व  का
 दावा  करते  हैं  कुल  सदस्यों  के कम  से  कम
 5  प्रतिशत  उस  एसोसऐशन  के  सदस्य
 होने  चाहिये  |

 (ल)  प्रौद्योगिक  :

 सरकार  के  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  की'
 यूनियनों  के  मामले  में  उनकी  मान्यता  पर
 जहां  किसी  संगठन  विशेष  ने  अनुशासन
 नियमावली  को  श्रपना  लिया  हो,  भ्रनुशासन
 नियमावली  की  शर्तों  के  श्राधार  पर  ही
 विचार  किया  जाना  चाहिये  |  जहां  इस
 नियमावली  को  नहीं  अ्रपनाया  गया  है,  वर्त-
 मान  स्थिति  यह  है  कि  सान्यता  के  श्रौप-
 चारिक  नियमों  के  श्रभाव  में,  यदि  यूनि-
 यन  'रैकर्नीशन  नियम  igs9  की  खन

 मुख्य-मुख्य  शर्तों  को  पूरा  करती  हैं  जो  उन
 पर  लागू  होती  हैं  तो  मंत्रालय/विभाग
 झौपचारिक  मान्यता  के  लिए  आग्रह  किए
 बिना  अपनी  यूनियनों  के  साथ  सम्पर्क-
 व्यवहार  कर  सकते  हैं।  एक  ट्रेड  यूनियन
 के  भी,  स्टाफ  के  ऐसे  प्रत्येक  बर्ग  के  जिसका
 कि  यह  प्रतिनिधित्व  करते  का  दावा  करती
 है,  कुल  सदस्यों  के  कम  से  कम  is  प्रति-
 शत  उसके  सदस्य  होने  चाहिये  1

 2.  जे०सो०एस०  की  स्कीम  के  प्रयोजनों  के
 लिए  तर्वर्थ  मान्यता

 जे०  सी०  एम०  स्कीम  फो  प्लन्तिम  रूप
 देते  समय  कमंचारियों  के  तेताप्ों  से परा,
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 मर्श  करके  यह  निर्णम  लिया  शया  था  कि
 केवल  उने  मूनियनों  को,  जिन्हें  विगत  में
 मान्यता  दी  जा  चुकी  थी  नीर  जो  विभाग
 के  कर्मचारियों  के  सभी  रगों  का  झब  भी
 व्यापक  एवं  पर्याप्त  रूप  से  प्रतिनिधित्व
 कर  रही  थीं,  जो०  सी०  एम०  मे  भाग  लेने
 के  लिए  मान्यता  प्रदान  की  जानी  ताहिये  |
 उन  मंत्रालयों/विभागों,  के  मामले  में,  जहां
 पहले  से  कोई  मान्यता  प्राप्त  फेडेरेशन/
 यूनियन  एसोसिएशन  नही  है,  झथवा  जहां  वर्त-
 मान  फेडरेशन/यूनियन|एसोसिएशन  कर्मचा-
 रियों  के  सभी  वर्गों  का  व्यापक  एवं  पर्याप्त
 रूप  से  प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  है,  एक
 नई  एसोसिएशन  /यूनियन/फैडरेशन  को  मान्य-
 न्यता  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।  व्यापक
 एवं  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  की  शर्ते  को  पूरा
 करने  के  लिए,  स्टाफ  के  उन  सब  वर्गों  के
 जिनका  कि  वह  एसोसिएशन/यूनियन/
 फैडरशन  प्रतिनिधित्व  करने  का  दावा  करती
 है,  कुल  सदस्यों  का  कम  से  कम  5  प्रति-
 शत  उसके  सदस्य  होने  चाहियें  ।  इसके
 अतिरिवत  इम  सौ०  सी०  एस०  (रैकग्नीणन
 झाफ  सविस  एसोसिएशन)  नियम,  i959
 की  सम्बन्धित  मुख्य-मुख्य  शर्तों  को  भी

 पूरा  करना  चाहिये  a  ऐसी  एसोसिएशन/
 यूनियनफंडरेशन  को  भी  वे  सभी  सुविधायें
 प्राप्त  होंगी  जो  एक  अनौपचारिक  अथवा
 वास्तविक  मान्यता  आच्छ  एसोसिएशन  झादि
 को  दी  जा  जाती  हैं  तथा  इसके  झतिरिक्त
 वह  जे>  स्तो०  एम०  की  संयुक्त  कौंसिलों  में
 श्री  भाग  च्े  की  हकदार  होगी  ।

 Properties  forfeited  under  the  Provi-
 sions  of  smugglers  aud  Foreign
 Exchange  Manipulators  Act,  976

 2496.  SHRI  है.  K.  MHALGI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased to  state:

 (a)  what  is  the  total  number  of
 “ases  and  amount  of  cost  of  the  pro-
 Perties  forfeited  under  the  provisions
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 of  the  smugglers  and  Foreign  Exchange
 Manipulatora  (Forfeiture  of  Pro-
 perty)  Act,  976  during  the  period  of
 last  eight  months;  and

 (b)  in  how  many  cases  the  proceed-
 ings  are  in  progress  and  for  how  long
 and  when  they  will  be  concluded?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  According
 to  information  readily  available,  487
 orders  under  the  Smugglers  and
 Foreign  Exchange  Manipulators  (For-
 feiture  of  Property)  Act,  1976,  were
 Passed  forfeiting  property  valued  at
 Rs,  2.08  crores  during  the  period  of  8
 months  ended  81-10-1977.

 (b)  Forfeiture  proceedings  are  in
 Progress  in  752  cases,  including  305
 Cases  in  which  the  proceedings  have
 been  pending  for  enquiries  for  more
 than  a  year.  In  779  cases,  writ  peti-
 tions  have  been  filed  in  the  High
 Courts  challenging  the  validity  of  the
 Proceedings.  While  efforts  are  bemg
 Made  to  complete  the  pending  pro-
 ceedings  expeditiously,  it  is  not  Dossi-
 ble  to  indicate  when  they  will  be  com-
 bleted  in  view  of  the  extensive  en-
 Quiries  that  are  required  and  also  the
 Neeq  to  afford  adequate  opportunity
 to  the  affected  persons  to  rebut  the
 materials  gathered  by  the  Competent
 Authorities  who  are  conducting  the
 proceedings.

 Committe,  to  in
 between  Alr  India

 Airings

 2497,  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 creas,  efficiency
 and  Indiay

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  set  up  a  Committee  ६0
 increase  the  efficiency  and  co-ordina-~
 tion  between  Air  India  and  Indian
 Airlines,  if  so,  when  and  who  are
 the  members  of  the  Committee;

 (b)  whether  the  said  Committee
 have  submitteg  their  report,  if  so,
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 when  and  what  are  its  recommenda-
 ‘tions;

 (९)  whether
 accepted  the  said
 and

 Government  have
 recommendation;

 {d)  if  not,  why  not?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  Yes,  Sir.
 In  June  1976,  the  Government  set  up
 a  Committee  consisting  of  Secretary,
 Ministry  of  Tourism  and  Civil  Avia-
 tion  as  Chairman  and  the  Director
 General  of  Civil  Aviation,  Director
 Genera]  of  Tourism,  Managing  Direc-
 tors,  Air  India  ang  Indian  Airlines  and
 the  two  Joint  Secretaries  of  the  Minis-
 try,  as  members,  inter  alia  to  identify
 areas  where  there  should  be  greater
 cocrdination  between  Air  India  and
 Indian  Airlines  keeping  in  mind  over-
 all  national  interest,  and  recommend
 specific  measures  for  attaining  this.

 (b)  The  Committee  has  not  yet  con-
 cluded  its  deliberations.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 Advance  Non-plan  Aid  to  States

 2498.  SHRI  PRASANNBHAI
 MEHTA:

 SHRI  SUKHENDRA  SINGH:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  has
 decided  to  provide  advance  plan  as
 assistance  to  the  States  to  bridge  50
 per  cent  of  the  non-plan  deficits;

 (b)  if  so,  the  main  reasons  for  the
 same;

 (c)  whether  this  will  be  over  and
 above  the  plan  assistance  committed
 for  1977-78  in  the  union  Budget;  and

 (d)  to  what  extent  it  will  help
 the  state  Goversuments?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING’  (SHRI
 H,  M.  PATEL):  (a)  to  (d).  Short-
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 fall  in  mobilisation  of  additional  re-
 sources  and  erdsion  of  resources  due
 to  tax  concessions,  relief  to  employees
 and  undertaking  of  a  additional  non-
 Plan  liabilities  by  the  States,  after
 finalisation  of  the  Annual  Plan,  have
 resulted  in  substantial  gaps  im  7९०
 sources  to  finance  the  State  Plans.  To
 enable  the  States  to  maintain  the  ap-
 proved  Plan  outlays  and  to  keep  up
 the  tempo  of  development,  it  has  been
 decided  that  half  of  the  residual  gap
 in  resources  should  be  covered  by
 additional  advance  Plan  assistance
 over  and  above  the  Central  assistaice
 envisaged  at  the  time  of  Plan  formula.
 tion.  It  is  expecteq  that  the  States
 will  be  able  to  cover  the
 remaining  half  of  the  gap  in  resources
 through  their  own  efforts  such  ag
 economy  in  non-Plan  expenditure,  im-
 provement  in  receipts,  collection  of
 dues,  etc.  The  position  is  proposed
 to  be  kept  under  review.

 Urban  Co-operative  Banks  in  the
 Country

 2499.  SHRI  PRASANNEHAT
 MEHTA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  R.B.I.  has  appoint-
 ed  an  ]  members  Committee  to  study
 urban  Cooperative  banks  in_  the
 country;

 (b)  if  so,  when  the  Committee  is
 likely  to  submit  its  report;  and

 (c)  the  main  objects  of  the  pro-
 posed  Committee?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  KRISHNA
 KUMAR  GOYAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No  date  has  been  stipulated  for
 submission  of  the  Committee's  Report,
 but  the  Committee  aims  to  present  the
 Report  by  April,  978
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 (e)  The  terms  of  reference  of  the
 Committee  are:—

 (i)  To  evaluate  the  role  of  pri-
 mary  (urban)  cooperative  banks  im
 the  banking  system.

 (ii)  In  the  light  of  the  above,  to
 indicate  their  future  role  and,  in
 particular,  to  assess  whether  any
 additional  facilities  or  assistance  are
 needed,

 (iii)  To  examine  aspects  such  as
 viability,  lending  procedures  and
 policies  particularly  from  the  point
 of  serving  the  smal]  borrowers.

 (iv)  To  assess  the  extent  of  pro-
 fessional  management  and  adequacy
 of  training  facilities,

 (v)  To  consider  any  other  prob-
 lem  relevant  to  the  above  terms  of
 reference  and  make  recommenda-
 tions.

 Public  Distribution  System

 2500,  SHRI  PRASANNBHAL
 MEHTA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  had  promised  in
 the  month  of  September,  l977  that  by
 the  end  of  October,  977  scheme  for
 enlarging  the  public  distribution
 system  would  be  done;

 (b)  if  so,  whether  this  question
 was  discussed  by  him  with  the  State
 Governments  also;

 (c)  whether  even  in  the  month  of
 November,  this  scheme  has  not  been
 prepared  and  implemented;  and

 (a)  if  so,  the  reasons  for  the  delay?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  KRISHNA  KU-
 MAR  GOYAL):  (a)  to  (d).  Although
 it  was  indicateg  on  22nd  July,  ‘1077,
 that  proposals  in  regard  to  the  stren-
 gthening  of  the  public  distribution
 system  for  esseatial  commodities

 woulg  be  finalised  in  a  period  of  three
 months,  it  has  not  been  possible  to
 take  final  decisions  on  the  subject.  The
 delay  is  mainly  due  to  the  fact  that
 commodities  cover  a  wide  7६६९  of
 articles  and  proposals  contemplate
 formulation  of  long-term  and  short-
 term  policies,  involving  issues  uf  com-
 plex  nature  having  financial  and  other
 imphcations.  In  the  meantime,  short-
 term  measures  are  being  taken  to  en-
 sure  availability  of  items  like  edible
 oils  and  vaaaspati  to  consumers  at
 reasonable  prices,  apart  from  other
 commodities  distributed  through  the
 fair  price  shops.  The  policy  to  be
 adopted  in  this  regard  is  under  active
 consideration  with  the  concerned
 Ministries  of  the  Government  after
 which,  the  matter  wil]  be  considered
 by  the  Cabinet.  After  the  Cabinet
 decides  the  policy  approach  on  the
 subject,  the  matter  will  be  discussed
 further  with  the  State  Governments
 before  policy  decisions  are  finalised
 and  the  State  Governments  askeq  to
 take  up  their  implementation.

 Appointment  of  a  Committee  on  Export
 and  Import  Policies

 MEHTA:
 SHRI  NARENDRA  SINGH:

 Will  th  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Union
 Government  have  appointed  a  Com-
 mittee  on  import  and  export  policies;

 (b)  whether  this  Committee  has
 also  the  power  to  recommend  changes
 in  import  and  export  policies  and
 procedures;

 (c)  whether  the  members  of  the
 panel  are  fhe  same  who  had  been
 advising  the  import  and  export  policy
 to  the  previous  Government  also;  and

 (d)  whether  in  view  of  this,  Union
 Government  are  considering  to  in-
 clude  few  new  members  who  are
 experts  in  import  and  export  trade?
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 ‘rik  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  co-
 OPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):
 fay  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (०)  and  (d).  A  Committee  under
 the  Chairmanship  of  Dr.  P,  C.  Alex-
 ander,  Commerce  Secretary  has  been
 set  up  with  the  following  members:—

 L  Shri  R.  N,  Malhotra,  Addl.  Sec-
 retary,  Department  of  Fconomic
 Affairs,  Ministry  of  Finance.

 2  Shri  M.  R.  Shroff,  Additional
 Secretary,  Department  of  Banking,
 Ministry  of  Finance.

 3,  Shri  K.  V.  Seshadri,  Chief  Con-
 troller  of  Imports  and  Exports,
 Ministry  of  Commerce.

 4,  Dr,  Bimal  Jalan,  Economic  Ad-
 viser,  Ministry  of  Industry.

 The  Committee  las
 following  members:

 5.  Shri  P.  K.  Kaul,  Additional
 Secretary,  Ministry  of  Commerce.

 है,  97,  Vijay  Kelkar,  Feonomic
 Adviser,  Ministry  of  Commerce.

 7.  Dr.  V.  R.  Panchamukhi  (Mem-
 ‘ber-Secretary),  Chief,  Research  ang
 Anzlysis  Division,  Trade  Develop-
 ment  Authority,

 coopted  the

 Amburit  repaid  ulder  Additional
 Emoluments  (C.D.)  Act,  974

 2502.  SHRI  S.  R.  DAMANT:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  amounts  repaid  so  far  85
 instalments  under  the  Additional
 Emoluments  (CD)  Act  974  and  the
 balance  outstanding  at  present;

 (b)  how  much  of  the  repaid
 amount  has  been  mopped  up  by  In-
 vastment  in  the  high-yielding  bonds;

 (0)  whether  Geyernment  has  made
 use  of  or  is  thinking  of  using  the
 deposit  amounts  jn  any  manner;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SIRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  According
 to  the  information  received  by  Gov-
 ernment  so  far,  the  total]  amount  re-
 paid  to  employees  as  on  I-0-977,  as
 instalments  wuoder  the  Additional
 Emoluments  (Compulsory  Deposit)
 Act,  974  was  Rs.  45.6  crores  and
 the  balance  outstanding  on  that  date
 Rs.  36.68  crores  Bulk  of  this  out-
 standing  balance  relates  to  the  third
 instalment  of  additional  wages  depo-
 sits  and  the  second  instalment  of  addi-
 tional  dearness  allowance  ueposits
 due  in  this  year,  repayment  of  which
 is  in  progress  and  is  expected  to  be
 substantially  completeq  shortly.

 (b)  Reference,  presumably,  ji,  to
 the  Nationa]  Development  Bonds  in-
 troduced  on  3l-8+l977.  According  to
 the  information  received  by  Govern-
 ment,  these  Bonds  yieldeq  a  collec-
 tio;  of  about  Rs.  7.5  crores  upto  the
 3508  of  October,  1977.  As  investment
 in  these  Bonds  is  open  to  the  general
 public  and  is  not  confined  to  emplo-
 Yees  covered  by  the  Additional
 Emoluments  (Compulsory  Deposit)
 Act,  1974,  no  separate  statistics  as  to
 the  investment  made  by  the  employees
 in  these  Bonds  are  available,

 (c)  and  (d),  For  sustaining  develop-
 ment  effort  and  to  provide  adequate
 resources  for  investment  in  vital  areas
 of  the  economy,  Government  have
 been  borrowing  from  the  Reserve
 Bank  of  Indig  against  the  amount  in
 the  blockeg  compulsory  deposits.  Thus
 in  the  financial  year  ‘1976-77,  the  bor-
 rowing  in  this  account  amounted  to
 Rs.  486  crores.  This  wag  the  first
 oceasion  when  such  borrowing  was  re-
 sorted  to.  Ik,  the  Budget  for  the  cur-
 rent  financial  year  also,  a  provision
 has  been  made  for  borrowing  Rs.  30
 crores  against  the  blocked  compulzory
 deposits.
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 Statement  Correcting  the  Answer  to
 USQ  No.  533i  dt.  29-7-1977  reg.  Re-
 instatement  of  Shri  .Kripa  Shankar
 Srivastava  amd  other  employees  of
 the  office  of  Accountant  General  Uttar
 Pradesh,  Allahabad.

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  (SHRI
 H.  M.  PATEL):  In  reply  to  Unstarred
 Question  No.  533]  in  the  Lok  Sabha
 on  the  29th  July,  1977,  it  was  stated
 in  the  reply  inter  alia  that  “Shri  Misra
 has  filed  a  writ  petition  in  the  Allah-
 abad  High  Court  against  his  termina-
 tion  and  it  will  not,  therefore,  be  ap-
 propriate  to  review  his  case  which  is
 pending  for  a  decision  in  the  court”.

 "On  receipt  of  further  information  re-
 cently  it  was  found  that  no  petition
 is  actually  pending  in  the  High  Court
 regarding  termination  of  services  of
 Shri  D.  N.  Misra.  Accordingly,  his
 case  as  also  that  of  Shri  N.  K.  Sharma
 were  reconsidered  by  the  Comptroller
 and  Auditor  General  and  order  was
 issued  on  the  5th  November  977  for
 taking  both  of  them  back  in  service
 on  their  previous  levels  with  immedi-
 ate  effect.  ‘The  error  in  the  informa-
 tion  furnished  earlier  to  the  House
 is  regretted.

 Soon  after  the  reply  was  given  to
 the  above  Question  in  the  House,  the
 House  adjourned  sine  die  and  was  re-
 convened  on  4-il-977.  In  the  mean
 time,  the  correct  factual  information

 .  that  no  petition  of  Shri  Misra  was
 pending  in  the  High  Court  was  receiv-
 ed  by  Government  on  the  7th  October,
 977  when  the  Lok  Sabha  was  not  in
 session.  The  earlier  information  could
 thus  be  corrected  only  during  this  ses-
 sion  at  the  first  available  opportunity.

 Statement  Correcting  the  Answer  to
 USQ  No.  6482  dt.  5-8-I977  reg.  AsSess-
 ment  of  Income  and  Wealth  of  Shri
 Vidya  Charan  Shukla.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  While  laying  on
 the  Table  of  the  House,  the  reply  given
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 to  the  Lok  Sabha  Unstarred  question
 No.  642  on  5th  August,  4977  in  the
 thirteenth  line  of  the  reply  to  part
 (b)  of  the  question,  an  inadvertent
 error  has  occurred  in  giving  the  details
 of  the  income  as  “no  return  no  assess-
 ment”  in  place  of  “Rs.  22,250”.

 2.  I  crave  the  indulgence  of  the
 House  to  correct  the  reply  previously
 given.

 ३2  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 NoviFIcATION  UNDER  AIRCRAFT  ACT

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  I  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  of  the  Aircraft
 (Fourth  Amendment)  Rules,  7977
 (Hindi  and  English  versions)  published
 in  Notification  No.  G.S.R.  i63,  in
 Gazette  of  India  dated  the  3rd  Sep-
 temher,  1977,  under  section  i4A  of  the
 Aircraft  Act,  934  together  with  an
 explanatory  note.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-228/77}

 ANNUAL  REPORT  OF  THE  MARINE  PRO-
 pucts  Export  DEVELOPMENT  AUTHO--

 RITY  COCHIN  FOR  1975-76

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  I  beg  to  lay
 on  the  Table:-—

 (l)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Marine  Products  Export  Development
 Authority,  Cochin  for  the  year  1975-
 16,  under  sub-section  (3)  of  section
 22  of  the  Marine  Products  Export
 Development  Authority  Act,  1972.

 (2)  A  statement  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  for

 delay  in  laying  the  above  Report.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 229  177.)
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 Annus,  Reront  of  Traps  Dsve.or-
 unt  Avrzonrry,  New  Deus  ror  1976-
 Lia  Cerrivixe  Accounts  erc.  or  Correr
 Boarp  ror  ‘1074-75,  NOTIFICATIONS
 unptR  Corrre  Act,  Export  (QuALITY
 Conrro,  AND  INsPEcTION)  ACT  AND

 CaRpaMom  Act

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL);  I  beg  to  lay  on  the  Table;

 q)y  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Trade  Development  Authority,  New
 Delhi,  for  the  year  1976-77,  |Placed
 in  Library.  See  No,  LT-230/77).

 @y  A  copy  of  the  Certified  Arc-
 counts  (Hindi  and  English  versions)
 of  the  Coffee  Board  for  the  year
 1974-75,  and  the  Audit  Report  there-
 on,  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-25i/77].

 43)  A  copy  of  the  Coffee  (Second
 Amendment)  Rules,  977  (Hindi  and
 English  versions)  published  in  Noti-
 fication  No.  G.S.R.  327  in  Gazette
 of  India  dated  the  8th  October,  1977,
 under  sub-section  (3)  of  section  48
 of  the  Coffee  Act,  1942,  [Placed  in
 Library,  See  No.  LT-232/77].

 (4)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  under  sub-section  (3)  of  section
 7  of  the  Export  (Quality  Control
 and  Inspection)  Act.  963:—

 (i)  The  Export  of  Ceramic  Pro-
 ducts  (Inspection)  Amendment
 Rules,  i977,  published  in  Notifica-
 tion  No.  SO.  2580  in  Gazette  of
 India  dated  the  3th  August,  1977.

 (in)  The  Export  of  Footwear  (Ins-
 pection)  Amendment  Rules,  ‘1977,
 published  in  Notification  5.0,  2583
 in  Gazette  of  India  dated  the  23th
 August,  1977.

 (iii)  The  Export  (Quality  Con-
 trol  and  Inspection)  Amendment
 Rules,  1977,  published  in  Notifica-
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 tion  Me.  SO.  3603..in  Gazette  of
 India  dated  the  20th  August  TT.

 (iv)  The  Export  of  Crushed
 Bones,  Hooves  and  Horns  (Inspec-
 tion)  Rules,  ‘1977,  published  in  No-
 tification  No.  8.0.  2970  in  Gazette
 of  India  dated  the  11th  Septem-
 ber  1977.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 1283/77).

 (5)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  (Hindi  and  English
 versions)  under  sub-section  (3)  of
 section  33  of  the  Cardamom  Act,
 965

 (7)  The  Cardamom  (Amendment)
 Rules,  1977,  published  in  Notifica-
 tion  No.  G.S.R.  1458  in  Gazette  of
 India  dated  the  5th  November,
 i977.

 (it)  The  Cardamom  (Licensing
 and  Marketing)  Rules,  1977,  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.S.R.
 459  in  Gazette  of  India  dated  the
 Sth  November,  1977.
 [Placed  in  ह.  See  No.

 LT-234/77].

 ANNUAL  REPORTS  ETC,  OF  INDUSTRIAL
 Finance  CorroraTiom  oF  INDIA  FOR  THE
 YEAR  ENDING  30.0.77,  GENERAL  InsuR-
 ANCE  CORPORATION  OF  INDIA  ETC.  FOR
 THE  YEAR  ENDING  81.12.74,  NorTIFIcaTion

 UNDER  GoLp  (CONTROL)  AcT,  ETC.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  I  beg  to  lay  on  the
 Table:-—

 (l)  A  copy  of  the  Annua!  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Industrial  Finance  Corporation  of
 India  for  the  year  ended  the  30th
 June,  ‘1977,  along  with  the  statement
 showing  the  Assets  and  Liabilities
 and  Profit  and  Losg  Accounts  of  the
 Corporation,  under  sub-section  (3)  of
 section  35  of  the  Industrial  Finance
 Corporation  Act,  1948,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-235/77].
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 oe  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindj  and  English  versions)  under
 Rule  6  of  the  General  Insurance

 ‘Business  (Nationalisation)  Rules,  973
 on  the  working  and  affairs  of  the
 General  Insurance  Corporation  of
 India  and  itg  subsidiaries  for  the  year
 ended  3lst  December,  1974.  [Placed
 in  Library,  See  No.  LT-236/77].

 (3)  A  copy  of  the  Gold  Control  (Li-
 censing  of  Dealers)  Amendment
 Rules,  977  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  published  in  Notification  No.
 s.0.  75L(E),  in  Gazstte  of  India  dated
 ihe  4th  November,  ‘1977,  under  sub-
 section  (3)  of  section  4  of  the  Gold
 (Control)  Act,  1908.  [Placed  in  Li-
 brary.  See  No.  LT  1287/77].

 (4)  A  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  77007  (Hindi  and  English
 versions)  published  in  Gazette  of
 India  dated  the  9th  November,  1977,
 under  section  5]  of  the  Finance
 (No,  2)  Act,  97l.  [Placed  in  Libra-
 ry.  See  No.  LT-236/77].

 (5)  A  copy  of  the  Central  Excise
 (Twenty-sixth  Amendment)  Rules,
 1977,  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.  G.S.R.
 १587  in  Gazette  of  India  daled  the
 i9th  November,  977  under  section
 48  of  the  Central  Excise  and  Sait
 Act,  1944.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-239/77].

 (6)  A  copy  each  of  the  Notification
 Nos.  G.S.R.  588  and  589  (Hindi  and
 English  versions)  published  in  Ga-
 vette  of  India  dated  the  l9th  Novem-
 ber,  1977,  under  section  59  of  the
 Customs  Act,  i962  together  with  an
 caplanatory  memorandum,  [Placed in  Library.  See  No.  LT-240/77].

 (7)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  issued  under  the  Centra]  Ex-
 cise  Rules,  944:—

 Gi)  G.S.R,  73(E),  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  23rd
 November,  977  together  with  an
 explanatory  memorandum.

 (ii)  ७8.8,  720(E)  and  ‘T2U(E),
 published  in  Gazette  of  India
 dated  the  28th  November,  977  to-
 gether  with  an  explanatory  me-
 morandum.

 (il)  G.S.R,  629  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  26th
 November,  977  together  with  an
 explanatory  memorandum.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 1241/77].

 2.03  brs.

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY:  Sir,  I  have  to  re-
 port  the  following  messages  received
 from  the  Secretary-General  of  Rajya
 Sabha:—

 (i)  “In  aecordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  27  of  the  Rules  cf
 Procedure  and  Conduct  of  Bus-
 iness  in  the  Rajya  Sabha,  I  am  direc-
 ted  to  inform  the  Lok  Sabha  that
 the  Rajya  Sabha,  at  its  sitting  held
 on  the  ist  December,  1977,  agreed
 without  any  amendment  to  the  Advo-
 cates  (Amendment)  Bill,  ‘1977,  which
 Was  passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  28th  November,
 1977."

 (ii)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  १27  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  the  Rajya  Sabha,  I  am  directed
 to  inform  the  Lok  Sabha  that  ‘he
 Rajya  Sabha,  at  its  sitting  held  on
 the  Ist  December,  977  agreed  with-
 out  any  amendment  to  the  Smith,
 Stanistreet  and  Company  Limited
 (Acquisition  and  Transfer  of  Under-
 takings)  Bill,  1977,  which  was  pa,-
 sed  by  the  Lok  Sabha  at  its  sitting
 held  on  the  28th  November  1977."

 (ii)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  427  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  the  Rajya  Sabha,  I  am  directed

 to  inform  the  Lok  Sabha  that  the
 Rajya  Sabha  at  its  sitting  held  on
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 the  lst  December,  l977,  agreed  with-
 out  any  amendment  to  the  Indian
 Tron  ang  Stee]  Company  (Acquisi-
 tion  of  Shares,  Amendment  Bill,  977
 which  was  passed  by  the  Lok  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  28th  Novem-
 ber,  1977."

 78.05  bra.
 RE.  QUESTION  OF  PRIVILEGE

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 You  will  recall,  Sir,  I  had  given
 notice  of  a  privilege  motion  against
 Shri  Charan  Singh  for  having  misled
 the  House  deliberately  by  giving
 wrong  information  about  a  date  on
 the  question  of  assault  on  the  Sarvo-
 daya  worker  at  Gandhi  Smriti.  I  had
 pointed  out  producing  a  document,  a
 photastat  copy  of  the  order,  that  it
 was  on  3rd  November  that  be  was
 transferred.  But  the  Home  Minister
 in  his  statement  has  said  that  he  was
 transferred  to  Library  from  his  post
 in  October  in  between  the  first  and
 the  second  incident,  and  he  based  his
 case  on  that,  Sir,  you  have  conveyed
 me  only  this  thing  that  you  regret
 that  it  is  rejected—my  notice  No.  rea-
 sons  or  grounds  have  been  given.  I
 had  given  a  copy  even  to  the  Home
 Minister.  If  he  says  that  this  was  a
 mistake,  then  suo  motu  on  his  own,
 in  all  honesty  to  Parliament,  he
 should  have  corrected  that  mistake
 under  Direction  ‘115.  If  he  does  not
 do  that  under  Direction  l5  and  he
 allows  it  to  be  on  record,  then  it  is  a
 deliberate  misleading.  If  it  is  a  delibe-
 rate  misleading,  it  is  a  clear  case
 of  breach  of  privilege  because  the  case
 is  made  out  on  that.  He  says  that,  in
 spite  of  the  transfer,  this  man  con-
 tinued  to  act  as  a  guide  and  continued
 to  tell  people  something  about  RSS.  It
 this  was  his  case  the  facts  show  other-
 wise;  the  photostat  copy  of  the  order,
 which  I  have  given  to  you,  reads  as
 follows:—

 “Shri  N.  Damodaran  WNayyar,
 Guide  in  the  Gandhi  Smriti  Samiti,.

 Deckitenr  2,  err  frivitage:  [ह
 ig  posted  in  the  Library  until  further
 orders,

 Sid.  8,  P.  Pathak,
 1-77."

 So,  how  could  a  case  be  made  on
 the  basis  that  this  guide  was  trans-
 ferred  earlier  and  yet  he  continued
 to  work  as  a  guide  before  November?
 The  second  incident  was  on  the  30th
 October.  Therefore,  the  Home  Minis-
 ter  was  guilty  and  I  had  cited  instances
 from  Shakdher's  Parliamentary  Prac-
 tice  to  show  that  any  such  misleading
 of  the  House  is  a  clear  breach  of  pri-
 vilege.  I  do  not  want  the  Home
 Minister  to  be  hauled  up  for  a  breach
 of  privilege  but  he  must  have  the
 courtesy  and  honesty,  in  the  name  of
 the  privilege  of  the  House,  to  at  least
 come  to  the  House  and  say  ‘all  right,
 under  Rule  ws  it  is  a  mistake:  I
 had  mistaken  information  and  I  cor-
 rect  that  mistake’.  Even  now  if  he
 does  that,  I  will  be  happy.  Let  him
 do  so:  otherwise  it  will  be  8  clear
 breach  of  privilege.  You,  at  least
 should  uphold  justice  and  see  that  the
 House  ig  not  misled.  Therefore,
 kindly  ask  the  Home  Minister  to  cor-
 rect  the  mistake;  otherwise,  he  will
 be  on  record  as  having  misled  the
 House:

 MR.  SPEAKER:  In  this  matter,  the
 nurmal  convention  igs  that  merely  the
 rejection  is  intimated.  But  if  the
 Member  concerned  comes  to  me,  he
 will  be  given  the  reason  also.  After
 calling  for  the  comments  of  the  Depart-
 ment  and  after  considering  all  mat-
 ters  I  came  to  the  conclusion  that
 there  was  no  mis-statement.  If  you
 had  come  to  me  I  would  have  shown
 you  the  entire  record  and  it  would
 probably  have  satisfied  you.

 SHRI  VASANT  SATHE:  |  will  ac.
 company  you  to  your  chamber:  kindly
 satisfy  me  that  there  is  no  mistake.

 MR.  SPEAKER:  I  cannot  guarantee
 that.

 SHRI  VASANT  SATHE:  If  you  show
 me  the  file,  I  will  concede  it:  other-
 wise  he  should  agree.
 -
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 CALLING  ATTENTION  TO  MATTERS
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 (i)  Pusiic  Sarery  UBpINANCE  इडपाह्ा
 BY  THE  JAMMU  AND  KasH™itr  GoverN-

 MENT  AND  REACTION  OF  GOVERNMFNT
 THERETO

 DR.  KARAN  SINGH  (Udhampur):
 Sir,  I  am  on  a  point  of  order.  I  have
 a  very  important  submission  to  make
 with  regard  to  the  Calling  Attention
 Notice  we  had  given.  The  Jammu
 and  Kashmir  Public  Safety  Ordinance
 was  issued  on  the  29th  October  and
 we  started  meeting  here  on  the  iéth
 November.  From  that  time  we  have
 been  seeking  an  opportunity  to  raise
 thi,  issue.  Soon  after  Parliament
 met  we  gave  a  Calling  Attention
 Notice:  I  gave  it,  my  friend  Shri
 Qureshi  gave  it  and  others  gave  it,
 but  the  whole  matter  was  delayed  and
 we  were  given  no  opportunity  although
 I  met  you  and  I  met  the  Prime  Minis.
 ter.  In  the  meanwhile,  25  or  50  other
 Hon.  Members  gave  Calling  Attention
 Notices.  Now,  Sir,  one  month  after  the
 Ordinance  was  issued  and  three  weeks
 after  Parliament  started  meeting,  the
 Calling  Attention  comes  up  and  a  bal-
 lot  is  taken,  but  our  names  do  not
 come  up.  I  want  your  protection,  Sir.
 We  represent,  in  this  House  the  people
 whose  rights  and  liberties  have  been
 trampled  upon  as  a  result  of  this  Or-
 dinance.  If  you  cannot  give  us  an  op-
 portunity  for  a  Calling  Attention,  T
 would  submit  that  you  may  allow  a
 Two  Hour  Discussion  so  that  every-
 body  who  wishes  to  say  something  on
 this  will  have  his  say.  We  have  been
 elected  to  this  House  by  the  people
 and  if  we  do  not  raise  our  voice  when
 their  rights  are  taken  away,  we  are
 not  worthy  of  sitting  in  this  House.
 As  guardians  of  the  rights  of  the
 people  of  India  we  would  request  you
 to  give  us  full  opportunity  to  discuss
 this  matter.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI
 (Ananinag):  Sir  my  submission  to
 you  is  that  we  had  made  submissions

 by  J  &  K  Govt,  (CA)
 to  you  earlier  by  giving  Adjourn.
 ment  Motions  and  Calling  Attention
 Notices.  But  what  has  happened?  I
 am  not  casting  any  aspersions  on
 the  Chair,  but  the  Chair  unfortuna-
 tely  takes  a  longer  time  to  decide  the
 issue  and  matters  go  on  accummulat-
 ing.  In  the  initial  stages  there  were
 only  two  or  three  Calling  Attention
 Notices  before  you,  but  what  happened
 subsequently?  Other  Hon.  Members
 gave  their  motions  (of  course  they
 have  a  right  to  come  to  you  with.
 their  motions)  and  they  have  accum.-
 mulated.  We  do  not  take  any  objec.
 tion  to  the  balloting  system,  but  here
 is  a  peculiar  situation  which  hag  ari-
 sen.  You  have  got  powers  under  the
 rules  to  suspend  a  particular  rule  if
 you  feel  that  the  rights  of  the  Mem-
 bers  are  being  ignored.  Sir,  what  will
 be  the  impression  in  the  Jammu  and
 Kashmir  State?  We  come  from  that
 State—Shri  Thakur  Baldev  Jasrotia,
 Sari  Abdul  Ahad  Vakil,  Dr.  Karan
 Singh,  Smt.  Parvati  Devi  and  myself.
 An  impression  will  go  round  in  the
 State  that  their  representatives  are
 sitting  in  this  House  but  they  have
 not  been  able  to  open  their  mouths  on
 this  important  issue.  I  would  request
 the  hon.  Home  Minister  to  accept  the
 suggestion  made  by  my  hon.  collea-
 gue,  Dr.  Karan  Singh.  Let  him  be  help-
 ful  in  this  matter.  Instead  of  having
 this  Calling  Attention,  you  may  kindly
 allow  a  two-hour  discussion.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore):  We  also  support  this.

 Let  us  have  a  discussion  as  suggested
 by  Dr.  Karan  Singh.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Sir,  I  would  like  to  invite  your
 kind  attention  to  Rule  97  of  the  Rul-
 es  of  Procedure;  Explanation  (ii)  says:

 “Notices  for  a  sitting  received
 upto  030  hours  shall  be  deemed  to
 have  been  received  at  030  hours  on
 that  day  and  a  ballot  shall  be  held
 to  determine  the  relative  priority  of
 each  such  notice  on  the  same  sub..
 ject.”
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 [Shri  Vayalar  Ravi)
 “This  matter  has  been  raised  by  Shri
 Mohd.  Shafi  Qureshi;  there  may  be
 some  other  hon.  Members  including
 myself  who  have  given  calling  atten-
 tion  notices.  When  you  announce  in
 the  House  that  you  will  allow  a  calling
 attention—you  never  said,  you  have
 allowed  it—give  every  Member  a

 «chance  to  give  a  notice  on  this  calling
 attention.  When  a  ballot  is  held,  it
 would  be  obligatory  for  you  to  take
 all  the  notices  together.  Once  you
 admit  a  calling  attention  notice,  the
 other  Members  may  be  given  a  chance
 to  give  their  notices  also.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 The  only  remedy  is  that  a  discussion
 be  allowed  on  this  matter  as  proposed
 by  Dr.  Karan  Singh  That  is  the  only
 solution,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai):  Mr.  Speaker,  Sir,  my
 humble  submission  is  that  a  Calling
 Attention  motion  has  to  be  admitted
 in  the  first  instance,  otherwise  after  a
 lapse  of  time  it  ought  not  to  be  admit-
 ted.  ‘The  Calling  Attention  motion  re.
 lates  to  a  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  if  an  hon.  Member  had
 given  a  notice  of  it  earlier  and  the
 Chair  had  not  found  it  proper  to  admit
 it  at  that  time,  it  looks  rather  strange
 that  the  same  subject  should  form  the
 subject  of  a  Calling  Attention  motion
 now.  It  is  for  the  Chair  to  consider
 whether  the  same  subject  can  be  a
 matter  of  urgent  public  importance  a
 little  later.

 Secondly,  it  is  also  for  the  Chair's
 earnest  consideration  whether  some
 Members  hailing  from  the  same  area
 should  not  figure  in  the  list  of  Mem-
 berg  who  have  given  notice  of  Calling
 Attention.  My  submission  is  that  the
 Chair  can  exercise  its  residuary  powers
 to  include  the  names  of  all  those  Mem-
 bers  who  hail  from  that  area

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 It  is  a  basic  question;  no  question  of

 Member  coming  from  that  particular

 DECEMBER  2,  977  Ordinance  issued
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 State.  The  matter  must  be  discussed  in
 this  House....  (Interruptions).

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  On  a  point  of  order,
 Sir.,....  (Interruptions).
 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  CHARAN  SINGH):  Yould  you

 kindly  call  upon  me  to  read  the  state-
 ment?

 MR.  SPEAKER:  No.

 (Interruptions)
 SHRI  SAUGATA  ROY:  \Ba-

 rackpur):  I  am  drawing  your  attention
 to  Rule  नब,  |  gave  a  Call  Attention
 Motion  and  Short  Notice  Question  on
 the  aflairs  of  Delhi  University.  It  was
 admitted  on  last  Monday  I  got  letter
 from  the  Chief  Examiner  of  Questions
 that  it  has  heen  postponed  by  another
 week.  Meanwhile,  many  things  have
 happened  in  the  University.  In  the
 name  of  arranging  business;  we  are
 postponing  things  and  matters  are  los-
 ing  their  immediacy  and  importance.
 You  must  take  decision  immediately  ta
 say  that  such  and  such  a  thing  has
 been  admitted  so  that  everybody  can
 have  his  chance  to  speak  on  the  sub-
 ject  and  it  does  not  lose  its  efficacy.
 The  method,  therefore,  be  corrected.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  I
 want  to  draw  your  attention  to  Rule
 oUye

 MR.  SPEAKER:  Upto  a  certain
 limit,  it  is  all  right.  Speaker  is  not  the
 only  person  to  obey  the  rules.  Mem-
 bers  have  aiso  to  obey  the  rules.

 So  far  as  Call  Attention  with  re-
 gard  to  Kashmir  is  concerned.  the  first
 notice  was  given  only  by  Shri  Baldev
 Singh  and  nobody  else.  He  is  from
 Jammu.

 (Interruptions)
 Why  don't  you  allow  me  to  speak.  ls

 ft  your  monopoly  to  speak?  I  have  also
 the  right  to  speak.

 The  question  arose.  I  withheld  it  for
 a  few  days.  I  had  explained  that  matter
 to  Dr,  Karan  Singh  and  Shri  Baldev
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 Sita.  Certain  talke  were  going  on.
 I  did  not  want  to  interfere  with  the
 talks  that  were  going  on.  Shri  Baldev
 Singh  pressed  for  it.  I  allowed  a  state-
 ment  under  377.  By  that  time  some
 other  question  came.

 The  Ruie  regarding  ballotting  has
 been  interpreted  earlier.  Once  it  is
 there  on  the  day  of  ballotting  at  0
 ©’  Clock  nobody  could  change  it.
 Whether  there  should  be  a  two  hour
 discussion,  is  a  different  matter?  We
 will  consider  separately.  But  so  far  as
 ballotting  is  concerned  the  Speaker  has
 no  authority  to  change  it.  Only  five
 persons  can  be  allowed.  That  is  provi.
 ded  in  the  rule.  Nothing  can  be  done
 now.

 (Interruptions)

 He  is  raising  a  point  of  order.

 Half  a  day  is  lost  only  on  points  of
 order.  The  business  of  the  House  is
 not  allowed.  Some  of  them  are  perma-
 nent  points  of  order.

 SHRI  KANWAR  I.AL  GUPTA:  I
 may  invite  your  attention  to  Rule  ‘197.
 I  totally  agree  with  the  Chair  that  you
 cannot  force  or  add  anybody’s  name
 in  the  ballot,  Whether  I  belong  to
 Kashmir  or  I  belong  to  Delhi,  it  is
 none  of  the  business  of  the  Chair.  That
 depends  upon  the  chance  or  luck.

 Explanation  under  Rule  97  is—
 “(i)  Where  a  notice  is  signed  by

 more  than  one  member,  it  shall  be
 deemd  to  have  been  given  by  the
 first  signatory  only.

 (ii)  Notices  for  sitting  received
 upto  000  hours  shall  be  deemed  to
 have  been  received  at  0.00  hours
 on  that  day  and  a  ballot  shall  be
 held  to  determine  the  relative  pri-
 ority  of  each  such  notice  on  the  same
 subject.  Notices  received  alter  0.00
 hourg  shall  be  deemed  to  have  been
 given  for  the  next  sitting.”
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 My  submission  is  all  the  notices

 received  upto  0  O'Clock  should  be
 ballotted.  Whether  they  belong  to  a
 particular  area  or  not  is  not  the  ques.
 tion,  What  has  happened  in  this  case
 is  this.  I  send  notice  before  40  00"  clock.
 After  0  days  many  other  notices  are
 also  received.  These  get  piled  up.  They
 come  to  20,  30,  40  and  so  on.  They  are
 all  ballotted.  The  person  who  sends  his
 notice  before  0  O'  clock  is  punished
 unecessarily.  This  is  what  happens.  1
 am  an  active  member;  I  take  keen  in-
 terest  in  the  matter.  I  should  not  be
 punished  for  that.  It  is  altogether  a
 different  matter  whether  my  name  ap-
 pears  in  the  ballot  or  not.  The  moment
 you  admit  the  Calling  Attention  Mo-
 tion,  the  notices  must  be  ballotted.  All
 notices  received  upto  0  O’  clock
 should  be  ballotted.  Now  you  have  not
 been  following  that  old  practice.  What
 i,  going  on  in  your  office  is  this.  All
 those  notices  received  after  0  oO  clock
 or  before  0  O'  clock  or  even  after  70
 days  are  ballotted  together.  This  is  not
 proper.  Admitting  Calling  Attention
 is  under  your  discretion.  You  should
 restrict  It  to  those  cases  only  where
 they  have  given  notices  upto  0  o
 clock.  Then  you  can  have  a  ballot.
 Those  who  give  notices  before  0  O°
 clock  should  not  be  punished.  On  the
 other  hand  they  should  be  rewarded
 because  they  are  very  active.  I  belong
 to  Delhi  and  the  matter  refers  to
 Delhi.  If  I  do  not  send  notice  before
 lo  0  clock,  my  name  will  not  come.
 You  take  those  notices  received  before
 40  O°  clock  and  decide  who  will  sneak
 on  that

 att  हुकम  बन्द  कछुवाथ  (उज्जैन)  :
 माननीय  सदस्यों  द्वारा  जो  नोटिस  दिए  जाते
 है  उन  पर  भापका  जो  निणय  होता  है  उसकी

 सूचना  देर  में  दी  जाती  है।  पहले  श्ापके  निर्णय
 की  सूचना  साननीय  सदस्यों  को  मिल  जानी
 चाहिए  !

 प्रव  श्राप  दो  काम  दिलाऊ  सूचनाय
 स्वीकार  करते  हैं  भौर  एक  एक  सदस्य  झाघ
 प्राध  घंटा  ले  लेता  है  षूरा  भाषण  ही  माननीय
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 सदस्य  दे  देता  है  ।  इसो  में  तोन  सार  घंटे  जले
 जाते  हैं  -  एक  ही  इस  प्रकार  के  नोटिस  को
 आप  &  शौर  लोग  भाषण  न  दें  केवल  प्रश्त  पूछे,
 इसके  बारे  में  झापका  क्‍या  निर्णय  है  !

 SHRI  V.  ARUNACHALAM  (Tiru-
 nelveli):  What  I  suggest  is  that  the
 hon.  Speaker  can  call  the  leaders  of
 the  respective  political  parties  to
 choose  any  one  of  the  speakers  belong-
 ing  to  their  party.

 MR.  SPEAKER:  The  rule  does  not
 permit  me.

 SHRI  V  ARUNACHALAM:  The
 political  parties  can  choose  their  own
 speakers  so  that  they  can  represent
 their  case  effectively.  If  there  is
 chance  for  compromise  that  can  be
 done.  If  not,  then,  ballotting  can  be
 done.

 PROF.  P.  a  MAVALANEAR  (Gan-
 dhinagar):  The  difficulty  arises  because
 the  well  laid-out  rules,  practices  and
 directions  of  the  Speaker  are  occa-
 rionally  disturbed  for  a  variety  of  rea-
 sone

 That  is  why  this  thing  comes  In.
 My  point  is  twofold  one  is  that  with
 regard  to  this  particular  item  of  Kash-
 mir,  the  Ordinance,  as  was  pointed  out
 to  you,  was  issued  as  early  as  on  29th
 October.  And,  when  the  House  met  on
 the  l4th  November,  some  of  the  Mem-
 bers  particularly,  from  Kashmir,  took
 it  alertly  and  immediately  and  gave
 some  notices.

 Now,  in  your  wisdom  you  thought
 that  because  some  information  was
 sought  for,  you  should  wait.  There  was
 ho  question  of  the  earlier  members’
 giving  further  notices.  Why  should
 they  not  be  ballotted  when  the  motion
 was  accepted  by  you?  I  feel  that  these
 notices  also  should  have  been  taken
 into  consideration.  That  is  point  num-
 ber  one.

 Apart  from  this,  my  serious  charge
 is—I  ¢annot  substantiate  it  in  this

 ever,  is  serious,  and  I
 that  all  these  things  should  be  looked

 nto  personally  by  you  because  the
 whole  business  of  giving  notices  is  so
 erratic  or  so  arbitrary  that  quite  often
 I  suspect  that  blank  forms  are  signed
 in  advance  and  given  to  certain  offi-
 cers,

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Mavalankar,
 why  don't  you  give  me  this  informa-
 tion  privately?

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 This  is  a  serious  charge.  You  better
 look  into  it.

 PROF.  P.  G.  MAV4LANKAR:  IT  arm
 only  suggesting  that  many  peorle  here
 only  whisper  and  they  do  not  talk,  But
 T  am  talking.  That  is  my  difficulty.
 This  is  one  aspect  of  the  matter.

 MR.  SPEAKER:  Just  &  minute.  If
 such  things  are  hay-pe:ng  and  if  they
 are  within  your  knowledge,  is  it  not
 your  duty  to  bring  it  to  the  notice  of
 the  Speaker  as  2  Member  of  the
 House?  The  Speaker  alone  cannot  find
 out  all  these  things  unless  somebody
 gives  information.  This  8  8  very  seri-
 ous  charge.  If  that  is  so,  I  must  take
 immediate  steps.  I  entirely  agree  with
 you  that  it  is  serious  if  blat.k  papers
 are  signed  and  g'ven  in  the  office,  I
 have  a  few  other  complaints  wh.ch  I
 am  looking  into.  But,  this  complaint
 bad  not  come  to  me  till  now.  If  you
 had  only  passed  on  this  information
 even  in  confidence,  certainly  J  would
 have  looked  into  ibe  matter.  Instezy  of
 making  it  an  issue  in  the  House,  the
 Members  should  cooperate  with  the
 Speaker  and  help  him  in  the  matter  snd
 give  information  if  there  is  eny  lapse
 or  any  such  thing.  They  are  very  seri-
 ous  matters.  Our  office  must  function
 very  effectively  and  in  order  to  func-
 tion  very  effectively,  the  Members
 must  cooperate  with  the  Speaker  and
 pass  on  such  ‘iforcmotion  because  you
 art  all  ag  much  interosted  in  seeing
 that  the  House  functions  effectively  as
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 am,  We  have  to  see  that  the  office
 functions  property.  I  eam  looking  into
 the  matter.

 (Interruptions)

 PROF.  P.G.  MAVALANKAR:  My
 last  point  was  regarding  the  point  of
 order,  I  support  my  friend  Shri  Shya-
 mnandan  Mishra  in  to  what  he  said.
 When  you  have  certain  tupics  coming
 from  a  particilar  -vrea  the  entire
 newspaper  media,  T.  V.,  ted  and
 ether  coverage  will  sny  thal  only  non-
 Kashmir  Members  in  this  particular  in-
 stance  participated.  Therefore,  would
 it  not  be  possible  for  you—this  may  be
 considered  by  the  Rules  Committee—
 te  so  ensure  that  if  such  subjects  come,
 some  people  from  those  constituencies
 affected  or,  at  least.  «ve  cf  them,
 should  find  a  place  in  the  ballot?  I
 am  not  saying  that  all  of  them  should
 be  there  but  only  one,  so  that  at  least
 one  from  that  constituency  affected  is
 given  the  publicity.  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  |  have  olreadv  cir
 culated  a  letter,  Why  don't  seu  give
 your  suggestions.  I  entirely  agree  with
 you.  (Interruptions).

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sr  k:ndly
 listen  to  me  so  “hat  all  these  confusions
 car.  be  solved.  lave  vou  got  ithe  Rules
 Book  with  you?

 MR.  SPEAKER:  Yes,  [  have  got  with
 Me  the  rules  book.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Kindly  see
 Rule  197.  The  discretion  that  we  are
 talking  of  is  that:

 “(i)  where  a  notice  is  signed  by
 more  than  one  Member,  it  shall  be
 ‘deemed  to  have  been  given  by  the
 first  signatory  only;

 (ii)  Notices  for  &  sitting—we  are
 talking  of  q  sitting  that  is  to  be  un-
 derlined—receiveg  upto  10.30  hours
 shal]  br  deemey  to  have  heen  receiv- ed  at  030  hours  on  that  day  and  a
 ballot  shell  pe  held  to  determine  the
 relevact  priority  of  earh  such  notice
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 on  the  game  subject.  Notices  receiv-
 ed  after  0.30  hours  shall  be  deemed
 to  have  been  given  fcr  the  next  st-
 ting.”

 Therefore,  Sir,  supposing  today  notice
 is  given  by  Dr,  Karan  Singh  and  others.
 That  will  be  the  notice  for  that  sitting.
 In  vour  wisdom  Lecause  of  certamn  dia-
 logues  you  put  it  off.  Then  what  hap-
 pens  ig  that  that  notice  becomes  a
 notice  for  the  next  sitting.  In  the  mean-
 time  other  notices  come.  Threfore
 these  notices  -vincp  were  pul  of  ard
 nestponed  for  the  other  sitting  they
 also  must  get  in  the  ballot.

 Another  thing  is  if  you  feel  that  the
 matter  is  of  such  urgent  public  impor
 tance  and  the  Call  Attention  does  not
 get  reflected—as  is  the  case  today  that
 none  of  these  fit.  persons  are  from
 Kashmir—then  there  is  a  provision  un-
 fer  Rule  184  where'yy  you  can  allow

 a  discussion  again.  (Interruptions).

 Lastly,  Sir,  urder  Rule  5¢  on  q  mat-
 ter  of  urgent  public  importance,  with
 your  consent,  9  ')'scussim  cu7  be  reais
 ed,  80,  there  is  provision  in  our  Rules
 where  a  di  ion  can  be  allowed  were
 Call  Attention  is  not  enough.  377  is  the
 lowest  cetagory;  then  comes  Call  At-
 tention  and  then  a  discussion.  Those
 who  gave  the  notice  first,  of  no  fault
 of  theirs,  did  not  get  the  opportunity
 as  you  put  off  and  that  became  a
 handicap  for  them.  So,  Sir,  you  must
 allow  a  discussion.  Kindly  consider
 these  things  wD  totality  and  allow  a
 discussion  where  they  also  get  a
 chance.

 SHRI  N.  SREEKANTAN  NAIR
 (Quilon):  Sir,  the  sules  do  not  permit
 you  to  transfer  and  mingle  two  days
 notices.  You  can  transfer  it  to  {he  next
 Cay  but  on  the  «ext  “.v  it  should  not
 be  included  in  the  bolle  te.g  because
 the  man  who  gave  the  oolice  wus  nol
 e'  fault.

 SHRI  DINEN  EUATIACHARYA:
 Sir.  there  are  so  many  advisers  to  give
 you  advice.  I  will  request  you  tc  cell



 डा  (i)  Public  Safety

 {Shri  Dinen  Bhattacharya]
 them  in  your  Chamber,  Already  falf-
 at-hour  hag  ben  spent  on  this.

 eft  vite  प्रकाश  त्यागी  (बराइच)  :
 झरध्यक्ष  महोदय,  राज्य  सभा  में  यह  नियम
 है  कि  फस्ट  कम,  Gee")  श्राप  यहां  भी
 यह  नियम  बना  दीजिए  कि  जो  पहले  पांच
 नोटिस  ायें,  उनके  नाम  से  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  ले  लिया  जाये  ।॥

 MR.  SPEAKER:  I  have  heard  every-
 body....

 SHRI  MOHD,  SHAFI  QURESHI:  Sir,
 it  is  a  very  sensitive  matter.

 MR.  SPEAKER:  Plezse  allow  hur  to
 reise  thig  issue.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  If
 you  allow  them  to  have  their  say  and
 do  not  allow  ug  to  have  our  say  I  do
 not  think  that  we  are  doing  a  service
 to  the  country.  If  the  rules  do  not  per-
 mit......

 MR.  SPEAKER:  I  have  hear!  you.

 MR.  MOHD.  SitAFI  QURESHI:  I
 have  faced  three  aggressions  from  Pak-
 istan,  not  you.  [hereforo,  we  have  got
 a  right  to  say.  In  all  humility  I  want
 to  tell  the  Home  Miri-ter  thit  we
 should  have  a  discussion.  Otherwise,
 this  will  create  many  misunderstand-
 ing  and  many  doubts  in  the  minds  of
 people  in  the  country  My  hen,  friends
 here  say  something:  vou  are  talking  of
 provincial  gutonomy  ut  they  are  thin-
 k'ng  of  opting  cut  of  this  country...
 (Interruptions).

 SHRIMATI  AHILYA  P  RAN  GNE-
 KAR  (Bombay  North-Central:  lt  us  a
 he

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dinmond
 Harbour):  When  “irs.  Ganchi  was
 there,  you  were  ull  lke  tei'y  fish  and
 tow  suddenly  you  hive  beesme  a  preat
 Political  analyst.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  You
 bave  become  teilcoats  to  Janta.
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 SHRI  JYOTIRM7Y  BCSU:  We  are
 taileoats  to  nobody....  (Interruptions).

 oft  were  लाल  हेम  राज  | । अ  (वाला-
 घाट)  :  झध्यक्ष  महोदय,  मैं  श्रविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की
 प्रोर  गृह  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
 हैं  भौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  पर
 के  वक्तव्य  दें  ॥

 “जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार
 द्वारा  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लेने,
 समाचार  पन्नों  पर  नियंत्रण  लगाने
 आदि  के  लिए  विशेष  झधिकार  प्राप्त
 करने  हेतु  जारी  किए  गए  लोक  सुरक्षा
 भ्रध्यादेश  ौर  उस  पर  सरकार  की
 प्रतिक्रिया  1"

 (Interruptions)

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 Mr.  Qureshi  has  lost  all  his  Lnlance;
 tkat  is  why  he  's  mak‘ng  all  these  al-
 legations  and  talking  rubbish.

 SHRI  छू.  UthKKAPPA  (Tunkur):
 You  have  heard  them  very  patiently.
 With  great  respect,  I  sulmit  that  you
 should  agree  for  ‘iscusgion,

 SHRI  CHARAN  SIN  JH:  Am  IT  alow.
 ¢ito  make  the  staiainent  or  not?

 SHRI  K.  LAX  APIA:  Shri  Karan
 Singh  and  Shri  Quresin  have  rubm:tt-
 ed  notices,  You  listened  patiently  Wheat
 ig  the  result  of  thut?

 MR.  SPEAKER:  You  de  nci  97१09  me
 te  tell  results,

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN
 :Satara):  From  the  way  we  have  Seen
 functioning,  under  the  cover  of  rules
 we  are  denying  the  right  of  discussing
 many  important  public  matters.  When
 for  the  discussion  of  an  urgent  matter
 of  public  importance  notice  is  given
 and  you  take  weeks  to  take  a  decision
 in  this  matter.  I  musi  make  agriev-
 छा  ce  out  of  that.  An  urgent  ,  ide  mit
 ters  loses  its  sigr.tiennes  f  it  as  not
 discussed  urgently.  Then  the  whole  i
 sue  has  been  put  in  a  straight  jacket  of
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 cali  attention  30  that  only  Ove  tersons
 cami  get  up  and  ask  questions.  J&K
 matter  is  of  nut'tnal  importence.  You
 will  sny  that  you  were  working  wilh-
 iu  the  framewo:*  cf  the  rules.  Cer-
 thinly  you  have  to  do  so.  But  ‘sume-
 times  the  Speaker  has  to  take  a  general
 view  of  the  poltical  situaticn  in  the
 country:  what  are  the  issues  which
 are  exercising  the  minds  of  the  people,
 and  then  give  some  scope  for  them
 to  open  their  minds  here.  If  you  do
 not  do  that  here,  what  will  happen
 cutside?  The  whoie  country  ig  full  of
 an  atmosphere  of  violence  and  if  we
 d»  not  allow  them  to  cpen  their  mcu-
 ihs  here  ang  xoress  themeerlves,  reo
 ple  will  go  in  their  own  way.  This  so-
 yereign  body  ig  meant  to  consiter  all
 such  matters  and  we  find  that  whenever
 we  ask  for  any  discussion  some  evasive
 replies  are  given  to  sidetrack  it.  This
 question  of  Kashmir  js  a  very  import-
 ant  issue.  Therefore,  I  yghould  request
 toc  hon,  Home  Murister  anq  also  re-
 quest  you  that  apart  from  call  atten-
 lion,  let  there  be  some  discussion,
 This  is  an  important  matter.

 SHRI  CHARAN  SINGI!:  |  sbould
 like  to  put  in  a  word.  The  hon.  lender
 of  the  Opposition  hng  just  now  gaid
 that  when  ques‘ie:s  of  pi.blic  imror-
 ance  are  sought  to  te  rnised  thero
 were  esasive  replies  from  the  govern-
 ment,  if  I  understood  him  correctly...

 AN  HON.  MEMBER;  The  Rules.

 ‘SHRI  CHARAN  SINGH:  That  is  a
 matter  between  the  Speaker  and  the
 hon.  Leader  of  the  Opposition,  But  ic
 it  ig  sought  to  convey  the  warression
 that  Government  wants  to  avoid  any
 discussion  or  4iva  evas.ve  rezlies,  I
 humbly  protest.

 MR.  SPEAKER:  Two  questions  have
 been  raised.  One  is  whether  there
 should  be  a  larger  discussion  cr  rot;
 that  is  a  matter  which  I  will  place  ve-
 fore  the  Business  Advisors  Committee
 for  a  decision.  I  have  no  authority  in
 the  matter.  There  is  rule  ‘184,

 SHRI  YESHWANTRAO  CIAVAN:
 This  House  can  decide.  '

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  There  is.
 rule  193,

 MR.  SPEAKER:  Then,  there  was  the
 second  point  of  order.

 DR.  SUSHILA  NAYAR  (Jhansi):  If.
 gou  want  to  have  a  larger  discussion,
 then  there  igs  9  purp.se  in  having  a
 discussion  with  five  or  four  persons,  as
 is  allowed  in  call  attention  under  the
 rules,  In  your  wisdom  you  must  decide
 whether  it  is  to  te  a  call  aftention  o2
 general  discussion:  you  cannot  have
 both.

 It  is  wrong  to  ailow  scme  penple  to
 express  their  opi2:on  now  and  then  to
 have  a  general  discussion  on  the  same-
 matter  later  on.  Whalever  method  you
 May  follow  this  should  be  8५०  ced.

 MR.  SPEAKER:  Mr,  Home  Mii  ister
 shall  we  have  a  general  discussion  for
 two  hours  on  this  matter?

 SHRI  CHARAN  SINGH:  |  have  no
 objection.

 MR.  SPEAKER:  We  wili  have  a  ge
 neral  discussion  on  tnig  mutter

 aft  कचरूलाल  हेमराज  जन :  प्रध्यक्ष
 महोदय,  मुझे  बहस  में  पहले  मौका  मिलना
 चाहिये

 MR.  SPEAKER:  When  we  have
 general  discussion,  you  will  be  alloweq
 to  participate.

 (ii)  Home  Ministry's  REPORTED  Cracu-
 LAR  fe.  SPECIAL  VERIFICATION  OF
 PERSONS  FROM  KERALA  aNp  West
 BENGAL  SEEKING  GOVERNMENT  Em-
 PLOYMENT

 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat).  I
 call  the  attention  of  the  Minister  of
 Home  Affairs  to  tha  following  matier
 of  urgent  public  impoitance  and  705
 quest  that  he  may  make  a  statement
 thereon;
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 “The  Home  Ministry's  reported  clr-

 ‘cular  Making  it  cempusory  to  en-
 force  special]  veriicatiors  te  Le  ccne
 by  the  Central  Intelligence  Hureau
 for  those  seeking  Government  em-
 ployment  from  Kerala  and  West
 Bengal.”

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFF-
 AIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  ‘Sir,
 With  a  view  to  allay  certain  misgi-
 vings  in  regard  to  the  criteria  being
 followed  for  verification  of  the  antece-
 dents  of  candidates  for  employment  in
 the  Central  Government,  clarificatory
 instructions  were  issued  in  September,
 3987  which  provided,  inter-cha,  that
 no  person  should  be  considered  unfit
 for  appointment  solely  because  of  his
 political  opinions  and  only  persons
 who  were  likely  to  be  disloyal  or  to
 abuse  the  confidence  placed  in  them  by
 virtue  of  their  appointment  should  be
 considered  unsuitable  for  employment
 in  the  Central  Government.  According
 to  these  instructions,  the  following
 types  of  persons  could  be  considered
 aumsuitable  for  employment:—

 (a)  those  who  are,  or  have  been
 members  of,  or  associated  with,  any
 body  or  association  declared  unlaw-
 ful,  after  it  was  so  declared,  or

 (b)  those  who  have  participated
 in,  or  associated  with  any  activity  or
 ‘programme—

 (i)  aimed  at  the  subversion  of
 the  Constitution,

 (ii)  aimed  at  the  organised  bre-
 ach,  or  detiance  of  the  law  involv-
 ing  violence,

 (iif)  prejudicial  to  the  interests
 of  the  sovereignty  and  integrity  of
 India  or  the  security  of  the  State,
 or

 (iv)  which  promotes  on  grounds
 of  religion  ,race,  language,  caste  or
 community,  feelings  of  enmity  or
 hatred  between  different  sections

 of  the  people.

 These  instructions  were
 ed taneously  communicated  to  te

 Governments  to  enable  them  to  issue
 directions  to  the  district  authorities  so
 that  the  verification  of  antecedents
 could  be  undertaken  in  the  light  of
 the  criteria  laid  down  by  the  aforesaid
 eircular  of  the  Central  Government.
 The  object  of  the  verification  from  the
 State  Government  is  to  ascertain  all
 the  relevant  facts  which  may  have  a
 bearing  on  the  suitability  of  the  can-
 didate  for  employment  in  the  Central
 Government—the  final  decision  in  the
 matter  resting  with  the  appointing
 authority.

 The  Government  of  Kerala  had  in-
 formed  the  Central  Government  in
 April,  ‘1n67  that  at  will  not  be  possible
 for  district  collectors  in  Kerala  to  give
 facts  regarding  politica]  affiliations  of
 candidates  seeking  employment  under
 the  Centre.  The  Government  of  Ke-
 rala  were  informed  in  October,  967
 that  it  was  with  a  view  to  remove  any
 possible  ambiguity  as  well  as  any  895
 prehensitons  of  political  discrimina-
 tion  that  the  revised  instructions,  which
 I  have  already  explained,  had  been
 issued.  The  Government  of  Kerala
 continued  to  have  reservations  even
 about  the  revised  instructions,  Nor
 was  there  any  indication  that  the  Ke-
 rala  Government  had  issued  any  direc-
 tiong  to  the  district  authorities  to  fur-
 nish  the  relevant  information  in  the
 light  of  the  instructions  of  the  Central
 Government  to  the  appointing  autho-
 rities  concerned.  In  the  circum-
 stances,  the  Central  Government
 decided  that  arrangements  shovid
 be  made  to  obtain  relevant  in-
 formation  about  the  candidates  from
 its  own  agencies  to  the  extent  possible,
 Accordingly,  instructions  were  issued
 by  the  Central  Government  in  Sep-
 tember,  968  for  supplementary  Yeri-
 fication  of  antecedents  of  candidates
 from  Kerala  through  a  Central  Gov-
 ernment  agency.

 After  the  assur-ption  of  office  by
 the  present  Government  in  West  Ben-
 gal,  the  Government  received  infor-
 mation  that  the  Chief  Minister,  West
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 @ents  would  be  qiscontinued  by  the
 State  Government.  In  view  of  this,

 last  that  in  regard  to  candidates  for
 Central  Services  from  West  Bengal
 the  appointing  authorities  may  seek
 supplementary  information  from  Cen-
 tral  Government  agencies.

 I  would  like  to  make  it  clear  that
 there  is  no  question  of  any  discrimi-
 nation  against  any  candidates  from
 Kerala  or  West-Bengal  or  for  the
 matter  of  that  from  any  State  or  re-
 ‘gion  whatsoever.  The  criteria  regard-
 ing  suitability  for  employment  in

 ,  Central  Government  service  would  be
 uniformly  applicable  to  all  candidates
 irrespective  of  the  States  to  which
 they  belong.  The  Central  Govern-
 ment  are  interested  only  in  obtaining
 full  information  sbout  the  antecedents
 of  candidates  and  it  would  be  for  the
 appointing  authorities  to  decide  in
 every  case  whether  information  in
 respect  of  any  candidate  is  such  as
 would  rende,  Lun  unsuitable  for  ap-
 pointment.  If  information  in  this  re-
 gard  is  not  made  available  by  States,
 the  Central  Government  will  have  no
 alternative  but  seek  to  obtain  it
 through  their  own  agencies.  The  Gov-
 ernment  of  West  Bengal  have,  since
 informed  us  that  the  policy  of  the
 State  Government  in  the  matter  will
 not  affect  the  verification  of  antece-
 dents  so  far  as  candidates  for  employ-
 ment  to  Central  Government  services
 and  posts  are  concerned.  The  Central
 Government  will,  therefore,  consider
 the  matter  over  again.

 SHRI  CHITTA  BASU:  I  am  sorry to  express  my  opinion  about  the
 statement  made  by  the  Home  Minister.
 It  is  nothing  but  an  exercise  im  deli-
 berate  evasion  of  certain  things.  If
 you  allow  me  to  say  so,  it  is  an  ex-

 ।  €reise  in  deliberate  distortion  of  facts.
 Tt  is  an  attempt  to  lay  the  blame  at
 the  doors  of  the  others  viz.  Chief
 Minister  of  West  Bengal  and  Kerala. T  have  got  in  my  possession  the  en- tire  circular  which  have  been  circu-
 2767  LS—9

 lated  to  the  appointing  authorities.  It
 is  Ministry  of  Home  Affairs  (Depart-
 ment  Personnel  &  Administrative  Re-
 forms)  O.M.  No.  800i|4(S)|77  Estt,
 (B)  dated  19-9-1977.,  I  do  not  like
 to  read  out  the  entire  circular.  Of
 course,  he  has  got  the  privilege  of
 reading  out  a  long  statement.  But  I
 think  es  a  private  member,  [  do  not
 not  have  that  privilege  of-féading  out
 the  whole  circular  that  is  now  in  my
 possession.

 But  I  want  to  read  out  to  you  cer-
 tain  relevant  extracts  of  it.  The  cir-
 cular  says:

 “According  to  the  instructions  in
 force,  in  respect  of  the  candidates
 selected  for  appointment  to  civil
 posts  under  the  Government  of  India,
 the  appointing  authorities  are  re-
 quired  to  make  a  reference  to  the
 District  authorities  concerned  in
 various  States  in  the  prescribed  form
 together  with  the  attestation  form
 duly  filled  in  by  the  candidates,  In
 the  case  of  candidates,  belonging  to
 West  Bengal,  apart  from  the  usual
 verification  made  through  the  Dis-
 trict  authorities  in  West  Bengal,  the
 appointing  authorities  should,  in
 future,  send  a  s@paraté  set  of  attes-
 tation  formg  for  verification  to  the
 administrative  Ministry|Department
 concerned  with  the  office  where  the
 candidate  is  to  be  appointed.  The
 administrative  Ministry|Department,
 in  turn,  will  send  the  form  to  the
 Intelligence  Bureau,  who  would
 make  such  enquiries  as  may  be  con-
 sidered  necessary  and  send  a  report
 on  the  candidates  to  ihe  Ministry/
 Department  concerned.  It  will  be
 for  the  Ministry|Department  con-
 cerned  to  examine  the  suitability  of
 the  candidate  for  appointment  under
 the  Govenment  in  the  light  of  the
 general  criteria  laid  down  |vide  Mi-
 nistry  of  Home  Affairs  OM  No.  3|8
 (8)  /67-Estt.(B)  dated  the  27th  Sep-
 tember,  1967,  as  also  reiterated  in
 this  Department’s  OM  No.  I80l/
 (S)/75-Estt.  (B),  dated  the  ist
 August  3975]  taking  into  account  the
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 RECOMMENDATIONS  made  by  the
 Intelligence  Bureau  and  come  to  8
 conclusion  on  the  suitability  of  the
 candidate,  The  administrative  Mi-
 nistry|Depertment,  on  consideration
 of  the  recommendations  of  the  In-
 telligence  Bureau,  should  eommauni-
 eate  its  advice  to  the  authority
 which  intiated  the  verification  re-
 ference’  ami  under  se  circumstances
 the  contents  of  the  report  of  the  IB
 or  the  source  of  enquiry  (viz.  IB)
 should  be  commmicated  to  the
 guthority  under  which  or  whom  the
 candidate  is  to  be  appointeq  or  to
 the  candidate  concerned.”

 Th  conclusions  jt  says:
 “,...detailed  verification  to  be

 carried  out  in  the  interest  of  secu-
 rity.”
 Sir,  it  is  clear  that  the  “candidates

 from  West  Bengal  and  Kerala  are  to
 be  subjected  to  double  verification.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diam-
 ond  Harbour),  An  erstwhile  Home
 Minister  js  walking  out.

 SHRI  हू,  LAKKAPPA  (Tunkur):
 Why  can’t  you  comment  on  the  pre-
 sent  Home  Minister?

 SHRI  CHITTA  BASU:  It  is  clear
 from  the  Circular  that  the  candidates
 for  the  appointment  to  the  Central
 Government  posts  from  Kerala  and
 West  Bengal,  particularly  these  two
 States,  are  to  be  subjected  to  double
 verification.  One  verification  ig  nor-
 mally  available,  that  is,  through  the
 District  agencies,  and  another  is  by
 the  Central  Bureau  of  Intelligence.
 The  reason  he  has  stated  is  that  the
 Government  of  Kerala  had  some  re-
 servations  gt  a  certain  stage;  I  think
 it  was  during  the  periog  of  Mr.  E.  M.
 S.  Namboodiripad  in  the  year  ‘1967
 who  protested  against  it.  Afterwards
 he  also  protested  against  it  because
 of  discrimination  and  because  the
 Government  could  not  have  that  kind
 ef  verification  far  particular  candidat-

 es  if  they  are  proved  otherwise  sult-
 alle.  There  he  takes  excuse  fhutt
 learnt  or  hé  was  informed—I  do  an
 know  who  informed  him—that  iit
 West  Bengal  Chief  Minister  has  atte
 decided  or  made  an  announventiht
 that  there  should  not  be  any  verifica-
 tion  for  the  candidates  for  appofrit-
 ment  ynder  the  Government.

 I  do  not  know  from  which  source
 he  knew  it.  Miy  question  at  this  stage
 is  why  has  he  given  his  assent  if  at
 all  he  has  given  his  consent  to  the
 iasue  of  a  circular  of  this  nature  wifh-
 out  verifying  the  truth  of  this  alleg-
 ed  statement  jn  regard  to  the  positien
 taken  By  the  Chier  Minister  of  West
 Bengal  or  by  the  Chief  Minister  of
 Kerala.  Was  he  in  communication
 with  or  consultation  with  the  Chief
 Ministers  of  these  States;  or  did  he
 take  up  the  matter  with  them  ]  want
 to  know  this  because  he  hag  said  that
 there  are  4  criteria  determining  the
 eligibility  of  a  person  fér  appointment
 in  the  Central  Services.  There  are
 normal  avenues  for  verification.  The
 antecedents  of  anybody  who  falls
 within  some  of  those  criteria  can  be
 verified,  I  think,  by  other  methods.
 And  normally  this  kind  of  a  circular
 is  not  at  all  needed,  for  that  reason.
 Is  it  not  a  deliberate  policy  of  dis-
 crimination  against  the  people  of
 Kerala  ang  West  Bengal—the  fact
 being  that  these  people  are  politically
 advanced  and  have  installed  in  power
 a  Government  of  their  choice,  with-
 out  being  influenced  by  anybody?  Is
 it  because  of  the  fact  that  the  people
 of  West  Bengal  and  Kerala,  particu-
 larly  young  men  and  students  are
 very  much  politically  active  and  take
 part  in  democratic  movements  in  these
 two  States?  Because  of  their  partici-
 pation  im  demeeratic  movements,  aré
 they  to  be  barred  from  serving  the
 Government  of  India  or  in  any  of
 the  Central  Governments  posts?  Is  it
 net  en  insult,  and  is  #  not  an  injury?
 How  has  the  Government  come  to  the
 @etision  thet  the  people  of  West  Bea-
 gal  end  Nerala  lack  in  patrictian  aad
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 sincerety?  Why  should  there  be  a
 bar?  It  is  an  insult  and  an  injury
 and  we  refuse  to  submit  to  it.  I  warn
 Government  of  India  to  take  note  of
 it.  Otherwise  there  will  be  poi.tical
 consequences.

 THE  MINISTER  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  If
 the  hun,  Member  wiil  aiiuyw  ve  i  will
 congratulate  him:  for  whipping  up  in-
 dignation  for  a  cause  which  did  not
 exist.  There  is  absolute.\  no  discri-
 mination  being  made  against  young
 men—whether  they  come  from  West
 Bengal.  Kerala  or  from  79  other
 State.  He  has  come  with  certain  pre-
 conceptions;  and  when  he  came  io  the
 House,  he  began  to  speak  without
 reading  my  statement  or  hea'ing  my
 speech;  and  he  has  said  all  these
 things.  What  is  there  in  the  state-
 ment  to  show  that  we  re  go-
 ing  to  make  a  discrimination?
 The  guideline  which  Government
 On  Tadia  laid  down  as  far  back
 as  967  for  determining  suitabi'ity  of
 candidates,  will  be  applicab'e  to  all
 the  candidates,  irrespective  of  the  fact
 of  the  party  to  which  they  ielonged.
 There  is  absolutely  no  difference  in  the
 criteria  which  are  app'ied  to  candi-
 dates—whether  they  are  fiom  one
 State  or  another.  The  question  was  a
 simple  one  of  verification,  We  had  in-
 formation  that  the  new  West  Bengal
 Government  was  not  prepared  to  seek
 such  verification  from  district  magi-
 strates  or  poiice  authorities.  That
 was  our  impression,  or  information;
 but  we  have  received  a  let-
 ter  from  the  Chief  Secretary  of
 the  West  Bengal  Government
 —we  received  it  on  the  27th  October—
 saving  that  whatever  they  have  decid-
 ed.  will  appty  only  to  the  candidates
 for  the  State  Services:  the  practice  in
 regard  to  candidates  for  Central  ser-
 vices  will  remain  unaffected.  If  that
 is  the  position,  we  have  abso'utely  no
 objection.  Simply  we  cou'd  not  issue
 a  letter  to  the  Chief  Secreta'y  or  a
 press  statement,  because  of  the  nroce-
 dure  that  has  to  be  followed  here  in
 regard  to  the  letter  of  the  Chief  Secre-
 tary  in  the  Home  Ministry;  that  is  the
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 only  reason.  I  have  said  that  we  will!
 consider  the  matter  over  again.  Even
 then,  as  2  ‘natter  of  abundant  caution
 I  may  state  here  that  the  clause  in  the
 Government  of  India  circular  in  re-
 gard  to  verification  by  a  Central  Gov-
 ernment  agency  will  be  deleted.  If
 the  Kera'a  Government  also  assure  us
 that  they  will  obtain  the  information
 that  is  necessary  वा  regard  to  candida.
 tes  for  Central  Government  services
 trom  their  State,  we  welcome  it.  So,
 why  is  it  being  said  that  there  is  dis-
 crimina  ion,  they  are  fighting  for  de-
 mocracy  and  all  that?  |  accept  it.

 (i)  Pupiic  SAFETY  ORDINANCE  ISSUSD
 BY  THE  JAMMU  AND  KASHMIR
 GOVERNMENT  AND  REACTION  OF
 GOVERNMENT  THERETO—contd.

 MR.  SPEAKER:  Before  we  adjourn
 I  want  to  state  that  in  regarg  to.  the
 Jammu  and  Kashmir  Ordinance,  a
 statement  has  been  prepared  in  res-
 ponse  to  Call  Atteation  Motion.  I
 will  treat  it  as  statement  laid  on  the
 Tabie.  There  will  be  no  discussion
 now.  It  will  be  taken  up  for  dis-
 cussion  only  when  we  take  up  the
 general  motion  for  discussion.

 THE  MINISTER  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  Sir,
 I  lay  the  statement  on  the  ५४०१९  of
 the  House.

 Statement

 The  Government  are  aware  of  the
 misgivings  about  the  Jammu_  and
 Kashmir  Public  Safety  Ordinance,  3977
 which  was  promulgated  on  the  29th
 October,  1977.  Such  misgivings  are
 understandable.

 2.  The  State  of  Jammu  and  Kashmr:iF
 has  special  problems  of  secur  ty  and
 the  State  Government  have,  therefore,
 enjoyed  very  wide  powers  und»,  their
 own  specia:  laws,  viz.,  the  J  &  K  Pre-
 ventive  Detention  Act,  1964,  the  J  and
 K  Public  Safety  Act,  2003  and  the
 Emergency  Provisions  (Continuance)
 Ordinance.  2003  and  the  rules  framed
 thereunder.  These  enactments  were
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 allowed  to  lapse  in  May  l976  as
 during  the  Emergency  similar  powers
 were  available  to  the  State  Govern-
 ment  under  the  Maintenance  of
 Internal  Security  Act  and  the  Defence
 and  Internal  Security  of  India  Rules.
 The  Defence  and  Internal  Security  of
 India  Act  expired  on  27th  September,
 i977—6  months  after  the  revocation  of
 emergency.  The  Maintenance  of  In-
 ternal  Security  Act  was  applicable  to
 Jammy  and  Kashmir  under  Article  250
 of  the  Constitution  and,  therefore,  this
 law  also  ceased  to  be  operative
 in  Jammu  and  Kashmir  w.th  effect
 from  the  same  date.  The  purpose  of
 the  new  Ordinance  appears  to  be  to  fill
 the  gap  created  by  the  lapsing  of  the
 aforesaig  laws  in  respect  of  that  State
 and  the  Ordinance  is  fuily  within
 their  legislative  competence.

 3.  Generally  speaking  this  Ordi-
 mance  confers  similar  powers  to  the
 Government  as  were  enjoyed  by  them
 under  their  special  laws  which  haveq
 now  lapsed.  In  certain  cascs  the
 penalties  have  been  reduced.  How-
 ever,  in  the  case  of  curbs  on  the  free-
 dom  of  press,  the  new  law  apppeurs  to
 be  more  stringent  in  so  much  ag  sec-
 tion  0  of  the  Ordinance  which  gives
 powers  to  prescribe  publications  con-
 taining  prejudicial  reports  dorg  not
 provide  for  any  judicial  review  unlike
 the  provision?  of  the  Jammu  and
 Kashmir  Security  Rules.  Further,
 section  i.  of  the  Ordinance  gives  wide
 powers  to  the  Government  to  restrict
 the  circulation  within  the  State  or
 prohibit  or  restrict  the  import  into  the
 State  of  any  newspaper,  perio‘lical  or
 publication  for  the  purposes  of  pre-
 venting  activities  prejudicial  to  the
 maintenance  of  comfr-una]  and  region-
 al  harmony  affecting  or  likely  to  af-
 fact  public  order.

 4,  While  we  are  conscious  of  the
 special  needs  of  Jammu  and  Kashmir,
 we  cannot  ignore  the  gross  abuse  to
 which  such  powers  have  been  put  in
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 the  country  during  the  Emergency
 which  is  still  frégh  in  our  minds.
 Hence,  some  of  the  provisions  of  the
 Ordinance,  particularly,  those  relatling
 to  the  curbs  on  the  freedom  of  the
 press  ang  those  empowering  deten-
 tion  of  certain  category  of  persons  for
 28  period  af  2  years  without  disclosure
 of  grounds  and  without  reference  to
 Advisory  Boards  would  deserve  re-
 consideration,

 5.  We  have,  therefore,  drawn  the  at-
 tention  of  the  Jammu  end  Kashmir
 Government  to  thesg  unhappy  features
 of  the  Ordinance  and  have  requested
 them  to  review  the  provisions  of  the
 provisions  of  the  Ordinance  so  that
 the  restrictions  placed  on  individual
 liberty  and  freedom  are  reduced  to
 the  minimum  consistent  with  conside-
 rations  of  security.

 (ii)  Home  MInistry’s  REPORTED  CIR-
 CULAR  re.  SPECIAL  yERIFICATION  OF

 PERSONS  FROM  KERALA  AND  WEST
 BENGAL  SEEKING  GOVERNMENT  हासन
 PLOYMENT-—-contd,

 SHRI  CHITTA  BASU:
 know...

 I  want  to

 MR.  SPEAKER:  In  view  of  the
 statement  of  the  Minister  that  he  78
 Boing  to  withdraw  it....

 SHRI  CHITTA  BASU:  Is  he  going
 to  withd  aw  the  circular?

 MR.  SPEAKER:  Yes,  he  is  going
 to  withdraw  the  circular,  We  ad-
 journ  now  to  meet  again  at  2  O'clock.

 3.02  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  J.nch
 till  Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 lunch  at  Fourteen  of  the  clock,

 (Mr,  छड़ानाफर  Srraxker  in  the  Chair]
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 CALLING  ATTENTION  TO  MAT-
 TERS  OF  URGENT  PUBLIC  IMPOR-

 TANCE—contd,

 (ii)  Home  Mrvistry's  REPORTED  CIR-
 CULAR  T€,  SPECIAL  VERIFICATION  OF
 PERSONS  FrRoM  KERALA  aND  WEST
 BENGAL  SEEKING  GOVERNMENT  EM-
 PLOYMENT—contd.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Shri
 Jyotirmoy  Bosu.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Die-
 mond  Harbour)  Mr,  Deputy-Speaker,
 Sir,  I  have  heard  the  Home  Minister
 with  rapt  attention,  I  have  also  read
 the  statement  that  has  been  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 I  want  to  ask  a  few  things  in  this
 connection  because  this  is  a  matter  of
 very  great  importance.  The  country
 and  particularly  these  two  States
 where  the  young  minds  are  agitated
 very  severely  are  having  a  popular
 Government.  Therefore,  we  would
 like  the  whole  thing  to  be  cleared
 once  and  for  all.

 The  hon.  Minister  knows  that  the
 previous  regime,  the  earstwhile  re-
 gime  of  Shrimati  Indira  Gandhi,  had
 made  the  country  a  police  State—
 it  was  a  full-fledged  police  State.  As
 I  have  understood  it,  he  stands  com-
 mitted  to  dismantle  it,  About  the  cir-
 cular  a  copy  of  which  I  have  in  my
 possession,  I  have  written  to  the  Spea-
 ker  to  allow  it  to  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-258/77],  I  have  gone  through
 all  the  procedure,  It  brings  out  a  few
 things.  Firstly,  this  was  taken  out
 in  1967.  I  suggest  that  the  Home
 Minister  be  requested to  lay  all  the
 four  orders  issued  by  the  Government
 from  967  till  today  on  the  Table  of
 the  House  so  that  we  can  judge  as  to
 what  the  contents  are.  The  first  order
 Was  issued  on  27th  September,  1967;
 the  second  order  was  issued  on  12th
 May,  97l,  the  third  one  was  issued
 in  August,  ‘1975  and  the  fourth  one
 which  has  been  quoted  by  my  hon.

 hai
 who  spoke  before  me  ig  the

 ome  Ministry,  the  Department  of

 Personnel  and  Administrative  Reforms
 Office  Memorandum  No.  900i/4(S)/
 77-Estt.B  dated  19-9-77.  If  the  Home
 Minister  says  that  that  has  been  issued
 without  his  knowledge,  the  House
 could  take  note  of  that.  We  are  not
 going  to  say  that  he  know  it  and  he
 Was  suppressing  it.  I  am  not  a  party
 to  that.  We  would  like  to  know  who
 is  responsible  for  the  issuance  of  this
 circular,  whether  it  was  issued  with
 the  full  concurrence  of  the  Home  Mi-
 nister.

 I  want  to  raise  a  basic  question:
 Why  is  the  CIB  inquiry  needed?  After
 reading  the  circu'ar,  it  does  seem  that
 §t  smacks  of  discrimination.  Perhaps
 one  is  inclined  to  think  that  it  has  been
 issued  because  there  is  an  intensity  of
 left  movement  in  the  two  States.  Your
 cannot  blame  me  for  that  if  I  say
 this—‘because  of  intensity  of  leftist:
 movement  in  these  two  States’,  I  am
 speaking  out  frankly.  I  want  to  ask
 Chowdhury  Saheb  as  to  why  this  po-
 lice  verification  is  needed  at  all.  I
 am  not  saying  this  about  all  police-
 men  in  the  country  and  about  all  ad-
 ministrators,  but  by  and  large,  if  you
 take  an  average  policeman,  we  all
 Know  what  is  his  standard  of  perfor-
 mance,  what  is  his  standard  of  honesty, how  verifications  are  made,  I  know  of
 specific  cases  where  money  has  been
 demanded  from  the  candidates  by  the:
 police  for  giving  a  good  chit
 —it  is  done  by  the  Head
 Constable  or  Assistant  Sub-Inspector or  Sub-Inspector  openly.  The  whole
 thing  is  most  unscientific  and  unwar-
 ranted.  The  hon.  Home  Minister  has:
 said  about  police  verification  in  a
 democracy;  in  the  statement  he  has said.  I  will  elaborate  on  that  little,

 ti
 I  would,  first,  like  to  draw  his  atten-

 ion
 fod

 the  judgment  given  by  hon.
 Mr.  Justice  Chinnappa  Reddy  in  writ Petition  No.  528  of  972  between  A.
 Ramarao,  Petitioner,  and  the  Post-
 Master~General.  Andhra  Circle,
 Hyderabad.  I  will  read  out  only  the:
 important  paragraphs  and  sentences, It  is  said  in  the  judgment:

 “India  is  @  democratic  republic.
 .Ht  was  a0  resolved  by'!ts  people
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 Swenty-five  years  ago,  on  (26-1~1950.
 dt  is  not  a  police  State.”
 Then  he  pays:

 “This  determination  which  has
 meen  written  into  the  Articles  of  the
 Constitution  fn  the  shape  of  rights
 declared  as  fundamental  and  invio-
 able  ic  what  makes  India  democra-
 tic  republic  of  what  marks  India
 from  authoritarian  or  police  States.
 The  right  to  freedom  of  speech  and
 empresaion  is  declared  fundamental;
 Fy  ry  the  right  to  form  associations
 or  unions....”
 In  ह... ज  case  he  says  further:

 6.80  is  the  right  to  equality  of
 epportunity  in  matters  relating  to
 employment  or  appointment  to  any
 office  wmder  the  State.  Yet,  a
 young  man  has  been  denied  employ-
 ment  under  the  Government  on  the
 ground  that  he  was  a  member  and
 ean  attive  worker  of  the  Student
 Federation  of  India  and  that  he  had
 attended  the  Yuvafana  Sangh  meet-
 ing  organized  by  the  Marxist  Com-
 munist  Party  at  Sattempalli.  Patent-
 ly  the  young  man  has  been  denied
 the  right  to  equality  of  opportunity
 im  the  matter  of  public  employ-

 which  has  come  before  me.”

 “While  he  was  undergoing  training,
 he  received  a  communication  from  the
 Assistant  Engineer  purporting  to  dis-
 charge  him  from  the  Training  Centre.
 No  reasons  were  mentioned  The
 petitioner  protested  through  his  advo-
 cate  whereupon  he  was  informed  by
 the  Divisional  Engineer  that  he  had
 been  discharged  from  the  ‘Training
 Centre  as  the  police  verification  re-
 port  was  unfavourable  to  him.

 “,...I  find  that  the  basis  of  the  order
 of  discharge  is  the  following  com-
 munication  received  by  the  ®Divi-
 algoal  Engineer,  Feleertphs,  Gunter,

 ask

 from  the  District  Revenue  Officer
 and  Collector: —

 ‘The  Superintendent  of  Police,
 Guntur,  reported  that  Sri  A.  Rama-
 rao,  resident  of  Perikapadu  of  Sat-
 tenapalli  taluk,  is  the  member  of
 student  federation  and  active  worker
 of  the  S.F.I.  It  is  also  reported  that
 the  individual  has  attended  the
 Yuvajana  Sangh  Meeting  organized
 by  C.P.M.  at  Sattenapalli  on  (2-1-72,
 and  it  is  not  desirable  to  entertain
 him  in  the  Department,”
 So,  Mr.  Home  Minister,  do  you  see

 that  what  goes  on  or  what  is  done  in
 the  field  of  application  by  the  people
 who  are  subordinate  to  you  is  quite
 different  from  what  you  have  told  us
 on  the  floor  of  the  House  here?

 The  judge  further  says:

 “That  is  the  entire  allegation  ag-
 ainst  the  petitioner.  lt  is  seen  that
 it  is  not  alleged  that  he  ever  parti-
 cipated  in  any  illegal  or  subversive
 activity,  Be  it  noted  that  neither
 the  Student  Federation  of  India  nor
 the  Marxist  Communist  Party  is  al-
 leged  to  be  engaged  in  amy  subver-
 sive  activity.”
 He  says  further:

 “The  whole  idea  of  seeking  a  po-
 lice  report  on  the  political  faith  and
 the  past  political  activity  of  a  candi-
 date  for  public  employment  appears
 to  my  mind  to  cut  at  the  very  root
 of  the  Fundamental  Rights  of  equa-
 lity  of  opportunity  in  the  matter  of
 employment,  freedom  of  expression
 and  freedom  of  associetion.”

 “But  why  seek  a  police  report  on
 the  political  faith  of  a  candidate  and
 act  upon  it?  Does  it  mean  that  only
 True  Believers  in  the  political  faith
 of  the  party  in  power  for  the  time
 being  are  entitled  to  public  employ-
 ment?”
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 You  say  that  you  are  ae  believer  in
 democracy;  you  have  to  convince  us

 that.  You  have  to  convince  us
 that  India  is  a  free  democratic  coun-
 acy.  There  is  no  need  for  you  to  have
 poiice  verification.  What  is  the  need
 fer  it,  who  does  it  and  what  is  your
 machinery?  This  hon.  Judge  of  An-
 @pra  Pradesh  has  made  it  amply  clear
 that  a  young  boy  wag  thrown  out  of
 employment  just  because  he  had  at-
 tended  q  meeting  of  the  Students  Fed-
 eration  of  India,  a  legally  registered
 wedy.  I  consider  that  police  verifica-
 tion  itself  is  undemocratic,  unjust  and
 unwarranted.  I  do  not  know  now,  but
 I  knew  once  upon  a  time  in  Home  Mi-

 ,  nistry  there  were  more  communal
 forces  than  in  any  other  Ministry.
 I  have  never  known  a  case  where
 they  have  sent  out  a  circular
 realling  meaning  to  implement  it  ag-
 ainst  the  communal  forces.  How
 many  Ministers  were  there  in  the  pre-
 vious  Government  who  had  been
 members  of  the  communal  forces  ear-
 lier?  Once  there  was  a  Defence  Min-
 ister,  once  a  Minister  of  State  himself.
 To  which  party  did  they  belong  to?
 Do  I  have  to  speak  out  of  this?  Did
 you  think  of  issuing  a  circular  that
 members  of  Shiv  Sena  will  not  be  al-
 lowed  to  join  Government  service?
 I  have  not  known  about  that.  I  also
 get  a  little  bit  of  information;  I  have
 not  seen  such  a  circular.  Can  the
 Home  Minister  say  that  a  circular  has
 been  issued  against  employing  people
 who  were  members  of  Shiv  Sena,  al-
 lies  of  Congress  Party,  or  other  parties
 branded  communalists?  What  action
 has  been  taken  by  the  Home  Ministry
 against  those  who  have  been  creating
 communal  riots,  atrocities  ete  We
 have  not  heard  anything  like  that  They
 cannot  be  touched,  there  ig  a  powerful
 lobby  run  by  the  agents  of  the  capi-
 talist  world,  particularly  of  the  West.
 ‘What  has  happened  to  that?  I  can
 five  you  a  long  list  of  such  people.

 Then  I  come  to  Anand  Marg;  we
 all  know  about  this  organization. T  have  a  letter  written  by  erstwhile
 Home
 ane

 Shri  Yeshwantrac
 tary  evidence—  that

 Anand  Marg  was  getfing  money  from
 American  sources.  Have  you  ever  said
 that  you  will  not  employ  peopte  who
 belonged  to  Anand  Margt  I  may  tell
 you,  Mr,  Home  Minister,  that  the
 Home  Ministry  have  a  number  of
 known  Anand  Margis.  I  had  received

 a  request  from  one  Congress  MP  on
 behalf  of  a  D.LG.  serving  with  the
 Central  Government  for  the  release  of
 his  relation,  belonging  to  Anand  Marg
 in  969  when  we  had  Government  in
 West  Bengal.  ¥ou  do  not  verify  ante-
 cedents  of  persons  who  have  been
 working  for  Anand  Marg.  You  see  the
 Public  Accounts  Committee  Report:
 Shri  Patel  wag  also  a  Member  of  that
 Committee  at  that  time.  A  sum  of  ru-
 pees  three  and  a  half  lakhs  was  not
 returned  to  the  Government.  Shrimati
 Indira  Gandhi  never  wanted  that  mo-
 ney  back.  So,  the  Anand  Marg  was
 financed  by  the  Government.  In  the
 garb  of  relief  and  welfare  a  lot  of
 money  was  taken  away.  I  would  re-
 quest  the  Hon.  Minister  to  check  up
 the  position  from  the  treasuries  at
 Allahabad,  Varanasi,  Ballia,  Darbhan-
 ga  and  Lahiri  Sarai.  I  will  give  him
 all  the  details,  if  he  required.

 The  erstwhile  Prime  Minister  at-
 tended  the  marriage  ceremony  of  Shri
 Prasad's  daughter;  Shri  Prasad  was
 Customs  Collector  and  top  leader  of
 Anand  Marg.  The  then  Minister  of
 State  for  Home  Affairs,  Shri  K.  C
 Pant,  met  the  head  of  the  Anand
 Margis  in  Ranchi,  Nandaji  also  tried.
 These  are  directed  against  the  leftist
 movement,  We  know  the  attitude  of
 the  bureaucracy  and  the  institutions
 which  you  command.

 SHRI  EK.  LAKKAPP.A:  On  g  pont  of
 order.  Names  of  Mr.  Pint,  Nanda  etc.
 are  mentioned.  They  are  not  in  a  posi-
 tion  to  defend  themselves,  If  you  want
 I  can  reel  out  the  names  of  many
 others.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Sir.  althou-
 gh  I  love  to  hear  the  speech  of  Mr
 Jyotirmoy  8087,  I  would  like  to  submit
 that  this  fs  g  Call'ng  Atlention  Motion.
 Be  can  ask  only  questions  two  or  three
 t  in  order  to  clarify  any  doubts  that
 might  have  been  left  in  my  statement.
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 But  he  is  delivering  a  speech,  It  be-
 comes  a  debate.  Then  we  should  be
 prepared  for  a  debate.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  van
 only  ask  questions.

 SHRI  JYOTIRMOY  BUSU:  I  do  not
 desire  to  contradict  the  Home  Mini-
 ster,  an  elder  politician.  He  must  have
 noticed  in  the  last  six  months  that  in
 Calling  Attention  there  is  a  blen-
 ding  of  question  and  debate.  It  bas  al-
 ready  been  the  practice.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  That  is
 very  unfortunate  in  my  opinion.  be-
 cause,  discussion  srouli  be  a  discus-
 sion  and  Calling  Attention  should  be
 a  Calling  Attention.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  wiil  not
 take  much  time.

 SHRI  हू,  LAKKAPPA:  Equal  time
 should  be  given  to  me  also.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 wind  up.

 SHRI  JYOTIRMCY  BOSU:  I  am
 cecnsidering  winding  up.  Pclice  enquiry
 is  a  must  im  some  of  the  cases,  in  pas-
 sport,  certainly;  in  respect  of  visa,  it
 may  be  necessary  in  some  cafes,

 SHRI  CHARAN  SINGH’  Why  at  all?
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  may

 be  the  practice.  ह  ann  not  talking  what
 you  should  do.  I  am  talking  alout  the
 practice.  How  is  it  that  Anand  Margis
 are  throwing  bombs  at  our  embassy
 staff  and  officials  in  foreign  countries?
 How  many  were  allowed  to  get  pass-
 ports  for  going  abroad?  Before  974  I
 have  no  figures,  After  ‘1974,  l  went  out.
 What  were  the  police  doing?  The  po-
 lice  were  inactive.  This  svstem  of  po-

 ice  verification  's  totally  unwarranted,
 unsatisfactory  and  unjust.  In  regard  to
 what  he  says  30  the  first  para  of  the
 statement,  he  is  not  so  innocent,
 We  want  all  the  four  orders
 to  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.  We  should  understend  what
 they  are.  I  think  the  Home  Minister
 has  been  wrongly  advisen.  I  went  to
 know  whether  the  hon.  Home  Minister
 is  going  to  give  orders  forthwith  to

 Pleuse

 withdraw  the  circular  and  to  do  away
 with  police  verification  altogether

 SHRI  CHARAN  SINGH:  |  think  that
 circular  was  necessary.  Now  it  stands
 withdrawn,  not  because  it  was  unne~
 cessary,  but  because  the  State  Goverm-
 ment  itself  now  says  that  their  attl-
 tude,  their  policy  regarding  ver'fica~
 tion  of  antecedents,  shall  apply  only
 te  candidates  who  seek  service  under
 the  State,  not  under  the  Centre.
 therefore  our  circular  also  becomes
 unnecessary  and  so  it  will  be  with-
 drawn.  So  far  as  Kerala  is  concerned,
 it  would  be  withdrawn  crlvy,  when  the
 State  Government  of  Kerala  informs  us.
 about  it  and  gives  us  some  informa-
 tion  which  we  are  seeking.

 If  they  do  not,  then  we  must  obtain
 the  information  through  our  own
 source,  That  is  the  stand  [  take.  £.
 made  this  clear  only  this  morning.

 Now,  the  hon,  Member  hag  raised,
 three  questions—whether  any  verifi-
 cation  at  all  is  necessary.  I  think  he
 has  said  this  either  in  the  heat  of  the
 debate  or  in  his  own  enthusiasm.
 Whatever  you  may  cay,  it  cannot  be
 said  that  every  young  man  is  suitable
 for  employment  becattse  he  has  pass-
 ed  through  oral  or  written  examination
 or  in  the  interview.  Suppose  qg  maw
 suffers  from  a  certain  disease,  A  medi-
 eal  certificate  is  necessary.  Suppose  im
 addition  to  physical  disease,  he  suffers
 from  mental  disease.  We  regard  people
 in  violence  as  having  a  mental  disease.
 In  a  democracy,  a  Government  can  be:
 turned  out  of  office  through  nonviolent
 actions,  I  know  Mr.  Bosu  does  not  be--
 lieve  in  violence.  But,  those  who  be-
 lieve  in  violence  are  even  to-day  iden-
 tified,  Is  it  justified  that  they  should
 be  allowed  to  be  recruited  in  service?’
 If  they  believe  in  sabotage  from  within:
 Government,  then,  I  am  sure.  Mr.
 Bosu  will  not  support  the  recruitment
 of  such  young  men,  So,  some  qualifi-
 cations,  some  criteria,  for  suitability
 are  absolutely  necessary.  ‘You  must
 agree  to  that.  We  may  not  differ  on
 the  kind  of  criterion  or  criteria  that
 we  should  lay  down.  Ags  J  said  in  the
 morning  the  mind  of  the  Government
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 is  open.  I  am  prepared  to  give  up
 those  criteria  only  after  a  discussion
 with  all  the  hon.  Members  sitting
 opposite,  I  am  prepared  to  revise  them.
 But,  criterla  must  be  laid  down,  It
 cannot  be  that  every  young  man  is
 entitled  to  tecruitment  under  the  State
 Service  or  the  service  of  the  Central
 Government.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  They
 are  your  children.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  I  am  pre-
 pared  to  discuss  with  your  friends
 what  the  criteria  should  be.

 The  second  point  that  he  raiser  was
 that  the  police  men  are  nut  responsi-
 ble.  They  cannot  be  believed;  they
 can  be  bribed.  Well,  everybody  can  be
 bribed.  Hven  some  politicians  can  be
 bribed.  Moreover,  we  require  the  cer-
 tificate  or  opinion  of  the  District
 Magistrates  who  seek  certain  infor-
 mation  from  the  police,  It  is  the  Dis-
 trict  Magistrate  who  is  responsible
 and  not  the  police.  Don’t  believe  the
 reports  of  the  police.  They  do  not
 come  to  us  direct;  they  come  through
 the  District  Magistrates.  He  then  ask-
 ed:  who  is  responsible  for  this  circu-
 lar?  Well,  whatever  to-day  goes  under
 the  name  of  the  Ministry  of  Home
 Affairs,  I  am  responsible  for  it.  I  did
 not  see  the  circular  as  to  when  it  was
 issued.  But  the  problem  was  discussed
 with  me  and  it  was  I  who  authorised
 the  Officer  to  issue  the  circular.
 Otherwise,  no  Government  can  be  car-
 ried  on,  So,  I  carry  the  constructive
 ‘esponsibility  for  it,  I  think  this  satis-
 fies  you.  I  am  prepared  to  revise  gnd
 discuss  with  my  friends.  The  criteria
 should  be  laid  down  about  the  suit-
 ability  of  candidates.  Now,  this  should
 satisfy  my  friends,

 tt  विजय  कुमार  मह्होत्रा  (दक्षिण
 दिल्‍ली)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  झभी  जो
 सवाल  उठाया  गया  था,  गृह-मंत्री  महोदय
 ने  उसका  जो  स्पष्टीकरण  दिया,  उससे  यह
 बात  साफ  हो  जाती  है  कि  केरल  झौर
 बंगाल  या  वहां  के  लोगों  के  खिलाफ  कोई
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 डिस्क्रिमिनेशन  तहों  है  झौर  सारे  हिन्दुस्तान
 में  एक  जैसी  चीज  एडाप्ट  की  जा  रही  है  t

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  कोई  लड़का  किसी
 स्टूडेंट्स  फैडरेशन  में  था  या  किसी  स्टूडेंट्स  बाडी
 में  था इसलिए  उसको  तौकरी  से  बाहर  रखा
 जाये,  यह  भी  मुनासिब  नहीं  है।  इसको  होम
 मिनस्ट्र  साहब  ने  क्लरिफाई  कर  दिया  है  1

 इस  समय  खास  तौर  पर  ऐंटीनेशनल  ताकतें

 इतनी  जोर  से  एक्टिव  हो  रही  हैं  भर  इस  बात
 की  कोशिश  कर  रही  हैं  कि  गवर्नेमेंट  के  भन्दर
 झौर  बाहर  जगह  जगह  पर  तोड़फोड़,  सबोटाज
 करके  जगह-जगह  ऐसी  हालत  पैदा  कर  दी  जाए
 जिससे  फिर  से  हिन्दुस्तान  में  एमर्जेसी  की
 जरूरत  है,  यह  बात  लोगों  के  सामने  साबित  हो
 जाये  ।  इसलिए  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  का
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  इस  बात  को
 देखना  चाहिये,  भौर  वह  देख  भी  रहे  होंगे
 कि  इस  वक्‍त  कुछ  तत्थ  इस  प्रकार  की
 कांस्प्रेसी  चला  रह ेहैं  कि  जो  लोग  सविस
 में  आने  वाले  हैं  उनमें  अपने  लोगों  को
 गवर्नेमेंट  के  जितने  भी  स्ट्रेटेजिक  प्याइन्ट्स
 हैं,  वहां  पर  लगा  कर  सा  जाये  ताकि  वह
 प्रन्दर  से  बैठकर  देश  की  व्यवस्था  को
 झस्त-ब्यस्त  कर  सके  ।

 इसलिए  इस  बात  का  ध्यान  रखने  की
 बहुत  जरूरत  है  t

 मैं  मानता  हूं  कि  पिछली  गवर्नमेंट  ते-
 श्रीमती  इन्दिरा  ग्रांधी  की  गव्नेमेंट  ने--इस
 सकुंलर  का  बढ़ा  मिसयूज  किया,  झौर  उसने
 झपने  पोलीटीकल  झापोनेंट्स  को  सरकारी
 तौकरियों  मे  नहीं  भ्ाने  दिया  |  लेकिन  इस
 वक्‍त  पोलीटिकल  एफिलिएशन्स  का  ध्यान
 नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।  माननीय  संदस्य,
 श्री  ज्योतिमंय  बसु,  ने  कहा  है  कि  हम
 अमरीकन  एजेन्ट्स को  सरकारी  नौकरियों  में
 नहीं  रख  सकते  हैं  मैं  इस  बात  से  सहमत
 हैं  कि  शाहे  कोई  झमरीकन  एजेन्ट  हो,  या
 रशन,  चाइनीज,  पाकिस्तानी  ar  इंगलिश
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 एजेन्ट  हो,  उसे  सरकारी  नौकरी  में  भाने
 देगा  बहुत  यलत  बाह  है,  भ्रौर  इतलिए  इस
 we  का  हमेशा  कयास  रखता  भाहिगे  कि
 सरकारी  नौकरी  के  कित्ती  अस्वाती  का
 इन्द्रेस्ट  इस  मुल्क  के  बाहर  तो  नहीं  है  ।

 प्बो  लोग  इमजजेन्सी  के  कोलेबोरेटर्स  थ,
 ति  ध्रफसरों  भौर  एम्प्लाईज  ते  इसमजेसी
 को  बेश  भर  में  लागू  किया,  शौर  कई  प्रकार
 के  जुल्म  किये,  उनमे  से  कुछ  ow  भी
 अपनी  जगहों  पर  बेठे  हुमे  हैं  झोर  फ्लरिश
 कर  रहे  हैं,  भोर  झन्दर  से  ही  सारी  व्यबस्था

 को  सेभोदेज कर  रहे  हैं।  कुलदीप  वायर  कमेटी

 की  रिपीर्ट  मे  कहा  गया  है  कि  जिन  लोभों  ने  प्रेत
 के  सम्बन्ध  में  (भसकल्शपट की  थी,  उनके  खिसाफ
 एनक्वायरी  होती  चाहिए  भौर  उन  पर  रेस्पांसि-
 'बिलिटी  फिलस  होनी  चाहिए,  लेकिन  भ्रश्ती  तक

 ऐसा  नहीं  किया  कया  है।  प्राज  मह्दी -नेशनतभ
 विस  बिजिनेस  झोर  पुरावा  काकस,  ये  तीनों  मित्र
 कर  जड़े  भारी  रुपए  का  उपयोग  कर  के  हिन्दु-
 ह्तान  में  तोड़-फोड़ करना  चाहले  हैं

 इमजेंसी  के  दौरान  जिन  लोगों  को
 च्स्ज  तोड़  कर  नियुक्त  कर  दिया  गया  था,
 जित  के  लिए  पोस्ट्स  क्रिएट  की  गई  थी,
 वे  झाज  भी  उन्हीं  पोस्टस  पर  बैठे  हुये  है
 झौर  फ्लरिश  कर  रहे  हैं  ।  भ्रगर  उनकी
 तरफ  ध्यान न  चिया  गया,  तो  बहुत  नुकसान
 होगा।  मैं  होम  मिनिस्टर  साहव  से  कहना  चाहता
 हूं  कि  वह  इस  तरह  के  लोगों  के  बारे  मे खबरदार
 रहें  '  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  पुराने  काकस  शौर

 एक्स-आइमितिह्टर  के  साथियों  ने  देश  में
 अध्यक्षस्था  पैदा  करने  का  जो  पड़यंत्र  किया  हैं,
 वह  सफल  हो  जाए  जो  तबका  इमजेस्सी
 के  दौरान  ऊपर  झा  गया,  झौर जो  तबका
 ह. ह  भी  देश  में  इमजन्सी  लाना  चाहता  है,
 होश  मिनिस्टर  को  इन  बोनों  के  प्रति  खबरदार
 रहना  चाहिए  q

 पिछली  बवनेजेंड  ने  यूथ  कांग्रेस  की
 रीकमेंडशन  पर  बहुत  से  वकीलों  को  गवने-
 मैंड  के  वकील के  रूप  में  नियुक्त  कर  दिया
 था,  शर  ag  लोग  इमजेंधी  का  प्रचार
 करते  रहे  दुर्भाग्य  से  उत्तमें  से  बहुत  से
 लोग  फिर  से  कई  गवर्नेमेट  एजेस्सीज  से
 गवर्नमेट  के  वकील  नियुक्त  हो  गये  हैं  ।
 वे  लोग  हमारे  केसिज  को  किस  तरह  प्लीड़
 कर  सकते  है  1  वे  जहूर  इस  बात  की
 कोशिश  करेगे  कि  गवर्तेमेंट  के  केसिज
 खराब  हो  जाय,  प्रौर  जिन  लोगों  ने  इमर्जेन्सी
 के  दौरान  जुल्म  किये  थे,  शौर  जिन  के  खिलाफ
 कमीशनों  हारा  एनक्वायरी  हो  रही  है,  उतके
 खिलाफ  केस्निज  सक्सेसफुल  न  हो  पायें  t

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  देश  में  जनतब्न  और  श्रपने  प्रसिपत्ज
 को  बचाने  के  लिए  ऐसे  तबकों  से  खबर-
 दार  रहने  की  जरूरत  हैं।  बजाए  इसके
 कि  इस  सकुंलर  की  छात्म  कर  दिया  जाये,
 पिछली  गवर्नमेट  ने  इसका  जो  मिसयूज
 किया  है,  उसे  खत्म  किया  जाए,  और  इस
 समय  जो  खतरे  है,  उन्हें  देखते  हुये  इस
 सर्कुंलर  को  ज्यादा  सख्त  बनाया  जाये  |

 क्री  चरण  सिह  :  साननीय  सदस्य  ते  कोई
 सवाल  नहीं  पूछा  है

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  (Adoor)  :
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  I  think  ihat
 the  verification  is  not  as  simple  as
 the  hon’ble  Minister  has  tried  to  make
 out.  In  actual  practice  it  has  assumed
 the  character  of  political  discrimina-
 tion  and  in  certain  areas  it  has  gone  to
 the  extent  of  a  sort  of  MaCarthism
 I  am  saying  this  from  my  own  expe-
 rience,  namely,  the  experience  of  the
 people  of  Kerala.  I  can  tell  the  hon'ble
 Minister  that  only  last  week  a  group
 of  people  had  come  from  Kerala  to
 submit  a  memorandum  to  the  Prime
 Minister.  In  that  memorandum  they
 had  appealed  to  the  Prime  Minister  to
 resetore  them  to  the  central  services
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 ftom  which  they  had  been  thrown  out
 because  ef  adverse  police  verification
 report;  only  last  week  they  had  come
 from  Cannanore  and  Calicut.  From
 these  two  districts  alone,  5000  young-
 men  had  been  thrown  out  on  this  basis.
 If  you  take  the  Gtate  as  a  whole  there
 may  be  several  thousands,  40,000  or
 80,000  police  verification  ruined  people.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Thrown
 out  of  what?

 SHRI  P.  KODIYAN:  From  i967
 onwards,  they  have  thrown  out  of  em-
 ployment  sq  many  persons;  that  is  why
 the  memorandum  was  submitted  to
 the  Prime  Minister  last  week.  The
 Kerala  government  hed  objected  to
 police  verification  because  it  has  gone
 against  the  interest  of  the  educated
 youngmen  of  thet  atate;  it  resulted  in
 a  sort  of  political  discrimination,  poli-
 tical  witchhunt.  Therefore  I  do  not
 think  it  is  a  simple  matter  to  find  out
 on  the  basis  of  four  polots  he  men-
 tioned  in  the  statement.  Anyhow,  I  am
 glad  that  he  has  given  an  assurance
 that  he  is  prepared  to  discuss  the  cri-
 teria  to  be  laid  down.  I  should  say that  in  matters  of  appointment  to  cen-
 tral  services,  except  antecedents  which
 show  moral  turpitude  or  habitual  cri-
 minal,  no  other  thing  should  be  taken
 into  consideration.  He  mentioned  about
 violence.  I  am  afraid  here  we  are
 entering  into  a  very  dangerous  aren;  it
 has  been  interpreted  by  police  officers
 in  various  ways.  We  have  enough
 wooden-headed  policemen  in  our  coun-
 try  and  we  have  also  an  archaic  police
 system  in  the  country  which  goes  to
 the  extent  of  even  reporting  the  ar-
 rest  of  an  hon,  Member  of  this  House
 for  having  caused  rowdyism,  So,  I
 should  like  to  ask  the  hon.  Minister
 whether  he  is  prepared  to  review
 eases  of  this  nature  in  Kerala  and
 West  Bengal.  they  had  lost  their  jobs
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 vergecation  1987  throughout  the
 cANRiry  with  i tate-wise  break-~wpo?  ¥
 it  is  not  possible  tp  give  it  now,  will
 he  collect  the  information  end  give  it
 to  the  House?

 SHRI  CHARAN  SINGH:  I  am  sorey
 te  say  that  it  wil]  not  be  possible  te
 review  the  cases  in  any  State  whatse-
 ever  which  occurred  long  ago.  On  the
 egnirary,  I  may  inform  the  House  that
 there  haye  been  very  few  cases  like
 that.  Ido  not  know  the  exact  nymber,
 but  there  may  not  be  even  one  dozem
 capes  in  which  due  to  bad  antecedents
 candidates  may  haye  been  disqualified,
 We  just  keep  it  as  a  safeguard.

 which  I  had  stated,  which  were  men-
 tioned  in  this  circular  of  987  and
 1968.  Nobody  has  been  discriminated
 against  on  the  basis  of  his  member-
 ship  of  any  particular  party.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  @
 point  of  order,  Sir.  The  Andhra  High
 Coyrt  judge  clearly  stated  it.  One
 judge  alone  dealt  with  three  cases.
 Because  the  boy  had  attended  a  meet-
 ting  organised  by  the  CPI(M),  because
 he  was  a  member  of  the  Students
 Federation,  he  was  disqualified.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Where  is
 the  point  of  order?  It  is  absolutely  dis-
 order,  The  Home  Minister  said,  there
 have  been  very  few  cases.  You  cone
 out  with  one  case.  Let  the  Home  Min-
 ister  continue,  Nobody  can  get  up
 unless  he  yields.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Only
 members  of  those  organisations  which
 believe  in  violence  as  the  means  to
 overthrown  the  government,  which
 believe  in  sybversion  of  the  Constitu-
 tion,  which  believe  in  clandestine
 methods  for  overthrowing  the  govern-
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 Shri  Charan  Singh)
 as  a  put  it—from  Kerala  and  West
 Bengal,  that  is  not  possible  or  practi-
 cable,  nor  do  I  think  the  number  he
 has  quoted  can  possibly  be  correct.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  The  whole
 calling  attention  is  based  on  the  special
 verification  to  be  done  by  the  Central
 Intelligence  Bureau  in  the  case  of
 persons  seeking  government  employ-
 ment  from  Kerala  and  West  Bengal.
 Most  of  the  members  who  participated
 have  side-tracked  the  issue.  The  Home
 Minister  at  certain  times  was  very
 reasonable  in  replying  to  my  friend,
 Shri  Jyotirmoy  Bosu,  because  he  has
 been  tamed  by  the  government.  I
 want  to  know  what  type  of  honey-
 moon  is  the  ruling  party  having  with
 the  West  Bengal  Government.  Under
 Article  60  of  the  Constitution,  nobody
 should  be  discriminated  against,  in  the
 matter  of  employment  opporunities.
 Articles  309  and  35  deal  with  the
 creation  of  public  service  commissions.

 The  Calling  Attention  motion  has
 arisen  out  of  a  special  intelligence
 verification  with  respect  to  people
 from  thege  States.  I  think  there  is  a
 special  significance  attached  to  these
 two  States.  When  Mr.  Namboodiripad
 was  ruling  in  Kerala,  sometime  during
 i967—my  memory  is  quite  correci—
 he  made  a  statement  saying,  “I  will
 mutilate  this  Constitution  It  should  be
 removed  lock,  stock  and  barre].”  (In-
 terruptions)  There  was  an  immediate
 response  to  this  from  no  other  per-
 son  than  Mr.  Jyoti  Basu,  the  present
 Chief  Minister  of  West  Bengal.  I  will
 never  agree  to  any  kind  of  verifica-
 tion.  But  the  Home  Minister  has  re-
 ferred,  in  his  reply,  to  those  who  have
 participated  or  associated  with  any
 activity  or  programme  aimed  at  the
 subversion  of  the  Constitution.  The
 idea  of  subversion  of  the  Constitution
 was  amply  clear  in  the  statement  of
 that  gentleman,  Mr.  E.  M.  S.  Nam-
 boodiripad,  who  is  your  partner  today.
 You  are  having  honeymoon  and  under-
 standing  with  them,  The  Home  Minis-
 ter  is  a  Gandhian.  He  will  come  into
 conflict  with  this  State.  Government  is
 encouraging  the  regional  political  par- ties  in  the  States  (Interruptions),  It  .
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 will  give  a  go-by  to  Article  60  of  the
 Constitution.  (Interruptions)  I  am
 not  talking  party  politics.  I  am  talk-
 ing  about  recruitment  policy,  (Inter-
 ruptions),  I  am  not  supporting  the
 intelligence  verification  and  special  in-
 formation  being  collected,  But  there: are  certain  elements  in  this  country, who  might  have  infiltrated  into  the
 Present  Government  through  subver-
 sive  activities.  Take  the  RSS;  jt  is  a
 para-military  organization.  You  want
 to  nurse  it.  They  have  infiltrated  into
 the  universities,  more  than  into  the
 Government.  Anand  Marg  is  operating removing  fish  plates  and  indulging  in
 railway  sabotage,  You  yourself  know
 it.  All  these  actvities  of  sabotage  are
 on  the  increase,  because  you  encourage this  tendency  of  regional  political Parties.  There  is  need  for  a  uniform
 approach  and  understanding,  in  order to  maintain  the  integrity  of  this  nation. All  people  should  be  treated  alike  in matters  of  recruitment  and  other
 things,

 Mr.  Bosu  has  talked  about  the  pre- vious  Government:  and  he  gave  names. Shall  I  quote  names?  (Interruptions) Mr.  Subroto  Mukherjee  was  a  Con- gress  Minister.  Police  People  have  been put  in  charge  of  verification  work  in West  Bengal;  and  Congress  people  can- not  get  any  of  the  €@ppointments  in West  Bengal.  Are  you  going  to  protect the  West  Bengal  Government  which  js acting  against  the  spirit  of  the  Con- stitution  of  India  in  the  matter  of  its
 recruitment  policy?  This  is  how  dis- crimination  is  being  operated  in  West Bengal,  We  are  at  the  mercy  of  the
 different  Governments.  When  discrimi.
 hie

 is  being  made  by  such  States, including  West  Bengal,  are  you  going to  safeguard  our  People?  Suppose People  who  support  Congress  are  not being  recruited,  is  it  not  discrimina- tion?  If  you  do  not  take  any  steps  in these  matters,  what  ig  the  remedy. ‘You  must  remember  that  these  are  the elements  which  are  operating  around you,  Therefore,  you  have  to  ensure that  the
 —

 in  the  matter  of
 recruitment  are  uniformly  operated, There  should  be  no  discrimination. Suppose  some  pecple  are  gympathe-
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 tie  to  some  political  parties,  Uke  the
 Congress,  in  the  matter  of  recruit-
 ment  and  verification,  how  are
 yor  going  to  safeguard  the
 interests  of  hundreds  and  thousands  of
 young  people  who  want  to  seek  em-
 ployment  at  the  State  level?  Will  you
 kindly  give  an  assurance  in  this  mat-
 ter?

 SHRI  CHARAN  SINGH:  I  am
 afraid,  my  hon.  friend  has  said  nothing
 which  is  relevant  to  the  motion  that
 is  before  the  House,  or  which  demand:
 a  reply,  though  he  bas  sail  that  ne
 wants  a  categorical  assurance.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Shir,  J  re-
 ferred  {vu  discrimination  towards  some
 people  in  the  matter  of  employment,
 purely  on  political  grounds.  He  did
 not  answer  that.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  sre
 discussing  a  particular  circular.  All
 the  matters  you  are  referring  to  do  not
 pertain  to  that  circular.

 4.52  hrs.
 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 TMRTEENTH  REPORT
 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAI

 \Ghazipur)  I  beg  to  presenet  the  Thir-
 teenth  Keport  of  the  Public  Accounts
 Committee  on  paragraphs  of  the  Re-
 port  of  the  Comptroller  and  Auditor
 Gentral  of  India  for  the  year  1973-74, Union  Government  (Civil),  Revenue
 Receipts,  Volume  I  Indirect  Taxes  re-
 lating  to  Union  Excise  Duties.

 44.53  hrs,
 PETITION  °E,  UNEMPLOYMENT,
 PRICE-RICE,  LOWERING  OF  VOT-

 ING  AGE,  ETC.
 SHKI  fom  K.  CHANDRAPPAN

 {(Cannanore):  Sir,  I  beg  to  present  a
 petition  signed  by  Shri  Amarendra
 Narain  Sinha  and  others  regarding

 unemployment,  price-rise,  lowering  of
 voting  age,  inclusion  of  right  to  work

 BOR,  2.2

 in  Fundamental  Rights,  educational
 reforms,  atrocities  on  Harijans  and
 other  weaker  sections  of  society.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  With
 your  permission,  Sir  I  rise  to  an-
 nounce  that  Govenment  Business  in
 thig  House  during  the  week  commenc-
 ing  5th  December,  ‘1977,  will  consist
 of.—

 ay  Consideration  of  any  item  of
 Government  Business  carried  over
 from  today's  Order  Paper.

 (2)  Discussion  on  the  Resolution
 regarding  Report  of  the  Railway

 Convention  Committee.

 (3)  Cosideration  and  passing  of
 the  Supreme  Court  (Number  of
 Judges)  Amendment  Bill,  1977.

 (4)  Discussicy,  and  voting  on  Sup-
 plementary  Demands  for  Grants
 (General)  for  ‘1977-78.

 (5)  Consideration  and  passing  of
 the  following  Bills  us  passed  by
 Rajya  Sabha.—

 (a)  The  Reguisitioning  and
 Acquisition  of  Immovable  Pro-
 perty  (Amendment)  Bill,  1977.

 (b)  The  Betwa  River  Board
 (Amendment)  Bill,  ‘1977.

 It  38  also  proposed  to  provide  for:—

 (a)  Further  discussion  on  the
 motion  regarding  statement  on  two
 serious  train  accidents  on  Monday,
 the  5th  December,  A977.

 (b)  Discussion  on  the  Agreement
 with  Bangladesh  on  suring  of  the
 Ganga  Waters  at  Farakka  on  Tues-
 day,  the  6th  D:cember,  1977.

 (ce)  Discussion  on  the  motion  re-
 garding  economic  backwardness  of
 Eastern  U.P.  at  3.30  छ.  M.  on
 Wednesday  the  7th  December,  ‘1077.
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 [Shri  Ravindra  Varma)
 (0)  Further  discutsion  an  the  He.

 port  of  the  Commission  of  Inquiry
 into  the  disappearance  of  Netaji
 Subhas  Chandra  Bose  on  ‘Thursday,’
 the  8th  December,  ‘197%.

 (९)  Discussion  on  recent  floods  in
 various  paris  of  the  country  on
 ‘Phursday,  the  8th  December,  ‘1977.

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  I  have  written  to  the
 Chair  that  I  want  fo  make  a  submission
 when  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  finishes  his  statement,  and  that
 I  want  him  to  request  his  colleague,
 the  Minister  of  Educatifin,  to  make  a
 Statement  next  week  on  the  matter  of
 wet  including  Ahmedabad,  my  home
 city  and  constituency,  in  the  itinerary

 of  the  Bolshoi  ballet  from  Russia
 which  is  now  visiting  India  and  is
 scheduled  to  go  to  Bombay,  Delhi
 Calcutta  and  Madras.  Ahmedabad
 kkeas  goi  the  largest  and  the  best
 theatre,  most  well-equipped  for  this
 purpose.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  [  am  very
 serry  that  the  form  of  Parliament
 sould  be  used  for  this.  You  should
 have  approached  the  Minister  and  Set-
 tled  the  matter  with  him.

 PROF.  P.G.  MAVALANKAR:  The
 Ministry  was  approached,  but  they  do
 net  listen.  This  is  an  important  mat-
 ter  because  every  time  important  in-
 ternational  cultural  teams  come  here.
 they  go  only  to  these  four  cities  of  the
 country  and  other  major  cities  are
 ignored.  Especially  when  there  are
 facilities  available,  why  should  they
 be  denied?  I  want  the  Minister  to
 make  a  statement.

 4.57  hrs.
 ELECTION  TO  COMMITTEE

 Corrsr  Boarp

 बाशिल्य  तथा  सायरिक  पूति  झीर
 सहकारिता  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री

 “fe  कॉफ़ी  भधितियम,  .942  की
 धारा  4  की  उपक्ारा  (2)
 (@)  के  क्षमुसरंण  में  इस
 सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  मे,
 जैसा  भ्रष्यक्ष  निदेश  दें,  उक्त
 भ्रधिंनियम  के  न्य  उपबन्धी
 के  झब्यघीन  काफी  बोर्ड  के
 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने
 के  लिये  अपने  में  स्व  दो  सदस्य
 निर्वाचित  करें ।”

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  in  pursuance  of  sub-section
 (2)  (b)  of  section  4  of  the  Coffee
 Act,  i942,  the  members  of  this  House
 do  proceed  to  elect,  in  such  manner
 as  the  Speaker  may  direct,  two-
 members  from  among  themselves  to
 serve  as  members  of  the  Coffee
 Board,  subject  to  the  other  provi-
 sions  of  the  said  Act.”

 The  motion  was  adopted.

 4.58  brs.

 LOKPAL  BILL

 APPOINTMENT  OF  MemBers  TO  JOINT
 CoMMITTZE

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  do  appoint
 Sarvashri  Ragavalu  Mohanarangam
 Daulat  Ram  Saran  atid  Hukam  Deo
 Narain  Yadav  to  the  Joint  Com-
 mittee  on  the  Bill  to  provide  for  the:
 appolntment  of  a  Lokpal  to  In-
 quire  into  allegations  of  misconduct
 against  public  men  and  for  matters
 connected  therewith  in  the  vacancies.
 caused  by  the  resignations  of  Sarva
 ahri  a.  D.  Sdmasundaram,  Chand.
 Ram  and  Arif  Beg.”
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 MA.  DEFUTY-SPEAKER;  The
 question  is:

 “That  this  House  do  appoint  sarva-
 Shri  Hagavalu  Mohauarengam,
 Datilat  Ram  Baran  208  Hukam  Deo
 Narain  Yadav  to  the  Joint  Com-
 mittee  on  the  Bill  to  provide  for
 the  sppointment  of  a  Lokpal  to  ine
 quire  into  allegations  of  miscortduet
 against  public  men  and  for  matters
 connected  therewith  in  the  vacan-
 cies  caused  by  the  resignations  of
 sarveshri  S.  D.  Somasundaram,
 Chand  Ram  end  Arif  Beg.”

 The  motion  was  adopted.

 ib  bes.

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 Ercxta  Report
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA);  I  beg  to  move:

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Eighth  Report  of  the  Business
 advisory  Committee  presented  to  the
 House  on  the  Ist  December,  1977."

 The  motion  was  adopted,

 5.6  hrs.

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR
 GRANTS  (GENERAL),  2977T-78

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING,  (SHRI
 H.  M.  PATEL}:  I  beg  to  present  a
 Statement  showing  Supplementary  De.
 mands  for  Grants  in  respect  of  the
 Budget  (General)  for  1977-78.

 —

 5.02  brs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377
 (i)  REPorTED  MIXING  OF  RAPE-SEED  OIL

 IN  MUSTARD  OIL  AND  ADULTERATION
 OF  VARASPAT  WITH  IRIURIOUB  OS
 AND  FATS,

 Rule  977  286

 SHRI  JYOTIRMOY
 Day

 (Dia-
 mond  Harbour)  Sir,  under  Rule  ‘8T7,.
 I  wish  to  valee  the  following  matter: —

 Once  agdin  #  big  butygling  in  sdftle
 cooking  médium  is  taking  place.

 ‘The  imported  rape  seed  oil  which
 was  finding  its  way  in  abundance  inte.
 mustard  of  and  being  sold  bétweeh
 Rs.  0  and  Rs.  l4  was  being  sold  also
 as  rape  seed  oil  at  the  rate  of  Rs.  7.30
 per  kilo.

 Due  to  failure  on  the  part  of  con-
 certied  autiorities,  the  edible  oil  re.
 serves  of  STC  in  the  sorth  have  towe-
 hed  a  new  low.  This  situation  is  beiag
 taken  advantage  of  by  the  Vanaspati
 makers.  It  is  reported  that  the  Gov-
 ernment  igs  now  being  made  to  supply
 them  the  rape  seed  oil  at  the  rate  of
 Rs.  5.85  a  kilo  which  means  about
 Rs.  2.50  Yesa  than  what  it  costs  tie
 Government  and  for  this  the  excheque-
 is  to  pay  to  cover  the  loss  of  the  STC.
 Besides  taking  advantage  of  the  situa-
 tion,  mrést  injurious  oils  and  fats  are
 being  used  ag  adultrants  for  produc.
 tion  of  Vanaspati.  The  makers  of
 Dalda  Vanaspati,  ic,  the  Hindustan
 Levers,  one  of  the  biggest  miuiti-natio-
 nal  corporation  have  been  caught  in
 Ghaziabad  in  processing  adultrated  til
 oif  for  which  @  case  is  pending  befére
 a  court  in  U.P.  Sometime  ago,  the
 makers  of  “RASU!”  vanaspati,  (Modi’s
 was  caught  in  Calcutta  using  linseed
 oil  as  an  adultrant,

 The  Ministers  of  Commerce  and
 Health  may  please  be  asked  to  make
 a  statement  on  this  serious  issue.

 (ii)  DEMAND  FOR  WITEDRAWAL  of
 RESTRICTIONS  ON  REFUND  OF  DEPOSITS-
 UNDER  COMPULSORY  Dercerr
 SCHEME.

 को  नोहर  लाल  (कानपुर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  25  जुन,  1975  को  इस  देश  में
 श्रीमती  न्दिरा  गांधी  भौर  कांग्रेस  में  इमर्जेम्सी
 का  काला  काबूम  पास  किया  था।  हमजेन्सी
 के  दौरान  मज़दूरों  क ेलिए  कम्पलसरी  डिपाफिंट
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 [जी  भनोहर  लाल]
 स्कीम  लागू  की  गई  थी  भौर  उतका  बोनस
 का  प्रप्तिकार  छीन  लिया  गया  था।  जनता
 पार्टी  की  सरकार  बनने  के  बाद  सी  ०ही  ०एस०
 को  ख़त्म  कर  दिया  गया  शौर  बोनस  के
 अधिकार  को  रेस्टोर  कर  दिया  गया।  लेकिन
 नसी०्ही०एस०  के  तहत  कर्मचारियों  का  जो
 चैसा  जमा  था,  उसे  वापस  करने  के  सम्बन्ध  में
 कुछ  शर्तें  लगा  दी  गई  हैं,  जिनके  कारण  कर्म-
 चारियों  को  बहुत  दिक्कत  का  सामना  करना
 दि...  रहा  है,  भौर  बड़ा  भ्रष्टाचार  भी  फैल
 रहा  है।  सरकार  से  मेरा  निवेदत  है  कि
 जो  शर्तें  लगा  दी  गई  हैं,  उन्हें  खत्म  करने  के
 सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  एक  स्टेटमेंट  दें,
 जिससे  कर्मचारियों  का  व्यापक  असंतोष,
 और  भ्रष्टाचार,  खत्म  हो  और  drott  १एस०
 के  तहत  जो  पैसा  जमा  है,  वह  कर्मचारियों  को
 वापस  मिल  सके।

 iii)  ‘Dacorr  MENACE  IN  THE  CHAMBAL
 VALLEY

 श्री  छिराम  ध्र्गल  (मुरैना)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  नियम  377  के  झन्तगंत  चम्बल
 चैली  में  डाकू  समस्या  के  पुनः  पैदा  होने  की
 ओर  सदन  का  ध्यान  भझ्राकषित  करना
 चाहता  हूं।

 चम्बल  नदी  उत्तर  प्रवेश,  राजस्थान  और
 मध्य  प्रदेश,  इन  तीन  राज्यों  की  सीमा  बनाती
 है।  चम्बल  नदी  के  आस-पास  का  इलाका
 डाकुशों  की  वजह  से  बदताम  और  पीड़ित  था  |
 माननीय  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  ने
 974  में  डाकुप्ों  का  झात्म-समर्पण  कराया  |

 उसके  बाद  उस  क्षेत्र  के लोग  शान्ति  से जीवन
 व्यतीत  करने  शौर  विकास-कार्यों  भें  अपना
 यान  लगाने  लगे  थे।  परन्तु  खेद  की  बात  है
 ह. अ  उस  क्षेत्र  में  झन  स्थिति  फिर  से  बिगड़

 गई  है।
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 And 77  को  प्रसना  अभ्याहू,  किला

 मुरैना  के  गांव  रैपुरा  में  डाकुभों  ने  भयानक
 डीसी  डाली।  डाकुझों  की  गोली  से  एक
 महिला,  सावित्री,  की  घटनास्थल  पर  ही
 मृत्यु  हो  गई  एवं  डाकुओं  की  भयंकर  गोली-

 वारी  से  नाहर  सिंह,  मायादेवी,  दीपा  शाम,

 मथुरा  सिंह,  बैजनाथ  सिंह,  सिया  दुलारी  शौर
 मायादेवी  श्रादि  गम्भीर  घायलावस्था  में
 अ्रस्पताल  में  भर्ती  हैं।

 5~lI-77  को  किशोरगढ़  में  डकैती
 पड़ी,  जिसमें  डाकू  एक  लाख  रुपये  का  माल

 लूट  कर  ले  गये।  6-2I-77  को  जौरा

 मुरैता  रोड  पर  एक  ट्रक  के  पहिये  में  गोली
 मार  कर  डाकुझों  ने  द्रक  के  माल  को  लूट
 लिया।  ग्वालियर  भें,  जहां  डी०भ्राई०जी,
 एस०  पी ०,  To  भाई०  जी०  और  डी  oT  ०पी  ०

 रहते  हैं,  इंद्रगंग  थाने  के  पास  डकती  पड़ी।
 वह  कमिश्नरी  स्थान  है।  पुलिस  के  देखते-
 देखते  डाकू  माल  लूट  कर  ले  गये  भौर  एक
 झादमी  की  हत्या  कर  दी।

 इस  प्रकार  की  झनेक  घटनायें  हो  रही  हैं  1
 चम्बल  नदी  के  आस-पास  के  इलाकों  में  रहने
 बाले  लोग  डाकुशों  के  भय  से  मुक्त  झोर

 सुरक्षित  हो  गये  थे।  लेकिन  भब  वे  पुनः
 यह  महसूस  करने  लगे  हैं  कि  उनका  वहां  रहता
 मुश्किल  हो  गया  है।  वहां  पर  हरिजन  ौर
 झ्रादिवासियों  की  प्रचल  सम्पत्ति  को  दिन-दहाड़े
 लूटा  जा  रहा  है  ।  श्योपुर  मुरैना  में  एक
 हरिजन  महिला  को  ज़िन्दा  जला  दिया  गया
 झौर  वह  एक  मास  से  मरणासन्न  ग्रवस्था  में
 झस्पताल  में  भर्ती  है।

 जनता  पार्टी  की  सरकार  भर  प्रधान  मंत्री,
 श्री  मोरारजी  देसाई,  ने  यह  घोषणा  की  हैं  कि
 अगर  कहीं  हरिजनों  तथा  आझादिवासियों
 पर  प्रत्याचार  या  प्रत्याय  होगा,  तो  वहां  के

 एस०पी०  और  कलेक्टर  को  दोषी  ठहराया
 जायेगा।  मैं  सरकार  से  यह  जानता  चाहता
 हूं  कि  इस  प्रकार  की  जो  घटतायें  हो  रही  है,



 289  Matters  under  AGRAHAYANA  ll,  809  (SAKA)

 उनके  सम्बन्ध  में  कितने  एस०पीज़०  और
 कलिक्टर्ज  क  खिलाफ़  कार्यवाही  की  गई  है।

 डाकू  समस्या  को  हसेशा  के  लिए  समाप्त
 करते  के  लिए  गन्द्रीय  सरकार  को  ठीस  कदम
 उठाने  चाहिए  झौर  चम्बल  बीहड  तथा  प्रन्‍्य
 बीहड़ों  का समत्त  नीकरण  करने  के  लिए  कोई
 योजना  बनानी  चाहिए।  जब  प्रात्म-समर्पण

 हुआ  था,  तो  वहू  कांग्रेस  सरकार  का  डाकुधों
 के  सामने  आत्म-समर्पण  हुआ  था;  नकि
 डाकुग्रो  ने  कांग्रेस  सरकार  के  सामने  झाह्म-
 समर्पण  किया  था।  उस  समय  इस  समस्या
 16  थोड़ा  बहुत  हल  निकल  आया  था।
 जैमा  कि  मैंने  कहा  है,  यह  समस्या  हमेशा  के
 लिए  समाप्त  हो,  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  चम्बल  बीोहट  का  समतलीकरण  कराया
 जाण,  शर  जमीन  की  कमी  को  देखते  हुए
 रेवाइन  रीग्लेमेशन  के  भ्रस्तर्गत  समतलित
 की  हुई  भूमि  को  हरिजनों  और  झ्रादिवासियों
 मे  बांट  दिया  जाये  |

 एक  बात  मैं  और  सरकार  से  कहना
 चाहता  हूं.

 yo  उपाध्यक्ष  महोदय:  मैं  प्राप  से  ब।इंड  झप
 बने  के  लिए  कहू  रहा  हूं।

 श्री  छत्रिराम  अर्गल  :  मैं  नियम  के  तहत
 अपनी  बात  उठाना  चाहता  हूं,  उसमें  आप
 मजे  क्‍यों  रोकना  चाहते  है?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  3  बजें  नान-
 श्राफिशियल  बिजनेस  यहां  पर  शुरू  होता
 चाहिए,  इस  समय  3  बजकर  5  मिनट  हो
 गगे  है।  इसलिए  मैं  श्राप  से  समाप्त  करने
 ©  लिए  कह  रहा  हूं।

 श्री  छुबिराभ  1 औ  में  यह  कह  रहा
 था  कि  झकुनओं  ने  जब  समर्पण  किया  था  तो
 सरकार  के  साध  उनवा  समझौता  हुआ  था।

 2767  Lg_te
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 sag  उन्हें  भूमि  बांटने,  सहायता  देने.  तथा

 &त्रवृत्ति  श्रादि  देने  का  वायदा  किया  गया
 था।  ये  सारी  चीजें  पूरी  की  जानी  चाहिए
 डाकुधों  को  जो  जमीन  बांटी  गई  है  बह
 नदी  के  किनारे  की  जमीन  का  पट्टा  उन्हें
 दे  दिया  गया  है  या  पहाड़ों  के  किनारे  की
 पड़ती  भूमि  का  पट्टा  उन्हें  दे  दिया  गया  है  ।
 मेरा  निवेदन  हैं  कि  उन्हें  काबिले  काश्त  भूमि
 का  पट्टा  देना  चाहिए  और  उनके  साथ  हुए
 समझौते  को  पूरा  करना  चाहिए।  यह  भयंकर
 समस्या  है,  इसके  ऊपर  गंभीरता  से  सरकार
 को  विचार  करना  चाहिए  और  इस  समस्या
 को  समाप्त  करने  के  लि!  सरकार  को  कदम
 उठाना  चाहिए।

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Prof.
 Mavalankar.  Before  you  start  raisin:
 your  matter  wider  rule  377,  I  would
 like  to  take  the  sense  of  the  House.
 We  have  business  for  another  five  or
 ten  minutes—Prof,  Mavalankar  ig  the
 only  one  left  to  raise  matter  under
 rule  377  and  then  we  have  to  take  the
 vote  of  the  House  on  Mrs.  Parvathi
 Krishnan's  substitute  motion.....

 THE  MINISTER  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LAROUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  The
 Government  is  not  prepared  to  have
 any  other  business  after  3  O'Clock.

 ince  it  has  already  been  announced
 that  the  Private  Members’  business
 will  start  at  3.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  It  is
 now  upto  the  House  to  decide...

 PROF.  P.  5.  MAVALANKAR:  I
 am  surprised  that  the  Minister  of  Par-
 liamentary  Affairs  is  taking  this  atti-
 tude....

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I  was
 only  referring  to  the  vote  on  Mrs.
 Parvathi  Krishnan’s  motion.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN  (Coimbatore):  It  can  be  taken
 up  on  Monday.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Yes;  it
 has  to  be

 Prof.  Mavalankar.
 (iv)  Closure  or  AHMEDABAD  LAKSHMI

 Corron  Mitts  Ltd.  RESULTING  IN
 UN-EMPLOYMENT  TO  OVER  1,700,
 WORKERS.

 PROF  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandainagar):  I  am  grateful  to  you,
 Mr,  Deputy-Speaker,  for  permitting
 me  to  raise  the  state  of  affairs  of  onc
 of  the  textile  mills  of  Ahmedabad.
 The  Ahmedabad  Lakshmi  Cotton  Mill,
 which  has  bec:  more  or  less  closed
 for  the  last  several  months-  -practi-
 cally  since  June  this  year.  But  the
 tragedy  of  the  situation  ys;  that,  from
 November  15,  the  mill  is  totally  clos-
 ed,  ang  the  result  is  that  more  than
 1,700,  workerg  and  several  members  of
 clerical  and  admunistiativ,  staff  have
 ben  thrown  completely  out  of  job,
 ang  the  situation  has  become  very
 serious.  All  these  families  of  mure
 than  1,700  people  are  without  any
 assistance  because  the  dues  in  terms
 of  salaries,  wages,  provident  fund
 amount,  jisurance  amount,  ctc.,  of  all
 these  workers,  which  have  to  go  to
 the  bank  in  a  proper  way,  have  not
 been  credited  by  the  management.
 Therefore,  tie  problem  hag  become
 more  acute.  I  want  to  invite  the
 atte’.tion  of  the  Ministers  of  Industry
 ang  of  Commerce  to  this  grave  matter
 and  I  want  them  to  look  into  this
 matter  urgently  because  so  many  hun.
 dreds  of  families  are  involved.  The
 Minister  of  Parliamentary  Affairs  is
 here,  and  I  hope  he  will  convey  this
 to  those  Ministers,

 My  esteemed  friend,  the  Finance
 Minister,  if  he  was  on  my  aide,  would
 have  supported  me;  perhaps  he  may
 ot  do  it  now  because  he  if  in  the
 Government,  But  the  point  jg  this.
 Coming  as  I  do  from  Ahmedabad,  I
 know  the  plight  ang  Jot  of  these  un-
 fortunate  people  who  have  been  with-
 out  jobs  for  several  mouths  and
 whose  legitimate  |  dues—provident
 fund  and  other  dues—are  not  being
 eredited  to  their  account  in  the  bank, ate  ake

 tiosable.  Therefore,  my  point  ig  this.
 Unless  the  Government  of  India  and
 the  Government  of  Gujarat  jointly,  in
 a  cooperative  way,  look  sito  thig  mat~-
 ter  and  do  something  quickly,  nothing
 will  happen.

 Lastly,  the  bonus  has  not  been  paid
 to  the  workers  of  this  Mill  this  year.
 The  workers  of  the  other  mihs  of
 Ahmedabad—there  are  more  than  65
 of  them—have  got  this,  but  the  wor-
 kers  of  this  particular  mill  did  not  get
 the  bonus.  Let  the  hon.  Minister  of
 Parliamentary  Affairg  note  this  I  am
 not  suggesting  that  you  should  imme-
 diately  take  over  this  mill  under  your
 care  under  the  Industries  (Develop-
 ment  and  Regulaton)  Act  of  1951,
 3  know  that  it  hag  been  the  practice
 for  the  last  severul  years  not  to  take
 over  sick  units  under  this  Act.  What
 I  want  is  that  the  Government  of
 India  and  the  Gujaiat  Goverment
 should  jointly  look  inte  the  matter
 quickly  with  a  view  to  restarting  this
 mill.  In  view  of  the  fact  that  the
 ATIRA  and  ather  groups  have  opine.
 about  the  viability  of  the  mili  it  ir
 all  the  more  wecessary  that  this  mil
 shoulq  be  started  very  urgently.  The
 mil]  has  already  got  vety  good  equip-
 ments  ang  their  building  and  machi-
 nery  ar¢  reportedly  in  good  voncitions
 Tf  the  mill  is  started  very  SOCN,  th-
 people  of  my  constituency  will  ge
 immediate  and  quick  relief.  Thani
 you,

 15.1  hrs,

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTION:

 EiGHt  REPORT

 SHRI  YADVENDRA  DUTT  (Jaun
 pur):  J  beg  to  move  the  following:

 “That  this  House  do  agree  wit
 the  Eighth  Report  of  the  Committe
 on  Private  Members’  Bills  and  Re
 solutiong  presented  to  the  House  ©



 29.  भा  introduced  AGRAHAYANA  n,  4809  (SAKA)  Bills  introduced  294

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Eighth  Report  of  the  Committee
 On  Private  Members’  Bills  and  Re-
 solutiong  presented  to  the  House  on
 the  30th  November,  1977."

 The  motion  was  adopted,

 35.2  hrs.

 PROFITEERING  PREVENTION  AND
 PRICE  CONTROL  BILL*

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce
 a  Bill  to  regulate  the  prices  of  essen-
 tia]  articles  of  daily  consumption  and
 to  prevent  profiteering  in  such
 articles,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  regulate  the  prices
 of  essentia}  articles  of  daily  con-
 sumption  and  to  prevent  profiteer-
 ing  in  such  articles.”

 The  motion  was  adopted,

 SHRI  K.  LAKKAPPA:
 the  Bill.

 T  introduce

 TRADE  UNIONS  (RECOGNITION)
 BILL*

 it  get  we  कछवाय  (उर्जन):
 उराध्यक्ष  महोदय,  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझें  व्यवसाय  संघ  को  मान्यता  देने  की  प्रक्रिया
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:-
 स्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  provide  for  the  pro-
 cedure  for  recognition  of  Trade
 Unions.”

 The  motion  wag  adopted.

 soft  quer  चस्दे  कछथाय  :  मैं  विधेयक  को
 पुरःस्थापित  करता  हूँ।

 DOMESTIC  WORKERS  (CONDI-
 TIONS  OF  SERVICE)  BILL*

 fl  per  we  कछवाय  (उज्जैत)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताध  करता  हूं  कि

 मुझें  घरेलू  कमंकारों  की  मजदूरी  के  नियतन
 के  लिये  तथा  उनकी  दशा  में  सुधार  करमे  का
 उपबन्ध  करनें  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करनें  की  भनुमति  दी  जाये।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bil]  to  provide  for  the  fixa-
 tion  of  wages  and  for  improvement
 of  working  conditions  of  domestic
 workers.”

 The  motion  wag  adopted,

 aft  हुकम  पम्बा  कछवाय  :  मैं  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करता  हूं।

 मीन

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 Amendment  of  articles  74  ang  63

 eft  get  ae  कछवाय  (उज्जैन)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 मुझे  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  74  तथा
 63  का  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाय  1

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granteg  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  ameng  the
 Constitution  of  India.”

 The  motion  was  adopted.

 *Publisheg  in  Gazette  of  India  Extraordinary  Part  II,  section  2,  dated ‘2-48-1977.
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 aft  get  चम्द  कछ  दाय :  मैं  विधेंगक  को

 पुर:स्थापित  करता  हूं।

 STARVATION  DEATHS  (PRECAU-
 TIONARY  MEASURES  AND  RES-

 PONSIBILITIES)  BILL*

 sit  gaa  we  कछवाय  (उज्जैन)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 मुझे  भूख  से  मृत्यु  न  होने  देने  के  लिये  मौर
 इस  सम्बन्ध  में  उत्तरवायित्व  के  लिये  ग्राम  एवम्‌
 ज़िला  प्राधिकारियों  द्वारा  पूवविधानी  उपायो
 का  उपवन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.-
 स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाये।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “Tnat  leave  be  granteg  to  intro-
 duce  a  Bill  to  provide  for  precau-
 tionary  measures  by  village  aud
 district  authorities  to  avoid  starva-
 tion  deaths  ang  for  responsibilities
 therefor.”

 The  motion  wag  adopted.

 att  हुकम  श्म्व  क&वाय  :  मै  विधेयक  को
 पुर  स्थापित  करता  हूं।

 LIQUOR  (REGULATION  OF  PRO-
 DUCTION,  SUPPLY  AND  DISTRI-

 BUTION)  BILL*

 ौषरी  राल  गोपाल  सि&  (विलहौर)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 मुझे  शर/ब  के  व्यापार  भौर  वाणिज्य  भौर
 उसके  उत्पादन,  प्रदाय  भौर  वितरण  के
 सम्बन्ध  में  कतिपय  निर्बन्धनों  का  और  उससे
 सम्बन्धित  या  धानुषंगिक  विपयों  का  उपबन्ध
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते  की
 झनुमति  दी  जाये।
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “Tout  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  provide  for  certain
 restricticis  in  relation  to  trade  and
 commerce  in,  and  production,  sup-
 ply,  ard  distribution  of,  liquer  and
 for  matters  connecteg  therewith  or
 incidental  thereto.”

 The  motion  was  adopted.

 >  चौधरी  रास  गोपाल  सिंह:  मै  विधेयक  को
 पुर  स्थापित  करता  हूं।

 INDIAN
 COUNCIL  MEDICINE  CENTRAL

 (AMENDMENT)  BILL*
 (Amendment  of  Sections  2,  77  etc.)

 To  लक्ष्मी  नारायण  पॉडेय  (मंदसौर)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मै  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझे  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिष  द
 प्रधिनियम,  i970  का  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  1

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  ‘The
 question  is:

 “Tiat  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  amend  the  Indian
 Medicine  Centra]  Council  Act,  1970."

 The  motion  was  adopted,

 wo  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  मैं
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं।

 PROHIBITION  ON  INDICATION  OF
 CASTE  BILL

 SHRI  D.  D,  DESAI  (Kaira);  ]  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 to  provide  for  prohibition  on  indica-
 tion  of  caste,  religion,  commut.ity  or
 region,  etc.,  with  the  name.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:  .

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bil]  to  provide  for  prohibi-
 tion  on  indicaticu  of  caste,  religion,
 community  or  region,  etc.,  with  the
 name.”

 The  motion  was  adopted,

 SHRI  D.  D.  DESAI:  I  introduce  the
 Bill,

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 Insertion  of  new  Articles  723A,  235
 and  28C)

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  (रीवा)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझे  भारत  के  संविधान  का  शर  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की
 भ्रनुमति  दी  दाये  t

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granteg  ty  intro-
 duce  a  Bill  further  tg  amend  the
 Constitution  of  India,”

 The  motion  was  adopted.

 att  यमुना  प्रसाद  शास्थी  :  मैं  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करता  हूं।

 INDIAN  SOCIAL  DISPARITIES
 ABOLITION  BILL*

 श्री  कपनाथ  सिंह  यावव  (प्रतापगढ़)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझे  सामाजिक  विषमताझों  भौर  जातिवाद
 का  उन्मूलन  करने  तथा  हरिजनों,  गिरिजनों
 धौर  झन्य  पिछड़े  वर्गों  के  शैक्षणिक,  सामाजिक
 झौर  झाधिक  पिछड़ेपत  को  दूर  करने  का
 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये।
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bil]  to  provide  for  abolition
 of  gocial  disparities,  casteism  and
 removal  of  educational,  social  and
 economic  backwardness  of  Harijana,
 Girijang  and  other  backward  clas-
 ses.”  .

 The  motion  was  adopted.

 tt  कपनाथ  सिह  थावणव :  मैं  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करता  हूं।

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  Article  80)

 att  ater  प्रकाह्  स्थागी  (बहराइच):
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझ  भारत  के  संविधान  में  प्रनुछेच्द  80  का
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित
 करने  की  श्रनुमति  दी  जाये।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  js:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India.”

 The  motion  wag  adopted.

 aft  citer  प्रकादा  त्याणी  :  मैं  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करता  हूं।

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE
 (AMENDMENT)  BILL*

 (Amendment  of  Order  XVII)
 SHRI  NIRMAL  CHANDRA  JAIN

 (Seoni):  I  move  for  leave  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Code  of  Civil  Procedure,  1908.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 *Published  im  Gazette  of  india  Extraordinary  Part  II,  Section  2,  dated
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 (Mr,  Deputy-Speaker]
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  &  Bill  further  to  amend  the
 Codg  of  Civil  Procedure,  1908."

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  NIRMAL  CHANDRA  JAIN:
 I  introduce  the  Bill.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  Article  352)

 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat):  I
 move  for  leave  to  introduce  a  BiII
 further  to  amend  the  Constitution  of
 India.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India”.

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  CHITTA  BASU:  I  introduce
 the  Bill.

 BLS vi  hrs,  |
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL

 (Amendment  of  Article  124)
 By  SHRI  P.  छू.  DEO—contd,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,
 we  move  on  to  further  consideration
 of  the  motion  moved  by  Shri  P.  K.
 Deo  I  think  Shri  Deo  was  on  his
 legs.

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahandi):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  the  other
 day  while  taking  part  in  considera-
 tion  of  my  Constitution  (Amend-
 ment)  Bill,  I  pointed  out  that  though
 the  Constitution  of  India  provides  for
 the  procedure  for  appointment  af  the
 judges  of  the  Supreme  Court,  tne
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 Constitution  of  India  layg  down  no
 procedure  or  guidelines  regarding  the
 appointment  of  the  Chief  Justice  of
 the  Supreme  Court.  It  is  entirely  left
 at  the  discretion  of  the  President.
 You  all  know  the  President  under  the
 Constitution  acts  on  the  advice  of  the
 Council  of  Munisters.  So,  for  all
 practical  purposes,  the  Chief  Justice
 of  the  Supreme  Court  is  aprointed
 by  the  Executive  of  this  country.

 Sir,  while  discussing  this  aspect,  I
 suggested  a  very  simple  method  jn
 this  Constitution  (Amendment)  Bill.
 It  says:

 “Provided  further  that  the  senior
 most  Judge  of  the  Supreme  Court
 shal]  be  appointed  as  lhe  Chief
 Justice.”

 ‘Shall  be’  is  a  mandatory  provision.
 It  further  says:

 “Provided  further  that  the  senior-
 shali  be  appointed  the  Chief  Justice
 who  has  not  served  for  at  least
 two  years  as  a  Judge  of  the
 Supreme  Court”.

 This  ig  ७  simple  provision  and  needs
 an  amendment  to  Art.  24  of  cur
 Constitution.  While  discussing  J  had
 pointed  out  the  sordid  muaimner  in
 which  some  of  pur  eminent  judges
 had  been  superseded  by  the  previous
 Government  which  createq  an  uproar
 throughout  the  country.  And  mostly,
 all  the  Bar  Associations  passed  a  near
 unanimoug  resolution  condemning  the
 Extcutive  action  of  the  Government.

 It  related  to  the  superse-sion  of
 Justice  Shelat,  Justice  Hegde  and
 Justice  Grover  who  distinguished
 themselves  as  the  upholderg  of  the
 rule  of  law  and  citizens’  rights.  One
 day  prior  to  that,  in  an  important
 constitutional  case,  in  Shri  Keshava-
 nand  Bharati's  case,  they  gave  a  judg-
 ment  which  was  not  to  the  liking  of
 the  Government.  and  tha  Attorney
 General  had  the  cheek  to  speak  in  the
 Supreme  Court  that  some  political

 *Publisheq  in  Gazette  of  India  Extraordinary  Part  HU,  section  2,  dated
 (2-12-1977,
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 action  is  necessary  and  next  day  they
 were  superseded  and  Justice  Ray  was
 appointed.  Now,  the  question  is  that
 if  they  coulg  fit  admirably  a;  the
 judges  of  the  Supreme  Court  were
 they  not  fit  to  become  the  Chief
 Justice  of  the  Supreme  Court.  The
 various  spokesmen  in  the  last  debate
 in  this  House  highlighted  on  the
 Fourteenth  Law  Commission  Report
 and  wanted  to  take  shelter  behind
 those  recommendation.  But,  Sir,
 if  you  read  carefully  the  Fourteenth
 Law  Commission  Report  you  will
 find  that  they  suggested  the  ‘most
 suitable  person’.  That  0068  not  mean
 the  suitability  from  the  point  of  view
 of  the  then  Government  but  suitabi-
 lity  from  the  angle  of  justice,  admin-

 aistration  and  impartiality.  All  these
 aspects  should  have  been  taken  into
 consideration.  The  Law  Commission
 further  said  in  their  report  and  I
 quote:

 “For  the  performance  of  the
 duties  of  Chief  Justice  of  India,
 there  is  needed,  not  only  a  judge
 of  ability  and  experience,  but  also

 at  cumpetent  administrator  capable
 of  handling  complex  matter;  that
 mav  arise  from  time  to  time,  a
 shrewd  judge  of  men  and  personali-
 tle,  and  above  ull,  a  person  of
 sturdy  independence  and  towering
 p-rsonality  who  would,  on  the  occa-
 sion  arising,  be  a  watch-dog  off  the
 independence  of  the  judiciary...  .In
 our  view,  therefore,  the  filling  of  a
 vacancy  in  the  office  of  the  Chief
 Ju:tice  of  India  should  be  ap-
 proached  with  parament  resard  to
 the  considerations  we  have  men-
 tioned  above.  It  mmy  be  that  ihe
 seniormost  puisne  Judge  fulflis
 these  requirements.  If  so,  there
 could  be  no  objection  to  his  being
 appointed  to  fill  the  office.”

 We  all  know  that  these  qualities  need-
 eed  by  the  Law  Commission  were  the
 criteria  which  makes  the  strongest
 Possible  case  for  not  superseding  these

 judges  af  the  Supreme  Court.
 Because  of  their  administrative  compe-
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 tence  and  fearlessness  Justice  Shellat
 and  Justice  Hegde  ed  the  distinc-
 tion  of  being  the  Chief  Justices  of
 Gujarat  and  Delhi  High  Courts  res
 pectively.  There  was  not  the  slightest
 indication  of  administrative  incompe-
 tence  against  Justice  Grover.  If  he
 had  been  appointed  the  Chief  Justice
 he  would  have  retired  after  Justice
 Ray.

 Sir,  in  that  marathon  debate  which
 took  place  in  this  House  I  quoted  list
 time  and  I  would  like  to  re.lerate
 again  because  Governments  main
 spokesman  Lute  Mohan  Kumaramang-
 lam  came  out  in  hig  true  colours  and
 Spoke  out  from  the  heart  and  said:

 “The  Chief  Justice  should  be  one
 who  would  rather  help  the  Govern-
 ment.”

 Further

 “Whose  political  pHllosophy  would
 be  most  suitable  from  the  Govern-
 ment  point  of  view.”

 So,  Sir,  you  can  very  well  know  what
 was  the  intention  of  the  Government
 t.en  fo  supercede  these  eminent
 judges  of  the  Supreme  Court.  The
 Chief  Justice  is  not  to  be  smected
 from  the  viewpoint  of  the  evecutive
 as  today  the  Government  of  India  is
 the  largest  litigant  in  the  country.
 More  cases  have  been  filed  against  the
 Government  of  India  than  against
 any  other  party  and  if  the  litigant
 himself  selects  his  own  judge  then  it
 will  be  the  end  of  the  judiciary  in
 this  country.  Mohan  Kumaramanga-
 lam  further  stated  the  ‘need  for  for.
 ward  looking  and  not  backward  look-
 ing  judges’  Government  virtually
 wanted  judges  not  to  subscribe  to  the
 philosophy  of  the  Constitution  but  to
 that  of  the  ruling  party.  Indirectly  he
 wanted  to  have  committed  judiciary.
 In  those  days  there  was  talk  through.
 out  the  country  of  having  a  committed
 judiciary.  Where  is  the  judiciary  com-
 mitted  not  to  the  philosophy  of  the
 Constitution  but  to  the  philosophy  of
 a  political  party  in  that  country?  It
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 is  a  communist  country  where  only  one
 party  is  permitted  to  function  and  the
 judiclary  functions  only  to  help  im.
 plement  the  government  programme.
 It  is  to  that  abyss  that  this  counity
 was  being  led  to.  ‘That  is  the  philoso
 phy  of  dictatorships.

 You  may  call  a  dictator  by  the
 name  of  dictator  of  the  proletariat  or

 a  military  dictator  or  even  a  monarch
 who  in  those  medieval  days  establish-
 ed  star  chambers  and  in  medieval
 Europe  had  them  to  suit  their  own
 convenience  and  had  judges  according
 to  their  own  liking.  Mohan  Kumara-
 mangalam  speak  about  "prerogative’  of
 the  Government.  The  word  preroga-
 tive  itself  is  a  feudal  concept.

 This  country  is  a  free  country,  diffe-
 rent  political  parties  function  here  and
 they  have  different  political  persua-
 sions,  besides  there  are  various  inde-
 pendents,  eminent  independents  like
 my  friend  Mr,  Mavalankar.  There
 cannot  be  any  monopoly  of  power  of
 any  party.  it  is  impossible  and  it
 cannot  be  permitted  to  function  here.

 Mahan  Kumaramangalam  wanted  a
 Chief  Justice,  a  court  which  would  be
 able  to  recognise  Parliament  as  sover-
 eign  io  this  country.  The  Constitu-
 tion  is  sovereign  we  have  all  taken
 the  pledge  to  uphold  this  Constitution,
 That  is  how  our  Constitution  is  to  he
 interpreted  by  the  government  them.
 nelves.

 All  actions  had  their  reactions.
 Government  could  get  anything  passed
 in  Parliament  by  their  brute  majority,
 by  their  requisite  strength,  they  can
 amend  the  Constitution  and  it  was
 okayed  by  the  committed  judiciary
 but  it  cannot  be  okayed  7  the  people.
 Before  the  people's  cou  hey  had  to
 bow,  they  had  to  eat  a  humble  pie,
 People  had  their  final  say.  ह  should
 say  that  the  last  election  was  the  big-
 gest  experiment  of  democracy  in  the
 world  and  the  changeover  that  took
 place  was  a  bloodless  coup.  People
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 always  react  when  there  is  injustice.
 Even  in  tue  elevation  of  on  Justica
 Desai,  though  it  is  not  very  relevant
 but  only  corollary,  from  the  Gujarat
 High  Court  to  the  Supreme  Court
 superceding  two  senior  judges,  one  of’
 whom  ultimately  resigned,  there  was
 public  resentment.  A  few  days  ago
 there  was  a  noisy  scene  in  the  House
 and  even  M.  fom  Chagia  a  well  wisher
 of  the  Janata  Party  expressed  strong
 resentment  at  this  action.  Even  my
 friend  Shri  Shyamnandam  Misra  to
 whom  my  _  congratulations  go  for
 having  been  elected  as  deputy  leader
 of  the  Janata  Parliamentary  Party  cx-,

 pressed  his  unhappiness  said:  “Ever,
 thing  being  equal,  seniority  should  38
 the  8  point.”  At  the  swearing  in
 cere  ay  of  Justice  Desai,  the  Attor-
 ney  General,  the  Solicitor  General
 and  the  Additional  Solicitor  General
 abstained  and  boycotted  that  Lecause
 of  the  resolution  of  the  Supreme  Court
 Bar.  To  avoid  all  this  controversy,  it
 is  high  time  that  some  guidelines  were
 provided  in  the  Constitution.  It
 should  not  be  left  to  the  discretion  of
 the  President,  who  acts  on  the  advice
 of  the  Council]  of  Ministers,  Seniority,
 like  maternity,  is  a  fact  wheres;  merit,
 like  paternity,  is  a  doubtful  question.
 So,  taking  into  consideration  all  these
 facts,  I  hope  the  Law  Minister  will  not
 leave  any  loophole  in  the  Conotitutiun
 and  will  make  it  a  completely  fool.
 proof  and  ideal  Constitution.

 With  these  words,  I  commend  that
 this  Bill  be  taken  into  consideration.  ~

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India  Le  taken
 into  consideration,”  ,

 डा०  रामजी  सिंह  (भागलपुर)  :
 उपाध्यय  महोदय,  भी  माननीय  सदस्य,  ,
 श्री  पी०  के०  देव,  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के
 मुख्य  स्यायाधीश  की  नियुक्तित  के  सम्बन्ध  में  ,
 जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है,  वह  एक  ख़ास
 परिस्थिति  में  प्रपना  महत्व  रखता  है।,
 बस्तुत:  न्यायालय  के  साथ  भ्रन्थाय  का  प्रारंभ
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 उसी  समय  हुआ,  जब  बं  क्ष्य  न्यायालय  के
 तीन  न्यायाधीशों---श्री  ग्रोवर,  श्री  शैलट  झौर
 ओऔ  हेगड़े---को  प्रवक्रमित  (सुपरसीड)  किया
 गया  था।  जब  न्यायालय  विवाद  का  विषय
 बन  जाता  है,  तो  वह  श्रौर  सब  कुछ  रह  सकता
 है,  लेकिन  न्यायालय  नहीं  रह  सकता  है।

 देश  में  दस  वर्षों  स ेएक  तानाशाही  प्रवृत्ति
 की  तैयारी  चल  रही  थी  झौर  एक  प्रतियद्ध
 न्यायपालिका,  प्रतिबद्ध  शिक्षा  और  प्रतितद्ध
 शासन  का  सिद्धान्त  चल  रहा  थो  यही
 कारण  था  कि  बहुत  जोर-शोर  से  न्यायालय
 के  सामाजिक  दर्शन--सोशल  फ़िलासफ़ी  ाफ़
 जजेज--की  बात  चल  रही  थी।  हम  लोगों
 के  साम के  यह  प्रश्त  है  कि  क्या  हम  वरीयता
 को  नियुवित  का  मापदड  मात  लें।  लेकिन,
 जैसा  कि  ला  कमीशन  में  भी  कहा  है,  हम
 वरीयता  को  इसका  मापदंड  नही  मान  सकते  है  |

 “It  as  obvious  that  succession  to
 the  office  of  this  character  cannot  be
 regulated  by  mere  seniority.”

 a  बपि  ला  कमीशन  ने  कहा  है  कि  वरीयता
 को  भ्राधार  नहीं  माना  जा  सकता  है,  लेकिन
 उसके  बाद  भी  ला  कमीशन  ने  कहा  है  कि
 उसके  साथ-साथ  तीन  बातो  को  और  ध्यान
 मे  रखना  पड़ेगा:  वह  व्यक्ति  एक  कुशल
 प्रशासक--कास्पीटेंट  एडमिनिस्ट्रेटर,  स्वतंत्र
 मति--रटर्डी  इंडिपेंडेंस  प्रौर  उत्तंग  व्यक्तित्व---
 टाबरिंग  पर्सनेलिटी  का  हो  1  हम  ने  देखा  है
 कि  जिन  तीन  न्यायाधीशों  को  सुपरसीड
 किया  गया  था,  उनमे  ये  तीनों  गुण  उपस्थित
 थे।  लेकित  जब  प्रशासन  प्रपनी  स्वेच्छा  की
 बात  करता  है,  तो  वह  सही  मापदंड  को
 मान  कर  सब  समाप्त  कर  देता  है,  झौर  यही
 कारण  है  कि  हमारे  भनुभवी  भौर  विद्वान
 मित्र,  श्री  पी०  के०  देव,  यह  कहते  हैं  कि  यदि
 हम  कोई  एक  भाबजजेंक्टिव  मापदंड  नहीं  स्थापित
 कर  सकेंगें,  तो  शायद  हम  इस  तरह  से  बातें
 बराबर  उठाते  रहेंगें,  ौर  शायद  न्यायपालिका
 कार्य  पालिका  की  दासी  बन  कर  रह  जायेगी।

 P.  K,  Deo

 सचमुच  में  दुनिया  के  इतिहास  में  न्यायाधीशों
 की  लियुबिस  ry  विषय  में  प्रलग-प्रलग  तरह  के
 सिद्धांत  हैं।  श्रमेरिका  में  राष्ट्रपति  झगर
 न्यामाधीश  की  नियुक्ति  करता  है  तो  उसके
 लिए  सिनेंट  की  सम्मत्ति  प्राप्त  करनी  पहती
 है।  लेकित  eto  भीमराव  प्रम्वेडकर  साहब
 ने  विधान  तिर्मात्‌  परिषद  में  यह  कहा  चा  कि
 हमारा  भारतवर्ष  का  जनतंत्र  शौर  हमारी
 न्याय-बुद्धि  शसी  इतनी  परिपक्व  नहीं  है  कि
 हम  इसको  इतने  भ्रधिक  लोगों  वेः  सामने  खुला
 रख  सके  इसलिए  कि  वह  एक  विवाद  का
 विषय  हो  जायेगा  झगर  सिनेट  या  पालियामेट
 की  बहस  के  अनुसार  उसकी  नियुक्त  हो।
 लेकिन  विश्व  ६:  इतिहास  में  एक  दूसरा
 उदाहरण  इंग्लैंड  का  है  जहां  क्राउन  को  ही
 स्यायमूक्ति  की  नियुक्ति  करने  का  भ्रधिकार  है  1
 हम  समझते  है  कि  भारतवर्ष  के  संविधान
 निर्माताओं  ने  मध्यम  मार्ग  का  अवलम्बन
 किया।  “मध्यम  झभयम '  वेद  ने  कहा  है
 प्रौर  “मध्यम  प्रतिपदा”  बुद्ध  ने  कहा  है  1
 इसीलिए  शायद  sto  भीमराव  अम्बंडकर  ने

 नव-्बुद्ध  होने  के  कारण  न्यायमूत्ति  की  नियुक्ति
 के  सम्बन्ध  में  मध्यम  मार्ग  का  झवलम्बन'
 किया  है।

 जब  भ॑ने  श्री  पी०  के०  देव  के  विधेयक
 को  गौर  से  देखा  तो  उसमे  मुझे  बहुत  बल
 मिला ।  एक  बात  यह  भी  है  कि  गर  सभी
 चोजें  बराबर  हों  तो  झाखिर  कौन  सी  चीज
 से  तय  करेंगे?  इसलिए  निश्चित  है  कि
 प्रगर  कुशल  प्रशासक  होना,  स्वतंत्र  मति  का
 होना  भौर  उत्तुंग  व्यक्तित्व  का  होना,  ये  सभी
 चीजें  बराबर  हों  तो  हम  समझते  है  कि  उसमें
 वरीयता  को  शभ्राधार  मानना  ही  'चाहिए।
 वरीयता  से  ज्यादा  कोई  झावजेक्टिव  कराइटी-
 रिया  नहीं  हो  सकता।  भ्रभी  जनता  सरकार
 के  समक्ष  भी  कुछ  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति
 के  संबंध  मे  लोग  चर्चा  उठाते  हैं।  लेकिन
 निध्यक्षता  के  एक  प्रबल  समर्थक  हमारे
 काबून  मंत्री  ने  स्पष्ठ  किया  है  कि  कार्यपालिका
 ने  न्यायमूत्तियों  की  नियुक्ति  में  किसी  प्रकार
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 का  भी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है।  इसका
 मतलब  है  कि  इस  सरकार  ने  जो  त्यायपालिका
 को  सम्मान  दिया  है  उसी  का  प्रतिफल  यह  है
 कि  हम  लोगों  ने  कोई  भी  झपना  हस्तक्षेप
 नहीं  किया  है।  लेकिन  मैंने  इस  बिल  के
 सम्बन्ध  में  थोड़ा  सा  संशोधन  रखा  है।
 शायद  हमारे  देव  साहब  भी  मुझसे  सहमत
 होंगे  कि  केवल  बरीयता  को  स्वीकार  करने  से
 शायद  हमारे  सामने  कठिताई  हो।  वरीयता
 को  केवल  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  ग्रच्छाई  के
 लिए  या  कार्यकुशलता  के  लिए  कोई  विशेष
 प्रेरणा  नहीं  हो  पाती  है।  इसीलिए  मे  ने  बहुत
 विनमृता  के  साथ  उनके  भावों  का  समर्थन
 करते  हुए!  एक  थोड़ा  सा  संशोधन  उपस्थित
 किया  है  कि  हमारे  मुख्य  न्यायाधीश  की

 नियुक्ति  के  संबध  में  यहु  ठीक  है  कि  वह
 खंसद  की  बहस  का  विषय  नहीं  हो,  न  कॉर्य-
 पालिका  की  स्वेच्छाचारिता  उसकी  नियुक्ति
 में  आए,  उसकी  नियुक्ति  के  लिए  ऐसा  करना
 चाहिए  कि  राष्ट्रपति,  सर्वोच्च  न्यायालय  से
 भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  शौर  जो  हमारे
 खोक  सभा  के  अध्यक्ष  हैं,  इन  तीनों  की  राय  से
 उसकी  नियुक्ति  होनी  चाहिए  ny  इन  तीनों  पर
 हम  ने  निष्पक्षता  की  मोहर  लगा  दी  है।
 हम  समझते  हैं  कि  कार्यपालिका  की  स्वेच्छा-
 चारिता  का  विषय  तो  यह  नहीं  ही  होता
 चाहिए।  लेकिन  देव  साहब  मेरी  इस  बात
 को  स्वीकार  करेंगे  कि  गर  वरीयता  को
 लेंगे  ६.14  फिर  प्रतिभा  कहां  जा  कर  टिफ्रेगी  ?
 ब्रतिभा  को  कहां  जा  कर  झ्राश्नय  मिलेगा  ?

 श्री  पी०  के०  देव  :  प्रतिभा  की  कसौटी
 क्‍या  है  ?

 डा०  रामणी  सिह  :  प्रतिभा  की  कस्तौदी--
 हीक  है,  कम  से  कम  मुझसे  तो  भाप  ज्यादा
 ब्रतिभाशाली  हैं  ही,  यह  सब  जानते  हैं  ।
 अतिभा  कफी  कसौटी  बाह्यगत  कसौटी  होती  है,
 कह  तो  स्पष्ट  ही  है  लेकित  केवल  वरीयता
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 को  रखने  से  मुझे  लगता  है  कि  प्रतिभा  कुंडित
 होगी।  हम  लोग  मावलंकर  साहब  की  तरह
 शिक्षक  हैं,  हम  देखते  हैं  कि अगर  केवल  वरीयता
 को  स्थान  दिया  जायगा  तो  फिर  शोध  4:  लिए,
 प्रतिभा  के  निदर्शन  2:  लिए  कहीं  कोई  गुंजाइश
 नहीं  रह  जायगी।  वरीयता  के  मुताबिक  फिर
 कोई  अनुसंधान  की  तरफ  प्रेरणा  नहीं  रह
 जायेगी।  इसीलिए  में  भ्रपने  माननीय  मित्र
 देव  साहब  से  झाग्रह  करूंगा  कि  उनकी  इस
 भावषन।  से  मैं  सहमत  हूं  कि  इसमें  का्येपालिका
 की  स्वेष्छायारिता  नहीं  झाबे  झौर  में  अपने
 तथाकथित  प्रगतिशील  मित्रों  की  उस  बात  को
 हों  मानता  हूं  कि  संसद  या  कार्यपालिका  के
 विचारों  की  रबर  स्टैम्प  न्यायपालिका  बने  1
 इसीलिए  उन  तथाकथित  समाजवादी  देशों  मे
 जहां  न्यायपालिका  केवल  कार्यपालिका  की
 रबर  स्टैम्प  रह  जाती  है,  में  उसको  न्याय-
 पालिका  नही  मानता  हूं।  मैं  उसको  न्याय-
 पालिका  नही  मानता  हूं  जहां  न्याय  निष्पक्ष
 न  रह  स+।

 पक्षपाते  ने  में  बीरे  नरागरादि  कपिलादिषु
 “युक्तिमत  बचन”

 युक्तियुक्त  जो  वचन  होता  है  उसे  न्याय
 कहा  जायेगा।  इसलिए  देव  साहब  की  जो
 भावना  है  वह  उस  पूरी  तरह  से  शानी
 चाहिए  लेकिन  उनको  यह  आग्रह  छोड़  देना
 चाहिए  कि  केवल  वरीयता  को  हम  लें।
 मैने  गिष्पक्षता  और  श्राब्जेक्टिव  निष्पादन
 के  लिए  आप॥  सामने  सुझाव  दिया  है  कि
 भारतवर्ष  के  राष्ट्रपति  जो  निष्पक्ष  माने  जाते
 हैं,  लोक  सभा  फ  अव्यक्ष  निष्पद्  माने  जाते  हैं
 भ्रौर  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीणग  जिनकी
 निष्पक्षता  प्रमाणित  है--इन  तीनों  की  सम्मि-
 लित  राय  से  भारतवर्ष  के  मुख्य  न्यायाधीश
 की  नियुक्ति  हो  जिसमें  सारी  चीजें  देखी
 जायेंगी,  वरीयता  देखी  जायेगी,  कार्यक्षमता
 देखी  जायेगी  भर  1...  उत्तुंग  व्यक्तित्व  को
 भी  देखा  जायेगा।  इस  प्रकार  की  सारी
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 थौजें  देखी  जागेंगी।  मुझे  विश्वास  है,  कि
 रचनात्मक  दृष्टि  ले  मने  जो  सुझाव  रखा  है  वह
 मेरे  भिन्न  देव  साहब  को  भी  स्वीकार  होगा
 और  न्याय  तथा  निष्पक्षता  के  लिए  लड़ने  वाले
 हमारे  कानून  मंत्री,  श्री  शांति  भूषण  को  भी
 स्वीकार  होगा।  धन्यवाद  |

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  Mr.  Deputy-Speaker,
 Sir,  I]  welcome  the  Bill  of  my  good
 friend,  Shri  P.  K.  Deo,  not  because  I
 agree  with  the  course  he  has  suggested
 in  it  and  therefore  I  am  supporting
 the  Bill  but  because  of  totally  different
 reasons.  I  think  this  Bil  serves  a
 very  useful  purpose  of  pinpointing  the
 discussion  on  the  importance  of  the
 independence  of  the  judiciary  at  the
 highest  level,  particularly  that  of  the
 Judges  of  the  Supreme  Court,  and
 more  particularly  and  obviously  of  the
 Chiet  Justice  of  the  Supreme  Court.

 Th.-  debute  is  going  on  in  our  coun-
 try,  more  acutely  since  1973,  when  for
 the  first  time  the  supersession  of  three
 senicr  judges  of  the  Supreme  Court
 took  slace,  ant  those  three  judges  were
 all  enment  people,  competent  peopl:, one  ci  whom  happily  is  with  us  in  our
 own  House  us  our  own  Speaker.

 But  the  point  is,  if  you  really  go
 rigi'  i;  on  the  lines  of  seniority  alone
 as  i.e  criterion  because  the  other  cri-
 tex.  are  not  conerete  or  specific
 according  to  my  friend,  Shri  Deo,  ther
 my  iceling  is  that  the  seniority  criter-
 ida  alone  may  not  also  serve  the  pur-
 pose.  I  see  his  point,  of  course.
 becatse  this  is  not  the  difficulty  of  our
 democratic  policy  alone;  it  is  the  diffi-
 culty  of  many  democratic  countries
 of  the  world,  where  independence  of
 the  judiciary  is  respected  and  imple-
 mented,  where  political  interference
 4s  disliked  and  discarded.  I  do
 Agree  that  even  the  smell  of  political
 interference  should  not  be  there.  But
 how  do  you  ensure  that  even  the  smell
 of  political  interference  is  not  there,
 Or  even  the  remote  suggestion  that

 '
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 one  or  two  members  of  the  Council  of
 Ministers,  much  less  the  Prime  Minis-
 ter,  had  anything  to  do  with  the  ap-
 pointment  to  the  exalted  office  of  the
 Chief  Justice  of  the  Supreme  Court
 in  a  democratic  country  is  also  not
 there?

 Shri  Deo's  argument  is  that  except
 seniority,  all  other  criteria  are  not
 concrete  and  specific  whereas  this  ‘5
 the  safest  and  most  readily  available
 and  workable  criterion  namely  to
 have  the  senior-most  judge  of  the
 Supreme  Court  for  appointment  to
 Chief  Justiceship.  But,  if  you  accept
 this  principle,  as  my  hon.  friend,  Dr.
 Ramji  Singh  was  saying,  we  will  be
 deprived  of  several  talented  indivi-
 duals  in  various  walks  of  life,  judicial,
 educational,  administrative  and  even
 diplomatic  and  political.  Why  is  it
 that  many  people,  very  old  and  ex-
 perienced,  do  not  become  Ministers  of
 the  Cabinet  while  younger  people
 become  members  of  the  Cabinet,  ana
 the  older  people  have  to  work  as
 Ministers  of  State  under  the  younger
 people?  Why  should  you  not  say
 that  it  should  also  be  on  the  basis  of
 seniority?  But  you  do  not  say  that.
 If  ali  other  things  are  equal  and
 seniority  also  helps,  wonderful  but  if
 all  other  things  are  not  equal,  then
 the  seniority  of  the  Judge  alone  may
 not  be  a  very  helpful  criterion.  That
 is  my  honest  view.  ‘Therefore,  I  am
 not  able  to  agree  with  Mr.  Deo's  argu-
 ment  that  seniority  is  the  only  crite-
 rion  because  the  other  criteria  are
 vague,  are  not  something  on  which
 we  can  lay  our  hands  specifically  and
 concretely.  Dr.  Ramji  Singh  was  being
 asked:  what  is  pratibha,  how  do  you,
 locate  it?  I  can  tell  Mr.  Deo  that
 where  there  is  pratibha  or  genius,
 you  do  not  need  any  light  to  show  it
 to  the  people,  they  will  find  it  out.

 If  the  Government  in  a  democracy
 appoints  anyone  with  less  of  genius
 than  his  colleagues,  it  will  be  hauled
 up  before  the  people,  Parliament,  press
 and  everybody  in  the  world.  There-
 fore  it  should  not  appoint  anybody
 who  is  less  in  terms  of  genius  and
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 ability.  So,  the  reply  to  Mr.  Deo  is
 that  genius  is  not  difficult  to  locate,  it
 can  tairly  and  easily  be  located.

 Prof,  Harold  Laski  of  the  Lon-
 don  School  of  Economics  and  Poli-
 tical  Science  in  his  writings,  articles,
 lectures  and  books  used  to  say  that
 the  members  of  the  judiciary,  partl-
 cularly  in  the  Western  democratic
 countries,  by  habits  of  historical  tradi-
 tidn  etc.,  tended  to  be  more  or  less
 conservative,  were  people  of  stutis  qua
 mentality  not  trying  to  upset  or  dis-
 turb  things  too  much.  His  argument
 was  that  if  a  democratic  Government
 wants  to  do  something  radical  in  terms
 of  social  and  economic  justice  without
 losing  the  basis  of  democracy  and  In.
 dividual  freedom,  it  cannot  achieve  i*
 if  it  hag  too  muny  conservative  people
 in  the  judiciary.

 ‘1547  hrs.
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 Therefore,  Government  must  see
 that  they  have  in  the  judiciary  people
 equal  in  terms  of  legal  experience
 acumen  etc,  but  that  the  programme
 which  they  want  to  promote  through
 democratic  parliamentary  and  con-
 Stitutional  means  ig  not  thwarted  by
 the  mentality  and  the  sucial,  political
 and  class  background  of  some  of  the
 important  Judges,  particularly  the
 Supreme  Court  Judges  and  the  Chief
 Justice  of  the  Supreme  Court.  So,  I
 want  the  Government  to  have  a  cer-
 taln  free  hand  in  the  appointment  of
 the  Chief  Justice  of  the  Supreme
 Court.

 Of  course,  the  Constitution  does  not
 mention  anything  except  that  the  ap-
 pointment  will  be  made  hy  the  Presi.
 dent  of  the  Union  in  consultation  with
 the  Council  of  Ministers  because  he  is
 aided  and  advised  by  them.  It  is  here
 that  I  want  to  make  a  rather  impor-
 tant  point.  If  the  Government  is
 wedded to  d  ‘acy—I  am  sure  this
 Government  has  so  far  shown  ample
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 evidence  that  it  is  wedded  to  demo.
 crach—it  must  do  three  things,  First-
 ly,  it  must  not  glve  even  an  impression
 that  it  is  doing  things  hastily  or  on  a
 basis  of  incomplete  or  inadequate  con-
 sultation  or  consultation  with  a  small
 number  of  people.  [I  am  sure  my
 esteemed  fricnd  the  Law  Minister  will
 agree  with  me  when  I  say  that  the
 apopintment  of  two  Judges  to  the
 Supreme  Court  recently  did  create  a
 considerable  stir  in  the  country,  not
 only  among  the  general  public  but
 among  the  lawyers  and  advocates  of
 the  Supreme  Court  and  High  Courts.
 They  were  so  much  agitated  that  un-
 fortunately  they  even  decided  to
 boycott  the  ceremony  of  the  swearing
 in  when  the  two  Judges  came.  Why
 was  it?  Ido  not  think  it  was  any
 reflection  on  the  two  eminent  judges
 who  have  been  appointed  as  judges  of
 the  Supreme  Court,  Justice  Desai  from
 Gujarat  and  Justice  Tuljapurkar  from
 Maharashtra.  I  do  not  think  the  re.
 flection  was  on  the  ment  of  the  two
 judges  concerned.  It  was  mere  a  re-
 flection  or  an  anger  directed  against
 the  modus  operandi  and  the  manner
 in  which  appointments  were  made
 and  at  least  the  Government  of  India
 gave  such  an  impression  at  that  time
 when  the  appointment  of  these  judges
 was  made.  So,  my  first  po-tnt  is.  let  the
 Government  be  extraordinarily  care-
 ful  and  be  sensitive  to  this  matter  of
 modus  operandi  and  the  mode  of  doing
 things.  Let  uot  an  impression  go  that
 the  Government,  in  any  way,  directly
 or  indirectly,  remotely  or  in  a  very
 close  way,  is  concerned  or  affected  or
 bothered  about  this  or  that  individual
 for  this  or  that  post,  particularly  of
 the  judge  of  the  Supreme  Court.

 Secondly,  in  regard  to  these  two
 judges,  Justice  Desai  and  Justice  Tul-
 japurkar,  Justice  Desai  comes  from
 Gujarat  and  I  have  been  watching  his
 perfurmance  as  an  Indian  citizen  from
 a  distance  in  the  High  Court  of  Guja-
 rat.  He  is  one  of  the  ablest  judges  of
 India.  It  is  good  that  some  of  the
 ablest  judges  are  elevated  to  the  post
 of  the  Judge  of  the  Supreme  Cuurt.

 a
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 But  the  point  is  that  you  cannot  do  it
 in  a  manner  by  which  you  give  an  im-
 pression  that  equally  competent  or
 even  more  able  judges  are  sidetracked
 or  left  out.  This  was  true  in  Justice
 Desai's  case  because  the  people  who
 were  superseded  were  some  of  the
 people  who  were  punished  during
 Emergency.  Of  course  my  hon.  frend
 the  Law  Minister  says,  nu,  by  shaking
 hig  head.  But  I  can  tell  him  that  Chief
 Justice  Diwan  of  our  High  Court  in
 Gujarat  was  during  Emergency  wrung.
 ly  transferred  to  Andhra  Pradesh.
 Will  he  deny  this  fact?  Will  he  say
 honestly  that  his  transfer  was  motivai-
 ed  by  getuine  or  bona  fide  considera-
 tions  of  transfer?  Was  it  not  a  poli-
 tical  act?  Was  it  not  like  other  trans
 fers  of  judges  in  those  days  of  Emer-
 gency?  Here  is  a  case  where  a  good.
 capable,  judge  was  transferred  and,
 when  Emergency  is  gone,  when  nurma-
 ley  is  restored,  when  rule  of  law  is
 restored  then  the  judge  who  was  pun-
 ished  in  abnormal  circumstances,  the
 same  judge  is  not  rewarded  in  normal
 circumstances!

 I  am  mentioning  this  point  by  way
 of  detail  only  to  make  my  point  clear,
 namely  the  Government  must  not  give
 an  impression  of  doing  anything  which
 may  mean  some  kind  of  interest
 shown  by  the  Government  in  ‘X"  and

 snot  in  *¥’,  in  ‘P’  and  not  in  “Qt.  That
 is  a  kind  of  impression  which  was
 created.  Therefore,  I  say  that  the
 Government  should  be  very  careful
 about  these  things.

 Lastly,  I  also  feel  that  this  debate
 has  been  very  useful  from  another
 angle,  that  is,  public  opinion  is  made
 stronger  by  way  of  discussion  ia  this
 House  and  outside  in  warning  the
 Government,  no  matter  how  democra-
 lic  It  is  on  paper  and  even  in  spirit,
 that  on  such  matters,  every  time,  the

 +  Government  takes  a  step  it  should
 Make  one  hundred  per  cent  sure  of
 their  step  that  they  are  contemplating
 to  take  so  that  the  public  credibility.
 Public  faith  and  public  confidence  in
 the  hundred  per  cent  total  indepen-
 dence  of  judiciary  is  not  damaged  of

 P.  K.  Deo
 impaired  even  in  the  slightest  way,
 even  upto  0.l  point  or  0.0l  point  per
 cent.  9  hope,  the  hon.  Law  Minister,
 when  he  replies,  will  give  an  assurance
 which  we  need  ana,  if  he  goes  on
 giving  such  an  assurance  on  the  floor
 of  the  House,  it  will  be  binding  on  him
 and  hig  Government  and  also  for  the
 future  Governments  of  democratic
 India  that  no  democratic  Government,
 even  though  ithe  appointment  is  in
 their  hands,  wih  do  anything  which
 has  the  slightest  political  touch  or
 colour.  That  is  my  point.  Otherwise
 I  agree  that  the  Government  must  have
 a  final  say.  But  all  things  being
 equal,  they  must  give  a  chance  tu
 those  who  are  competent  legally,  com.
 petent  in  terms  of  experience  and
 competent  nlso  in  terms  of  genius  and
 scholarship.  a

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Jadavpur):  Mr.  Chairman,  Sir,  the
 Bill  is  8  short  Bill,  but  an  important
 Bili.  It  raises  a  very  fundamental
 question  as  to  the  method  of  appoint-
 ment  or  selection  of  the  Chief  Justice
 of  India  which  is  the  highest  judicial
 office  in  this  country.  But,  Sir,  what
 is  the  solution?  I,  the  solution  to  be
 obtained  by  appointing  the  senior-
 most  judge  always?  Speaking  for  my-
 self,  ]  have  been  watching  in  my  hum.
 ble  experience  in  the  Bar  that  the  level
 is  going  down  both  of  the  Bench  ana
 of  the  Bar.  I  am  very  unhappy  to
 say  that,  although  |  am  very  much  a
 part  of  the  Bar,  the  profession  itself.

 Nowadays,  judgeship  has  become,
 in  many  cases,  a  matter  of  recommen-
 dation.  I  do  not  know  whether  my
 hon.  friends  will  believe  me  if  I  say
 that,  when  my  father  became  a  judge
 in  1948,  I  came  to  know  of  it  from
 the  newspaper  that  he  had  been
 appointed  a  judge.  But  now  a  days  we
 know  whose  names  are  being  con-
 sidered.  we  know  who  is  supporting
 which  person  for  judge-ship,  we  know
 who  are  the  persons  to  be  approached.
 We  know.  as  soon  as  the  names  are
 sent  to  Delhi,  the  prospective  candi-
 dates  come  and  request  even  the  Mem-
 bers  of  Parliament  thinking  that  even
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 MPs  can  get  judges  appointed.  Re-
 quests  are  made  to  us  even:  ‘Please
 speak  fo  the  Law  Minister  if  you  can,
 I  am  a  good  person,  I  should  be  takin
 to  the  Supreme  Court  as  a  judge’.
 There  is  a  downward  trend  in  this.
 and  this  is  the  most  unhappy  state  of
 allairs.

 T  know  what  prompted  the  hon.
 Member  to  move  this  Bid,  because,  we
 know  what  happened  in  this  country
 in  the  year  l973—-when  a  judge  was
 selected  as  the  Chief  Justice  of  India
 not  on  merits  as  such.  4  am  not  say-
 ing  that  he  did  not  have  the  merit,  but
 the  people  of  this  country  were  satisfi-
 ed  that  three  hun.  judges  had  been
 penalised  and  that  the  xecutive
 authority  had  been  utihsed  for  the
 purpose  of  inflicting  a  sort  of  condign
 punishment  on  thiee  eminent  judges  of
 the  Supieme  Court  for  the  simple
 reason  that  one  of  tne  learned  judge’ or  two  uf  them  had  delivered  judg
 ments  which  did  not  suit  the  then
 Prime  Minister  of  India  in  her  per
 sonal  case,  or  that  some  judgments
 were  not  to  the  liking  of  the  powers
 that  be  at  that  time.  Therefore,  गे
 judge  who  does  not  deliver  according
 to  the  wishes  of  the  Prime  Minster  or
 the  ideos  of  the  Prime  Minister  of
 India  or  of  somebody  or  of,  maybe,  her
 progeny  will  not  be  entitled  to  hold
 the  highest  judicial  office  in  this  coun.
 try!  At  that  time  you  will  remember,
 Sir—you  were  here  then—we  had
 strongly  opposed  this.  We  had  said
 that  the  supersession  was  a  motivated
 supersession,  it  was  by  way  of  inflict
 ing  punishment  on  three  very  eminent
 and  capatle  judges.  Those  who  try  to
 keep  track  of  the  Supreme  Court
 judges  or  judgments  may  now—nobody
 will  dispute  this—that  Justice  Hegde
 who  is  now  with  us  was  one  of  the
 ablest  judges,  the  same  can  be  said
 about  the  other  two  judges  also—Jus-
 tice  Shelat  and  Justice  Grover.  From
 that  point  of  time  a  doubt  has  arisen
 in  people's  mind  that  it  seems  that

 DECEMBER  2,  7977  1.  Shri  P.  K.  Deo  =  36

 the  Chief  Justice-ship  in  this  country
 is  a  matter  of  negotiation  or  is  an
 office  which  has  to  be  given  to  those
 only  who  hehave  like  good  boys,  who
 subserve  the  interests  of  the  executive
 in  this  couniry,  sitting  on  the  Bench.
 From  that  point  of  view,  from  that
 day,  in  this  cowutry  the  feeling  has
 necessarily  arsen.  [  am  not  saying
 that  it  was  not  justified.  It  was  justi.
 fled.  That  is  way,  on  the  recent
 appointment  after  the  new  Govern-
 ment  has  come,  ey.-brows  were  raised
 whether  the  same  tradition  was  being
 follower.  I  have  no  manner  of  doubt
 that  there  is  no  comparison  between
 what  happened  in 1973  and  what  hap.
 pened  in  A977.  Speaking  for  myrcelf
 I  have  the  fortune  or  prisilege  of
 appearing  before  the  Supreme  Court
 often.  In  u  very  recent  case  I  appear-
 ed  before  Justice  Desai.  [  can  unhesi.
 tatingly  say  this.  He  is  the  most  fit-
 test  person  to  adorn  ithe  Supreme
 Court  benches,  Members  of  the  Bar
 are  very  happy  that  he  is  there.  But
 IT  am  not  making  any  comparison  with
 anybody  ut  all.  Hi.  hus  peen  a  very
 apt  choice.  But  as  Prof  Mavalatkuar.
 said,  let  the  Government  not  do  any-
 thing  which  leaves  any  doul:t—any
 iota  of  doulit—in  the  people's  mnds.
 [fhe  point  is  whether  the  souution  lies
 in  getling  tie  views  of  the  dilfereat
 Bar  assomations  especially  in  the
 matter  of  appointments  to  the  Supreme
 Court  Is  concerned.  Is  it  Letler  to
 take  the  Bar  into  confidence?  In  the
 United  States  what  happens  is  this.
 There  is  no  question  of  the  senior
 person  becoming  a  judge.  It  is  pure-
 ly  the  preprogative  of  the  executive
 to  appoint  the  Chief  Justice.  When
 appointment  of  judges  come  in  the
 Bar  associations  5.6  in  their  recom-
 mendations.  In  England  it  is  not  the
 seniormost  judge  who  becomes  Lora
 Chief  Justice.  It  is  not  the  seniormost
 legal  and  judicial  functionary  who
 becomes  the  Lord  Chancellor.  There-  Me
 fore,  seniority  as  such  cannot  be  the
 only  solution  for  it.  I  do  not  agree
 with  my  friend  Mr.  P.  K.  Deo  fully
 but  I  do  appreciate  the  spirit  behind
 this  Bill  which  he  has  brought  before
 thé  honourable  House.
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 First  of  all,  what  is  important  is,
 we  have  to  have,  on  the  part  of  the
 Government,  a  commitment  fo  the
 building  up  of  and  maintenance  of  an
 independent  judiciary.  This  commit-
 ment  must  always  be  there.  This
 was  what  was  lacking  in  the  previous
 administration.  If  the  people  have
 the  confidence  that  this  Government
 stands  for  the  setting  up  of  a  stiong
 judiciary  they  will  not  have  any
 doubts  in  ther  minds.  Therefore,
 what  ig  important  is,  they  will  have
 to  earn  the  confidence  of  the  pcople
 of  this  country.  The  ordinary  people
 ean  hardly  afford  to  take  recourse  to
 judicial  proceedings.  Employees  may
 have  been  retrenched;  they  may  have
 the  award  in  their  favour.  Those  per-
 sons  are  dragged  to  courts.  He  has  to
 go  to  the  Supreme  Court.  These  are
 more  important  things.  Lot  of  delay
 in  the  dispensation  of  justice  takes
 place.  Litigation  goes  on  for  years
 and  years  together,  There  was  a
 Person  who  has  got  a  writ  ior  re-
 instatement  in  the  Ca'cutta  High
 Court,  regarding  the  Philips  Company,
 and  for  the  last  40  years  this  matter
 is  pending  in  the  writ  jurisdiction  of
 the  Calcutta  High  Court.  He  is  not
 able  to  enjoy  the  fruits  of  the  award
 which  directed  his  reinstatement.
 These  are  matters  which  are  more  ir-
 portant.  I  request  the  Minister  to
 have  a  look  into  such  matters.  You
 have  to  take  the  confidence  of  the
 people  of  the  country,  I  have  always
 said,  I  am  not  enamoured  as  such  of
 the  judiciary  in  this  country,  There
 are  mituy  people  who  should  not  have
 beea  in  the  Bench,  but  who  are  there.
 I  have  some  humble  experience  of
 different  high  courts  in  India  includ-
 ing  the  Supreme  Court.  I  donot  im-
 pute  motives  to  anybody.  Mr.  Shanti
 Bhushan  is  as  much  a  prisoner  of  the
 system  that  is  functioning  in  this
 country  as  anybody  else.  The  best
 judges  are  not  attracted  there,  Their
 terms  and  conditions  are  such  _—  that
 nobody  wants  to  become  a  judge.  As
 in  Bngland  for  instance,  the  sense  of
 involvement  in  the  judicial  set  up  jn
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 this  country,  has  not  developed.  There,
 after  three  requests,  a  lawyer  will  not
 refuse  to  become  a  judge.  That  feei-
 ing  is  not  there  in  this  country.  Be-
 cause  the  alternatives  are  so  snuch,
 Mr.  Gokhale  is  an  example.  He  was
 8  judge;  he  resigned  because  the
 emoluments  were  not  sufficient.  That
 did  not  attract  the  competent  people
 to  the  Bench.  Look  at  these  problems
 first.  If  you  have  a  strong  and  com-
 petent  judiciary,  then  there  78  nu
 questicn  of  appomtment  of  the  Chef
 Justice.  If  Mr,  Shanti  Bhushan  or
 ministers  in  this  Government  want  to
 make  motivated  appointments,  we
 cannot  stop.  We  can  only  criticise.

 Sir,  I  am  not  in  favour  of  making
 the  seniormost  judge  automatically
 the  Chief  Justice.  There  may  oe
 many  cases;  there  may  be  phys-cal
 handicaps.  We  know  one  of  the  jud-
 ges  in  the  Supreme  Court  who  was
 the  seniormost  puesne  judge,  but  for
 his  resignation,  there  would  have  been
 a  problem  for  the  Supreme  Court.  He
 was  persuaded  to  resign.  Otherwise  Fe
 was  the  seniormost  judge.  And  in
 the  normal  course,  if  he  did  not  re-
 sign  and  ig  he  were  to  be  superseved
 for  bona  cde  reasons,  would  this  law
 not  stand  in  the  way?

 My  submiss:on  is  that  the  spirit  be-
 hind  the  Bill  should  be  kept  in  mind
 by  the  Government.  They  should  try
 to  see  that  in  the  normal  course,  the
 seniormost  judges  become  the  Ch’'ef
 Justice.  That  should  be  doing  justice
 to  them  also  and  that  maintains  a  par-
 ticular  system  which  will  avoid  Gov-
 ernment's  intentions  which  are  gome-
 times  motivated  or  which  may  not  be
 motivated  but  that  cannot  be  justi-
 fied.  Therefore,  it  is  very  necessary—
 an  overhauling  is  necessary  in  the
 judicial  system,  The  laws  delay,  as
 I  have  said,  is  also  there.  When  the
 question  of  legal  aid  to  the  Poor  comes,
 how  do  you  help  that?  You  try  to  mini-
 mise  it  by  making  the  laws  more  under-
 standable.  Of  course  some  of  the  laws
 that  are  passed  are  nof  understanda-
 ble;  some  of  them  are  of  course  cum-
 brus  ones.  These  require  attention.

 Therefore,  I  request  the  hon  Law
 Minister—only  for  that  purpose,  I
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 am  taking  this  opportunity  to  speak
 on  this  Bill—that  when  there  is  a
 change  from  the  last  administration
 and  when  there  jis  a  change  in  the  out-
 look  towards  the  judiciary,  utilise
 this  opportunity.  I  am  sure  that  the
 people  will  be  with  you.  And,  speak-
 ing  for  ourselves,  if  we  find  that  you
 are  really  trying  to  reorient  the  judi-
 elary  system  keeping  in  mind  the
 teeming  millions  of  the  people  in  this
 country,  let  them  get  some  advantage
 of  it.  The  disparity  between  li‘igants
 inside  the  courts  is  known  to  my
 friends.  You  are  also  aware  of  it.
 What  is  the  good  of  asking  Bir'as  and
 Tatas  in  engaging  the  best  [egal
 talents  In  this  country  and  why  are
 they  pited  against  somebody  if
 there  are  some  people  who  are  willing
 to  help  the  ordinary  people?  Other-
 wise  there  is  no  match.  Is  this  jus-
 tice  I  want  to  know  from  the  hon
 Law  Minister,  Is  this  the  sense  of
 justice  of  thig  Goverment?  Is  this
 the  sense  of  justice  that  the  people
 who  after  a  good  deal  of  trouble,  get
 an  order  in  their  favour  after  wait-
 ing  for  years  and  years?

 Sir,  I  will  resume  my  seat  after  giv-
 ing  ome  instance.  A  peon  in  the  In-
 come-tax  Department  was  dismissed.
 His  basic  and  substantive  salary  was
 Ra.  40.  After  his  dismissal,  he
 appealed  to  the  Calcutta  High  Court
 and  he  filed  a  writ  petition  there  as
 8  pauper.  Even  the  judge  requested
 me  to  appear  for  him.  I  had  to  argue
 for  five  days;  Government  lawyer  ar-
 gued  for  fourteen  days  before  the
 the  court  of  apeal,  The  judges  differ-
 ed,  Then  with  another  third  judge  I
 hag  to  argue  for  three  days.  Then
 Government  lawyer  argued  for  6
 days  to  get  the  peon  out  of  the  job.
 And  ultimately  I  won  in  the  Calcutta
 High  Court.  The  matter  is  now  pen-
 ding  for  four  years  or  so,  I  wish
 I  could  produce  here  that  gentleman.
 He  comes  to  me  running  at  my  place
 in  Calcutta  when  ever  I  gn.  Tie  is  a
 livine  skelton.  I  cannot  get  his  mat-
 ter  heard.  [  have  to  mention  this
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 with  great  difficultly,  After  pendency
 for  four  or  five  years,  the  matter  has
 come  up.  Does  this  not  shock  the
 conscience  of  the  Government?  There-
 fore  if  he  is  X  or  ह अ  judge,  if  there  is
 no  motive,  then  I  cannot  go  into  the
 matter.  Are  the  people  of  this  coun-
 try  getting  justice?  This  is  the  test.
 Therefore,  I  request  the  Law  Minister
 that  this  opportunity  is  got  through
 this  Bill  ang  we  have  placed  our  view
 points  before  the  Government.  Pleag:
 look  into  them.  I¢  you  take  the  peo-
 ple  with  you  in  this  matter,  it  is  all
 right.  There  has  been  no  such  com-
 plaint  in  the  matter  of  appointmeut
 of  Justice  Desai.  It  is  a  very  good
 appointment.  More  such  things  will
 arise  in  future.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 nani):  Mr.  Chairman,  Sir,  hon’ble
 Shri  P.  K  Deo  has  piloted  a  Bill  of
 great  significance.  The  crux  of  the
 Bill  is  that  the  appointment  of  the
 Chief  Justice  of  India  should  be  on
 the  basis  of  seniority.

 Now,  Sir,  the  anxiety—as  everyone
 can  understand—-is  the  maintenance
 and  strengthening  of  the  freedom  of
 judiciary.  Here  thert  can  be  no
 two  opinions  about  it.  Everyone  who
 believes  in  Democracy  ardently  desi-
 res  a  free  judiciary.  We  are  very
 fortunate  that  we  have  a  judiciary  of
 a  very  high  standard,  But  the  stan-
 dard  has  not  only  to  be  maintained
 but  has  also  to  be  further  promoted.
 This  whole  question  about  the  ap-
 pointment  of  Chief  Justice  of  India
 &:q  the  fredom  of  judiciary  arose  be~
 cause  of  the  instance  of  supersession
 of  judges  in  1973.  Till  then,  I  believe,
 seniority  was  the  convention  that  was
 followed  in  the  appointment  of  Sup-
 reme  Court  judges.  It  was  only  in
 978  when  seniority  was  bypassed
 that  this  problem  and  threat  to  judi-
 ciary  came  up.

 There  is  no  difference  of  opinion
 that  the  appointment  of  Chief  Justice
 of  India  cannot  be  at  the  discretion  of
 the  Government.  I  understand  that
 the  appointment  is  made  by  the  Pre-
 sident,  but  as  the  Constitution  stands,
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 the  President  of  India  has  not  anly
 to  take  the  advice  of  the  Cabinet  but
 is  alao  bound  by  the  advice  of  the
 Cabinet.  In  other  words,  the  Chief
 Justice  of  India  ig  appointed  by  the
 Cabinet  or  the  Executive.  This  is  a
 very  undersirable  feature  and  must  be
 corrected  at  the  very  first  instance.

 Sir,  the  entire  issue  raises  two
 points.  In  the  first  place  we  have
 to  concede  the  desirability  of  having
 a  convention,  namely,  a  convention
 with  the  necessary  legal  sanctity  with
 respect  to  the  appointment  of  the
 Chief  Justice  of  India  and  secondly
 we  have  also  to  decide  as  to  what
 that  convention  should  be.  As  far
 as  the  first  point  is  concerned,  nar-ely,
 that  there  must  be  a  convention  with
 legal  sanctity  about  the  appointment
 of  Chief  Justice  of  India  there  could
 be  no  two  opinions.  Where  there  is
 no  convention  the  arbitrary  power  of
 the  Government  creeps  in,  I  am  firm-
 ly  of  the  view  that  the  Government
 must  have  no  say  whatsoever  in  the
 appointment  of  not  only  the  Chief
 Justice  of  India  but  also  the  other
 judges  whatsoever  in  this  country.
 The  Government  is  the  biggest  liti-
 gant  and  a  litigant  cannot  have  the
 {freedom  to  choose  the  judge.  There
 must,  therefore,  be  healthy  norms  for
 the  appointment  of  the  Chief  Justice
 of  India  and  the  other  Supreme  Court
 and  High  Court  Judges.  I  firmly  be-
 lieve  that  so  long  as  the  appointment
 of  any  judge  whatsoever  is  at  the
 discretion  of  any  Government  then
 we  are  far  away  from  our  concept  of
 freedom  of  judiciary.  Now  this  par-
 ticular  thing,  this  particular  point,
 namely  having  a  convention  for  the
 appointment  of  the  Chief  Justice  of
 India  ig  possibly  agreed  to  by  almost
 all  sections  of  the  House.  As  far  as
 3  understand  everybody  has  eded

 Here  is  the  difference  of  opinion.  Hom.
 Member  P.  K.  Deo  wants  that  the
 semior-most  judge  of  the  Supreme
 Court  should  become  the  Chief  Jus-
 tice  of  India,  Other  Members  have
 come  forward  with  other  suggestions.
 There  is  this  particular  point  that
 seniority  cannot  be  the  sole  criterion,

 Here  before  proiouncing  ga  judge-
 ment  we  must  consider  the  point  ag  to
 how  the  Supreme  Court  judges  are
 appointed  from  among  whom  the
 Chiet  Justice  is  to  be  appointed?  The
 Chief  Justice  of  India  must  possess
 not  only  very  high  legal  competence
 in  the  field  of  law  but  also  a  high
 degree  of  competence  in  the  adminis-
 trative  field.  He  must  have  both
 legal  and  administrative  competence.
 That  is  why  this  hitch  comes  up,
 namely,  that  seniority  cannot  be  the
 sole  criterion  because  a  person  with
 8  very  high  legal  competence  may
 lack  administrative  competence  or
 vice  versa.  So  an  element  of  pick
 and  choose  has  to  come  in.

 I  must  say  that  this  is  a  misconcep-
 tion.  In  the  appointment  of  judges  of
 the  Supreme  Court,  both  those  factors,
 both  those  elements,  namely,  a  high
 degree  of  legal  competence  and  a  high
 degree  of  administrative  competence
 are  taken  into  account,  I¢  is  this
 cream  of  talents,  not  merely  the  fal-
 ent  but  the  cream  of  talent  that  we
 have  on  the  Bench  in  the  Supreme
 Court.  Every  Judge  appointed  to
 the  Supren.e  Court  is  supposed  to  pos-
 sess  not  only  a  high  degree  of  legal
 competence  but  also  administrative
 competence,  Therefore,  there  should
 be  no  heisitation  whatsoever  jn  having
 only  seniority  as  the  criterion  for  the
 appointment  of  the  Supreme  Court
 Chief  Justice.  Otherwise  unhealthy
 trends  do  come  in.  However  we  may

 the  desirability  of  having  some  con-
 vention  or  the  other.  When  I  say
 convention,  I  mean  the  legal  sanction
 for  the  appointment  of  the  Chief  Jus-
 lice  of  India.  Otherwise  arbitrary
 and  discretionary  elements  creep  in.
 What  should  be  that  convention?
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 concede  here  that  perhaps  fn’  no  coun-
 try  of  the  world  seniority  is  the  sole
 criterion.  I  have  been  trying  to  read
 8  lot  on  the  subject  since  ‘1973;  my
 articles  have  also  appeared  in  the
 legislature  journals  and  other  places.
 Different  countries  have  different  con-
 ventions.  As  the  situation  in  India
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 is,  I  think  that  the  best  convention
 would  be  to  have  the  seniormost
 judge  of  the  Supreme  Court  BS  the
 Chief  Justice  of  India.  I  am  convin-
 ced  about  that.

 Now  a  mere  convention  will  not  do
 because  we  have  seen  the  fate  with
 which  those  conventions  are  confron-
 ted,  It  is  necessary  that  there  should
 be  a  legal  sanction,  legal  provision  for
 this  matter.  Though  there  may  be
 difference  of  opinic,  as  to  the  mode
 of  appointment  to  the  office  of  the
 Chief  Justice,  at  least  one  categorical
 assurance  we  must  have  from  our  hon,
 Law  Mhnister.  That  is,  to  the  effect
 that  a  proper  guideline  in  the  Consti-
 tution  itself  would  be  laid  down  in
 due  course  of  time  with  respect  to
 the  appointment  of  Cheif  Justice.  In
 laying  down  these  guidelines,  I  am
 sure  the  Law  Minister  will  also  give
 us  a  categorical  assurance  that  in  the
 appointment  of  the  Chief  Justice  of
 India  the  Government  should  have  no
 say  whatsoever,  not  only  not  the  final
 say  but  no  say  whatsoever.  This  is
 necessary  in  view  of  the  position  that
 the  Government  is  the  biggest  litigant
 in  the  country  and  that  litigant  him-
 self  cannot  have  the  choice  of  the
 judge  on  the  Bench.

 शौधरी  बलबोर  सिह  (होशियारपुर)
 सभापति  महोदय,  श्री  देव  ने  एक  बहुत  ही
 नाजुक  और  महत्वपूर्ण  मसले  की  तरफ  हमारा
 ध्यान  खोंचा  है।  हिन्दुस्तान  की  जनता  द्वारा
 चुनो  ह्  सबसे  बडो  सभा  को  यह  मौका
 मिला  है  कि  वह  प  पर  ग्रपनो  बात  कह  सके  ।
 सोनिया  (टी  से  सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस
 या  दूसरे  जजों  को  चुना  जाणे  या  इसके  लिए
 कोई  और  तरीका  इस्तेमाल  किया  जाये  इस
 पर  श्ाज  हम  विवार  कर  रहे  हैं।  यह  बड़ो
 खुशों  को  सात  है  कि  इस  वक्‍त  ला  मिनिस्टर
 यहां  मौजुब  हैं  झोर  वह  बुत  सुलझे  हुए  व्यक्ति
 हैं  और  एमोवेंट  लायर  भी  है।  उनको
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 प्रैक्टिकल  एक्सपीरियेंस  है  कि  इंसाफ  कसे
 मिलता  है।  इसको  गहरी  नजर  से  देखते  की
 जरूरत  है  कि  लोगों  को  जल्दी  झौर  सस्ता
 न्वाय  मिले  1  बड़ो  भ्रदालतों  में  i5-5  आर
 20-20  साल  तक  केसों  का  फैसला  नहीं

 होता  है  शर  जब  फैमना  होता  है  तो  व्यक्ति
 जिसे  न्याय  +  लिए  प्रार्यता  की  होती  है
 मर  चकता  है।  इसक  बाद  उसको  इंसा
 बैले  पहुचाया  जा  सकता  है।  मेरे  एक  कतेल
 दोस्त  है।  यु०पो०  की  हाई  कोर्ट  में  उनका
 एक  केस  चल  रहा है  ।  1215.  साल  हो
 गये  हैं  अभो  उसफा  पीपना  नहीं  हुप्रा  है
 छोटी  अदालत  से  ता  फैपना  मित्र  गय।  था|
 इसकें  बाद  हाई  काटे  में  सरकार  ने  अपील
 दायर  कर  दी  मोर  बह  पंडिग  पड़ी  हुई  है  1
 श्र  शाप  बताये  कि  उपकरा  फसना  तब  होगा
 जब  वह  मर  जावेगा  ?  बह  मरन  के  करोंब
 पहुंचा  ड्प्रा  है।  चर  श्त्री  होगी  तत्र  तरह
 उसके  बच्चों  का  तो  मित्र  जायेगी  लेकिन  उस
 बेवारे  को  ता  न्याय  न  मिला।  वह  तो
 मुवोबत  काट  कर  चता  गया।

 ही  पका  एक  झोर  पहलू  भी  है  7  जो  बडा
 वकील  कर  लेता  है,  ज्यादा  पैसा  दे  देता  है
 श्राम  तोर  पर  वही  जीत  जाता  है  मै  एक
 बड़ा  वकील  कर  ले  ह्  और  मेरा  मुखालिफ
 जो  गरोव  है  बड़  बेचारा  इतना  खर्च  नही  कर
 सकता  है,  बडा  वकील  नहीं  कर  सकता  है  या
 वह  कर  सकता  है  झौर  मेरे  पास  इतना  पैसा  नही
 कि  मैं  कर  सकू  तो  इसका  मतलब  तो  यह
 हुमा  कि  यह  लटाई  इसाफ  को  तो  न  हुई,
 इसकी  हुई  कि  दो  में  से  कौन  ज्यादा  पैसा  दे
 सकता  है  और  कौन  नहीं  दे  सकता  है  ।

 हाई  कोर्ट  शोर  सुप्रीम  कोर्ट  में  जा  कर
 शान्ति  भूषणजों  या  दुसरे  वकील  लोग  इस
 तरह  की  भो  दनोले  देते  हैं  कि  .9:2  में  फनां
 जज  ने  यह  फैसला  दिया  था  शौर  उसके
 बिलाफ  नहीं  जाया  जा  सकता  है  तो  उस  चीज
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 को  मान  लिया  जाता  है।  पश्व  शाप  देखें  कि
 कहां  i922  और  कहां  i277  कितना  फर्क
 हो  गया  है।  या  888  से  फलां  जज  ने  जो
 बड़े  एमीनेंट  जज  थे  था  फलां  बैंच  ने  यह
 फैसला  दिया  था  या  सुप्रीम  कोर्ट  मे  या  हाई
 कोर्ट  ने  तब  यह  फैसला  दिया  था  इस  वास्ते
 उसके  खिलाफ  नहीं  जाया  जा  सकता  है  तो
 कैसे  जो  छोटा  जज  है  बह  उसके  खिलाफ  जा
 सकता  है।  थे  सब  न्वोजें  हैं  जिनको  क्‍श्रापकों
 देखना  होगा  झौर  कोई  रास्ता  निकालना  होगा  |
 जिस  प्राम  प्रादमी  ने,  जिस  साधारण  झ्ादमी
 ने,  जिस  सीधे  सादे  झादमी  ने  बोट  डाल  कर
 हम  को  भेजा  है  उस+  ह  को  नमाइंदगी  हम
 कर  सके,  उस  झादमी  को  इसाफ  कसे  दिला
 सपने  हैं,  इसको  दे  समबी  तो

 सभापति  महोदय  बिल  ते!  दुगरा  है  1

 चौधरी  बलबीर  सिंह  मेने  पहले  कहा
 था  शायद  ग्राप ने  “यान  नहीं  दिया  कि  मान्य
 सप्स्‍्ये  ने  हमें  मौका  दिय।  है  कि  हम  १  स  मामले
 पर  अपनी  बात  झापके  सामने  रख  सके  t

 सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ  जज  के  बारे  में  जिस  हंग
 में  यह  मसला  भाया  है  कि  उनको  किस  ढंग
 से  इस्साफ  मिले,  उस  पर  हम  अपना  बात  कर
 सके।  प्रीम  कोर्ट  के  जा  चीफ  जज  ह  :ह
 किस  हग  से  बने,  उसके  लिये  हम  यहा  बहस
 कर  रहे  है  जिससे  लोगों  को  ४न्साफ  मिल
 सके  |

 इन्साफ  किसको  चाहिए  ?  जो  बाजार  में
 छोटा  गरीब  जनता  का  आदमी  है,  उसके  साथ
 अगर  कोई  बेइन्सफी  है,  तो  उसे  इन्साफ
 चाहिए।  कल  एक  मामूली  डाकखानं  का
 कर्मचारी  मेरे  पास  आया।  8  साल  से  उसका

 मुकदमा  पेंडिग  रह  शौर  ब  उसके  हुक  में
 फैसला  हो  गया  सब-जज  की  अ्रदालत  में।
 लेकिन  सरकार  ने  सैशन  जज  के  यहां  भ्रपील
 दाय  कर  दी।  बताइप्र  8  साल  उसे  मुक्हमा
 लड़ते-लड़ते  हो  गथ  झौर  जब  फैसला  हक  मे
 हो  गया  उसके  बाद  भी  हाई-कोर्ट  और  सुप्रीम

 P.  K,  Deo
 कोर्ट  तक  उसका  मामला  जा  गगा।  पता  नहीं
 कितना  समय  इसपे  लगेगा।  लेकिन  सवाल
 यह  है  कि  इन्साफ  मिल  सके  झौर  इसके  लिये
 जज  किस  ढंग  से  एपवाइन्ट  किये  जायें  भौर
 किस  ढंग  से  उस  पर  इस  हाउस  वाले  अपनी
 बात  कर  सके  ताकि  उसके  बारे  में  सरकार
 प्रपनी  राय  बना  कर  फैसला  कर  रूफे।

 ब्रेसिक  सवाल  यह  है  कि  हर  ्ादमी  को
 इन्स।फ  कैसे  मिल  सकता  है।  प्रगर  उन्साफ
 पैसे  से  मिलना  है,  तो  जिसके  पास  ज्यादा
 पैसा  है,  जितना  बड़ा  वकील  वह  खड़ा  कर  ले
 उसका  इन्साफ  मिलता  t

 एमर्जन्सी  में  हमारे  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज
 ने  गवर्दभेट  क  सोशल  फिलासकी  का  प्रचार
 करता  शुरू  कर  दिय।।  उन्होंने  है  कहना
 शुरू  कर  दिया  कि  जितने  बाकी  जजेक्ष  हैं
 उनको  भी  पढ़ाना  चाहिए  कि  सोशल  फिलासकी
 क्या  है।  सोशन  फिनलासफी  के  भी  जज  हों
 ऐसा  होना  चाहिये।  मैं  जानता  चाहता  ड्
 कि  श्राज  किस  किस्म  को  सोशल  फिलासफी
 जजों  को  पढ़ाई  जायेगी।  मैं  शांति  भूषणजी
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि
 उस  समय  जो  जज  मा  हिन्दुस्तान  में  चक्कर
 लगा  कर  साशल  फिलासकी  का  प्रचार  करते
 थे,  हर  बार  हाई  कोर्ट  से सोशल  फिलासफी
 की  बाते  करते  थे,  उनसे  पूछा  जाये  कि  झब
 किस  सोशल  फिनासफी  की  बात  करे  झीर
 किस  सरकार  की  करेंगे।  कोई  शौर  सरकार
 प्रगर  शझाती  है  तो  क्या  जुडिशियरी  उसी  ढंग  से
 बात  करेंगो।

 बाहुर  के  देश,  में,  भ्रमेरिका  में  इनैक्टेड
 जजेज  ह 14  होते  हैं  ।  वह  कंसे  इन्साफ  वे

 सकते  हैं,  यह  उनकी  बात  है।  लेकिन  हमारे
 देश  में  इन्साफ  मिल  सक्‌,  जिस  पर  सरकारी,
 पोलिटिकल  झौर  चैस  वालों  का  दबाव  न  हो
 सके  पह  होता  चाहिए  प्राज  वे  तीनों
 दबाव  काम  कर  रहे  हैं।
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 [चिोधरी  बलूबीर  सिह]
 मेरे  साथी  मक्षे  यह  कहे  के  लिये  ब्राम्प्ट

 कर  रहे  है  कि  शराब  से  भी  इन्साफ  मिलता  है  !

 एक  शराब  की  पार्टों  कर  दी  गई,  रमीन
 महफिल  बन  गई  तो  रगीन  पार्टियों  मे  बैठ  कर
 इन्साफ  मिल  गया।  तो  इस  तरह  के  कुछ
 मसले  है  जित  पर  शाति  भुपण  जी  एक  कमेटी
 बैठाये  उसमे  'चिर्फ  एमीनैस्ट  वकील  हो  न  हो
 बल्कि  जो  जनता  के  नुमाइन्दे  है,  उन  भी
 बात  करें।  जो  एमीनैन्ट  बकौल  है  उन्हें  तो
 झपना  जेब  को  बात  भी  करनी  होती  है।
 अकबर  इलाहाबादी  ने  एक  शेर  कहा  था

 “शत  रण्डो  की,  दिन  प्लोडर  का,
 उसका  पेशा  है,  उसकी  पेशी  है  ns

 इस  बारे  में  उन  लॉगों  की  भी  राय
 लगती  चाहि।  जिनका  इससे  डायरेक्ट  ताल्लुक
 है,  कि  किस  $  ग  से  लोगो  का  इन्साफ  मिल
 सके  और  उसके  लिये  सिर्फ  जजों  की  सोनियो-
 रिटी  का  हो  ख्याल  रखा  जा  या  कोई  झौर
 क्राइट्रेरियन  मृकरंर  किया  जाये।  यह  बिल
 वषस्टोट्यूशन  की  प्रम्डमेट  की  शक्ल  तो
 नही  ले  सकता  है  लेकन  इसव  जरिय  सरकार
 का  यान  इस  मामले  की  सार  खींचा  गया  है
 झोर  हाउस  को  इस  पर  चर्चा  फरने  का
 सौबा  मिला  हे।  यह  जरूरी  है  कि  लोगो
 को  जल्दी  शौर  सस्ता  इन्साफ  मिल  सके  और
 जज  बगैर  किसी  दबाव  के  इन्साफ  कर  सके  |
 कहा  जाता  है  कि  कानन  मोम  की  लोवा  है,
 जिधर  चाहे  मोड  लो।  वकील  उसको  प्रपनी-
 झपनी  तरफ  मोडना  चाहते  है  श्रौर  जज  को
 उसे  देखते  हुए  अपना  फैसला  करना  पड़ता  है  ।
 हिन्दुस्तान  में  जिस  मसले  पर  सन्‌  973  से
 लेकर  झाज  तक  बहुत  बड़ी  बातचीत  हो  रही
 है  उसके  बारे  मे  बहुत  स  तीदा  तौर  पर  फैसला
 करना  चाहिए  1  बुनियादी  बात  यह  नहों  है
 कि  सुवीम  कोर्ट  का  च्रीफ  जस्टिस  सीनियो-
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 रिटी  के  आधार  पर  बनते  या  किसी  भौर  मैयड
 से,  बेसिक  प्याइन्ट  यह  है  कि  इस  वेश  में
 झ्राम  आदमी  को  न्याय  कैसे  ठीक  इग  से
 मिल  सकता  है।

 को  मिर्मल  लगा  जेन  (सिवनी)
 सभापति  महोदय,  मानतीय  सदस्य  श्री  पी०  के  ०
 देव  ने  इस  विधेयक  के  द्वारा  जो  भावना  व्यक्त
 की  है,  &  समझता  ह  कि  सभी  लोगो  ने  उसका
 समर्थन  किया  है।  म॑  यह  भी  समझता  हू  कि
 माननीय  विधि  मज़ी  महोदय  भी  उसका
 समर्थन  करेगे।  लेकिन  सिर्फ  श्री  बतातवाला
 को  छोड  कर  प्रन्य  किसी  सदस्य  ने  यह  हिम्मत
 नहीं  दिखाई  कि  इस  विधेयक  का  स्पष्ट  रूप  से
 समर्थन  करे  में  इस  विधेयक  का  पर्णरूप  में
 समर्थन  करने  के  लिये  खडा  हग्मा  हू  ।

 16"  33  hrs.

 [Serr  DHIRENDRANATH  Basu  im  the
 Chair]

 मुझे  याद  है  973  की  वह  घटना  जिसभ
 हमारे  3  न्‍्यायाधीशा  की  सीनियार्टी  को
 नज़रन्दाज  कर।  किसी  ौर  को  मग्य
 न्‍्यायाधीण  बनाया  गया  थ।।  उस  समय
 काफी  बवन्दर  मचा  था  झीर  जनता  पार्टी,
 जो  श्ाज  बहुमत  म  है,  +  अ्धिकाश  लोगा  ने
 उसका  विरोध  कया  था।  बार  ताउसिल  ने
 उसका  विरोध  किया  था  और  हमारे  यहा  की
 हाईकोर्ट  की  बार  एसोसियेशन  झौर  डिस्ट्रिक्ट
 बार  एसोसिएशन  ने  भी  उसका  विरोध  क्या
 था।  उनका  वहना  था  कि  परम्परा  का
 निर्वाह  करते  जो  सीनियर  जज  है,  उसे  चीफ
 जस्टिस  बनाया  जाता  चाहिये  भा।  हम
 सब  ने  दुहाई  दी  परम्परा  की  1  झाज  भी  लोग

 दृहाई  देते  है  कि  परम्परा  तो  बनी  रहनी
 चाहिए,  लेकिन  कानृत  नहीं  बनना  चाहिये  +
 &  यह  कहना  चाहता  हू  कि  परम्परा  तोड़ी
 जा  मकती  है,  शौर  तोडी  गई  है।  इस  सदन  में
 जो  झाश्वासत  दिये  गय,  उन्हे  भी  कई  बार
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 aver  गया  है।  इस  सदन  में  यह  भ्राश्वासन
 दिया  गया  था  कि  मीसा  का  वुरुपयोग  राज-
 मीतिक  बन्दियो,  खिलाफ  नही  किया  जायेगा,
 लेकिन  कितने  विस्तृत  रूप  में  मीसा  का

 दुरुपयोग  राजनीतिक  बवियों  ५  खिलाफ
 किया  गया।

 जब  मैं  गिरफ्तार  हु,  तो  हैवियम
 कारपस  की  पैटीशन  की  थी।  &  ने  स्वत
 यहा  उस  पर  बहस  की  1  #  भी  पेशे  से  वकील
 हू।  उस+  बाद  जब  सुप्रीम  कोर्ट  मे  वह
 आई  ्तो  मने  न्विंदन  किया  कि  इटरवीतर
 के  नाते  भी  मुझको  सुन  लिया  जाय  लेकिन
 बह  खारिज  कर  दो  गई।  शाति  भूषण  जी
 ने  उस  पर  बहस  की  झौर  हम  लोग  उस  समय
 जेल  म॑  थे,  हम  लोग  समाचार  पढ़ते  थे  बड़ी
 अच्छी  बहस  उन्होंने  की,  बड़े  योग्य  तकं
 उन्होंने  दिः  मगर  उस  बाद  जो  फैसला

 हुआ  वह  फैसला  राजनैतिक  रग  रख  कर
 किया  गया।  «  ह्प्ट  रूप  से  यह  कहता
 चाहता  हु  कि  यहा  पर  जो  फैसला  हुआ  था
 बह  राजनैतिक  फैसला  था  शौर  बह  सिर्फ
 टस्ललिए  हा  था  कि  तीन  जजैज्ञ  को  सीनिया-
 र्टी  को  दबा  कर  उनके  बाद  ?  जज  को
 यहां  पर  मख्य-न्यायाध्षिपत्ति  बनाया  गया  था।
 ष््स  तरह  कौ  परम्परा  चली  जिस  लिए
 सस्कृत  म  एक  बड़ा  श्लोक  t-owet  रूपम
 च्हो  ध्यनि  वाली  बात  हुई।  एक  गधा  था
 शौर  एक  कौवा  था।  दोनो  ने  एक  दूसरे  को
 देखा  तो  सोचा  कि  कैसे  तारीफ  की  जाय  |
 नो  गधे  की  झ्रावाज  सुल  कर  कौवे  ने  कहा  कि
 क्या  मधुर  हवन  है  शर  कौवे  के  रग  को
 देख  कर  गधे  ने  कहा  क्‍या  अच्छा  तुम्हारा  रग
 है?  जब-जब  यह  विवेक  की  बात,  डिस्क्रीशन
 की  बात  झात्री  है  तब-तव  यह  भ्रहो  रूउम
 हों  ध्वनि  का  वह  श्लोक  चरितार्थ  होता
 जाता  है।  एमजेंसी  5;  दौरान  यह  सब  हुझा
 जिसको  शाति  भूषणजी  ने  भुगता  है,  जिसको
 हम  सब  लोगों  ने  भुगता  है।  यह  बात  समाप्त
 होती  चाहिए।
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 में  इस  सरकार  के  लिए  नही  कहता  हूं  ।

 में  जासता  हूं  कि  यह  रिध्यक्ष  सरकार  है।
 लेकिन  यहु  सरकार  पांच  वर्ष  रहेगी,  दस  वर्ष
 रहेगी,  पन्द्रह  वर्ष  रहेंगी।  भ्राखिर  कही  ते
 कही  तो  यह  सरकार  बदलेंगी  और  गर  उसमें
 गलत  व्यक्ति  प्रधान  मत्री  भौर  विधि  मंत्री
 बन  जाते  हैं  तो  फिर  वह  ही  रूपम  झहो  ध्वसति:
 की  कल्पनाए  फिर  से  दोहरायी  जायेंगी 1
 तो  जिसको  हम  परम्परा  के  रूप  में  मान्यता
 देते  थे  उसको  कानूत  के  रूप  में  मान्यता  देने  में
 हमको  क्‍या  एतराज  है,  यह  बात  मेरी  समझ  में
 नहीं  आती।

 परम्पराएं  श्लौर  बतायी  जाती  हैं  कि
 विदेशों  में  यह  नहीं  होता।  विदेशों  में  तो
 शौर  भो  बहुत  सी  चीजे  हही  हमा  करती  जो
 हम  यहा  पर  करते  है।  विदेशों  मे  गाधी  नहीं
 हाए  जितकी  हम  यहा  टोहाई  दिया  करते  है।
 हम  कहते  है  कि  गाधियनत  फिलास्फी  होनी
 चाहिए  तो  हम  यह  नही  कहते  कि  चचिलियन
 फिलास्फी  होती  चाहिए  क्योंकि  इग्लैंड  ने
 चचिलियन  फिलास्फी  को  रवीकार  किया  है।
 हमारी  जो  बात  है  हम  उसको  अपने  ढंग  से
 ईखता  चाहते  है।  हमारी  जो  परम्पराये  है,
 प्रजातत्र  की  ताकत  जिस  प्रकार  से  चलती  है
 उसको  यदि  हम  उस  नग  से  देखना  चाहते  है
 तो  हम  पुराने  सबक  सीखने  चाहिए  झौर  यह
 सबक  मिला  है  हमे  यहा  कि  जब-जब  नीचे  से
 गलत  आदमियों  को  उठा  कर  ऊपर  बैठाया
 गया  है  तब  तक  कुछ  गलतिया  हई  है।

 यदि  इस  विधेयक  को  ध्यानपूर्वक  देखा
 जाय  तो  यह  जज  वे  एप्याइट  होने  का  नही  है,
 यह  चीफ  जस्टिस  -  एप्वाउट  होने  का  है।
 जज  बहुत  प्रच्छा  होगा।  एमिनेंस  की  जो
 बात  कही  गई,  किसी  जज  की  प्रतिभा  की  बात
 कही  गई,  उसका  उत्तर  #  यहा  पर  बेन्य  चाहता
 हूं।  भाप  उसकी  प्रतिभा  माल  कर  से
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 हाई  कोर्ट  से  सुप्रीम  कोर्ट  भें  लाते  हैं  या  उसे
 डायरेक्ट  सुप्रीम  कोर्ट  मे  जज  बना  लेते  हैं।
 यहां  पर  वह  जज  रहता  है।  उसकी  प्रपनी
 प्रतिभा  है,  उसके  अनुसार  वह  अपने  फेसले
 देता  है।  लेकिन  यहां  पर  एक  चीफ  जस्टिस
 बैठ  कर  चाहे  वह  प्रतिभा  का  धनी  हो  या
 प्रतिभा  का  धनी  न  हो,  दूसरे  जजेज्ञ  के  समान
 उसकी  प्रतिभा  हो,  लेकिन  मुख्य  स्यायाधिपति
 का  काम  कर  सकता  है  भौर  यह  करते  चले
 झाना  चाहिए।  बीच  में  किसो  को  किसी
 प्रकार  का  रिवार्ड  देने  की  बात  समाप्त  होनी
 चाहिए  fears  देना  समाप्त  होता  है  तब
 तो  स्पप्ट  रूप  से  हम  ने  जिसको  प्रतिभागाली
 समझा  और  जिसको  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज
 बनाया  वह  यदि  वरिष्ठ  वहां  पर  होता  है  तो
 वरिष्ठ  जज  को  सुप्रीम  कोर्ट  का  चौफ  जस्टिस
 बनाने  से  वहू  अपने  विवेक,  संयम,  न्याय,
 प्रतिभा,  प्रशासनिक  प्रतिभा,  सब  को  स्थिर
 और  कायम  रख  सकगा।

 श्री  बदातवाला  साहब  ने  एक  बात  कही
 कि  सरकार  को  यह  अधिकार  नहीं  होना
 चाहिए।  में  इसका  विरेध  करना  चाहता  हूं  ।
 विशेष  तके  की  बात  नहीं  है  लेकित  यदि
 सरकार  अभी  तक  करती  चली  श्राई,  973
 तक  तो  शायद  न्याय  की  प्रतिभा  पर  कोई
 कलक  नही  लगा  हमा  था  जबकि  सरकार  ही
 न्यिक्त  करती  रही  है,  कलंक  तो  उस  समय
 लगा  जिस  समय  एक  को  छोड़  कर  दूसरे  को
 चुनने  की  चेष्टा  की  गई  ।  यह  चुनने  की  प्रथा
 बन्द  हो,  उसके  लिए  यह  विधेयक  है  और  में
 इसका  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं।

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  I  have
 keenly  heard  the  very  important
 speeches  which  have  been  made  by
 80  many  hon.  Members  of  this  House
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 on  this  Bill  on  a  very  important  sub-
 ject.  I  fully  respect  and  appreciate
 the  sentiments  which  lie  behind  this
 Bill  and  behind  the  various  speeches
 which  have  been  made  in  this  House
 because  the  position  of  the  Chief
 Justice  of  India  is  a  very  important
 one  and  in  a  way  he  can  be  said  to
 be  the  pivot  of  the  whole  function-
 ing  of  the  judiciary  on  account  of  the
 fact  that  he  plays  a  very  crucial  role
 not  only  in  the  working  of  the  Sup-
 reme  Court  but  also  in  the  manning
 of  the  various  High  Courts  of  the
 country.

 As  the  House  knows,  in  the  matter
 of  appointment  of  judges  in  the  High
 Courts,  not  only  the  Chief  Jusice  of
 the  High  Court  concerned,  not  only
 the  Governor  of  the  State  which  ob-
 viously  includes  the  Chief  Minister  of
 the  State  also  has  to  be  consu'ted.
 But  the  Chief  Justice  of  India  has
 also  to  be  consulted  in  those  appoint-
 ments.  The  Chief  Justice  of  India’s
 advice  is  a  very  important  picce  of
 advice  to  which  very  great  immpor-
 tance  has  to  be  attached  by  the  (rov-
 ernment  in  all  those  cases,  There-
 fore,  it  is  evident  that  the  Chief  Jus-
 tice  of  India  plays  a  very  crucial  and
 Pivotal  role  in  the  functioning  of  de-
 mocracy  in  which  judiciary  has  a  very
 important  role  to  play.  But  so  far
 as  the  Bill  is  concerned,  I  am  sorry
 to  say  that  it  is  not  possible  to  accept
 the  terms  which  are  contained  in  the
 Bill.

 Before  I  mention  the  more  impor-
 tant  objections  to  the  Bill,  while  ap-
 preciating  the  sentiments  behind  the
 Bill,  may  I  invite  the  attention  of  the
 mover  himself  to  the  two  provisos
 which  he  seeks  to  add  to  article  124.
 The  first  proviso  provides  as  a  posi-
 tive  and  mandatory  requirement:

 “Provided  further  that  the  senior
 most  Judge  of  the  Supreme  Court
 shall  be  appointed  as  the  Chief  Jus-
 tice;"
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 It  does  not  leave  any  discretion,  in
 any  circumstances  whatsoever,  that
 anybody  whoever  happens  to  be  the
 senior  most  Judge  of  the  Supreme
 Court  at  the  time  a  vacancy  occurs
 has  got  to  be  appointed  as  the  Chief
 Justice.  I  have  not  been  able  to  un-
 derstand  what  is  then  the  function-
 ing  of  the  second  proviso,  namely:

 “Provided  further  that  no  one
 shall  be  appointed  the  Chief  Justice
 who  has  not  served  for  at  leazt
 two  years  as  a  Judge  of  the  Sup-
 reme  Court;”

 lf  there  had  been  alternative  provisions,
 I  would  have  been  able  to  appreciate
 them.  On  the  one  hand,  it  says  that
 the  senior  most  Judge  shall  be  895
 pointed  as  the  Chief  justice  at  the  time
 a  vacancy  arises,  on  the  other  hand
 it  says  that  no  one  shall  be  appoint-
 ed  the  Chief  Justice  who  has  not
 served  for  at  least  two  years  as  a
 Judge  of  the  Supreme  Court,

 Now,  supposing  at  one  time  a  large
 number  of  Judges  of  the  Supreme
 Court,  almost  all  happen  to  be  of
 the  same  date  of  birth,  or  all  of  them
 retire  roundabout  in  the  same  year
 with  the  result  none  of  those  per-
 sons  who  are  appointed  to  take  their
 place  has  two  years  standing,  in  that
 case,  neither  the  senior  most  person
 nor  the  junior  most  person  will  be
 of  two  years  standing,  who  is  to  be
 appointed  as  the  Chief  Justice?
 Perhaps,  there  will  be  a  constitution-
 al  break-down  in  that  contingency
 and  nobody  will  be  appointed  at  all.
 In  any  case,  if  the  senior  most  judge
 has  to  be  appointed  In  every  case,
 what  is  the  function  of  the  second
 proviso,  namely,  why  insist  on  two
 years  service?  Obviously,  the  senior
 most  person  woulg  have  put  in  more
 than  two  years  service.  I  have  not
 been  able  to  quite  appreciate  the
 second  proviso.  Perhaps,  it  might
 have  been  just  a  case  of  over-sight;
 Perhaps,  the  mover  himself  was  not
 serious  about  the  second  proviso;
 maybe,  he  himself  entertained  doubts
 about  the  propriety  of  the  proviso
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 proviso,  namely,  some  other  limita-
 tion  must  be  imposed  that  anybody
 who  is  to  be  appointed  as  the  Chief
 Justice  must  be  a  Judge  of  the  Sup-
 reme  Court  for  two  years.  I  do  not

 ing  that  there  should  be  no  direct
 appointment  to  the  office  of  the  Chief
 Justice  from  the  Bar,  Maybe,  he
 wants  that  there  should  be  no  direct
 appointment  from  the  Bar  to  the
 office  of  the  Chief  Justice.  Of  course,
 under  the  Constitution,  it  is  permis-
 sible.  We  have  had  the  occasions
 when  a  person  .has  been  appointed  as
 a  Judge  of  the  Supreme  Court  direct-
 ly.  There  has  been  no  case  so  far
 of  a  direct  appointment  from  the  Bar
 to  the  office  of  the  Chicf  Justice,  I
 do  not  know  whether  the  Bar  will
 appreciate  that.  In  any  case,  I  under-
 stand  the  feeling  or  the  spirit  behind
 that  proviso.

 Now  coming  to  the  first  proviso  it-
 self,  namely,  treating  it  as  if  the
 second  proviso  had  not  been  suggested, whether  it  would  be  right  to  adopt  it, it  is  very  important  that  the  indepen- dence  of  the  judiciary  in  this  country must  be  maintained  at  all  costs  if
 democracy  is  to  function;  we  have  to
 an  independent  judiciary,  So  far  as
 the  present  Government  is  concerned.
 I  submit  that  its  commitment  to  the
 independence  of  the  judiciary  is  total
 and  complete;  if  it  is  possible  to  have
 more  than  a  total  commitment,  then
 it  is  more  than  total.  So  far  as  in-
 dependence  of  the  judiciary  is  con-
 cerned,  the  present  Government
 attaches  a  great  importance  to  thac
 because  we  can  have  gq  balanced
 democracy  only  if  we  have  an  in-
 dependent  judiciary.

 But  then  sometimes  when  we  have
 a  bad  experience,  we  are  inclined  to
 think  of  a  remedy  without  compre-
 hending  other  things.  It  is  human
 experience  that,  when  we  have  too
 much  anxiety  to  find  out  a  remedy
 in  respect  of  a  bad  experience  that
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 we  have  had  we  do  wot  sometimes
 comprehend  as  to  whether  that  re-
 medy  itself  will  not  bring  in  other
 factors  which  we  have  not  compre-
 hened  at  that  time  because  we  rely
 upon  past  experience  and  somehow
 projection  about  future  is  not  possible

 I  would  like  to  stresg  at  this  stage
 that  Constitution  js  a  document  which
 i8  supposed  to  be  for  a  very  long  time,
 and  it  would  not  be  quite  correct  to
 Merely  rely  upon  a  certain  instance
 and  then  bring  forward  a  remedy
 without  projecting  the  various  other
 possibilities  which  can  arise  in  future.
 Thirty  years  of  experience  would  not
 be  adequate  to  think,  ‘Allright;  diffi-
 culties  of  other  kinds  cannot  arise  at
 all’,  In  fact,  even  during  these  30
 years  of  experierice  we  have  had
 occasions  when,  if  a  provision  had
 been  there  like  the  first  proviso,  there
 would  have  been  very  difficult
 situation.

 There  was  ga  case  to  which  refe-
 rence  has  been  made.  Soon  after  the
 Constitution  was  framed,  a  vacancy
 had  arisen  in  the  office  of  the  Chief
 Justice.  The  senior-most  judge  was  a
 judge  who  was  physically  not  in  good
 health,  who  was  not  in  a  position  to
 discharge  properly  the  onerous  func-
 tions  of  the  office  of  the  Chief  Justice
 of  India  and  yet  he  had  not  resigned.
 It  was  also,  perhaps,  not  possible  or
 feasible  or  advi  to  do  anything
 because,  as  the  House  is  aware,  a
 judge  can  cease  to  be  a  judge  only
 by  the  process  of  impeachment.  And
 so  far  as  the  process  of  impeachment
 is  concerned,  only  two  grounds  are
 mentioned  under  the  Constitution—
 and  very  rightly.  So  far  as  judges
 are  concerned,  the  termination  of  the
 office  of  a  judge  is  possible  only  on
 very  very  limited  grounds  which  are
 provided  in  the  Constitution,  namely,
 proved  misbehaviour  or  incapacity.
 Otherwise,  the  independence  of  the
 judiciary  would  come  under  an  on-
 Slaught—if  it  was  made  wider,  and
 s  on.  So  far  as  incapacity  is  con-
 cerned,  whet  happens  if  a  persons  is
 im  a  Wad  Rewith  and  he  has  himself
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 not  resigned?  Well,  he  can  sometimes,
 off  and  on,  come  to  the  ceurt  and  so
 on.  But  then  so  far  as  the  functions
 of  the  Chief  Justice  are  concerned,  as
 I  have  said,  they  are  so  crucial  that
 it  is  necessary  that  a  person  should
 be  in  a  fit  state  of  health.  One  diffi-
 culty  which  can  be  easily  envisaged
 is  this,  What  will  happen  if  this
 absolutely  mandatory  provision  is
 added  that  only  the  senior-most  per-
 son  must,  on  every  occasion,  be
 appointed  as  the  Chief  Justice  of
 India?  What  will  happen  if  one  or
 two  senior-most  judges  were  in  the
 same  kind  of  health—as  I  have  men-
 tioned—at  some  future  point  of  time?
 Would  those  persons  who  are  not  in  a
 position  to  function  properly  at  all
 have  to  be  appointed  as  Chief  Justice
 of  India  in  such  a  large  country,  in
 such  a  big  country,  where  there  are
 so  many  problems  and  so  on?  That
 is  a  metter  which  requires  a  very
 deep  consideration  of  the  hon.  Mem-
 bers  of  this  House.

 Then  another  point,  which  it  does
 not  take  jnto  account,  is  this.  I  know
 from  my  old  experience  that  such
 occasions  have  arisen  in  the  High
 Court  that  a  Chief  Justice  was  retiring
 whose  date  of  birth  was,  say,  77
 May,  and  the  =  senior-most  judge's
 date  of  birth  was  8th  May,  On  777
 May  the  Chief  Justice  was  retiring  and
 the  question  was  whether  the  senior-
 most  judge  who  was  going  to  retire
 the  very  next  day,  should  be  appointed
 as  the  Chief  Justice—give  him  the
 ‘welcome’  in  the  morning  and  the
 ‘farewell’  in  the  evening  on  the  same
 day’!  There  were  such  rare  occosions
 within  an  interval  of  one  or  two  or
 three  days.  Should  the  office  of  the
 Chief  Justice  be  brought  to  such  a
 pause  that  a  rigid  mathematical  for-
 mula  has  to  be  introduced  in  the
 constitution?  It  is  saiq  that  able  and
 eminent  persons  get  born  because  of
 the  conflagration  of  the  stars,  etc.
 The  conflagration  of  stars  is  such  that
 very  eminent  judicial  people  must  be
 born  during  that  period.  Therefore,
 there  will  be  large  number  of  emi-
 nent  people  whb  get  born  within  on
 interval  of  two  days  or  three  days.
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 The  senior  most  judge  is  bérn'on  a
 particular  day,  the  next  judge  two
 days  after,  the  third  judge  three  days
 after  and  go  on.  Would  the  office  of
 the  Chief  Justice  to  be  changing  with
 every  such  frequency  in  every  two
 days  or  three  days?

 I  am  very  happy  to  say  that  we  can
 very  well  be  proud  of  the  judicial
 system  of  this  country  and  the  judi-
 ciary  of  this  country.  So  far  as  in-

 dence  is  ned  they  are  not
 behind  any  judiciary  anywhere  else
 in  the  world.  But  the  point  is  this.
 After  all  judges  are  also  human.  In
 a  distant  pomt  of  time,  g  situation
 may  arise  when  there  may  be  a
 senior  most  judge.  There  may  be  a
 vacancy  arising  at  that  time.  The
 country  as  a  whole  may  be  of  the  view
 that  he  may  not  be  the  desirable  person
 to  occupy  the  post  of  Chief  Justice.
 Would  our  Constitution  to  be  such
 that  even  when  there  may  be  a
 general  consensus  throughout  the
 country  that  he  is  not  desirable,  he
 should  be  appointed?  There  is  no
 politics  involved.  There  is  a  general
 consensus  in  the  country  that  he  is  not
 a  fit  person  or  a  desirable  person  to
 occupy  such  a  glorified  office  as  the
 Chief  Justice  of  India.  He  cannot
 bring  any  lustre  to  the  office,  Should
 the  constitution  compe]  us  saying  that
 he  shoulg  be  appointed  to  that  high
 office?

 Therefore,  if  the  independence  of
 the  judiciary  of  this  country  is  the
 very  jmportant  objective  to  be  achiev-
 ed  in  every  sphere  that  can  be  thought
 of,  it  is  necessary  that  there  should
 be  safeguards  that  this  prerogative,—
 in  whomsoever  it  is  vested  of  making
 appointment  to  the  Chief  Justiceship,
 —tannot  possiby  be  abused  or  mis-
 used,  cannot  be  used  for  any  extrane-
 ous  considerations,  and  only  the  best
 possible  person  must  be  chosen  for
 the  office  of  the  Chief  Justice  of  India.
 The  Supreme  Court  has  an  important and  a  vital  role  to  play.  It  has  to
 see  in  which  direction  the  law  deve-
 lops,  how  legal  principles  are  evolved,
 80  that  justice  ean  be  done  to  the
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 people  and  it  must  be  manned  by  the
 best  available  talent  in  the  country.

 And,  therefore,  in  the  matter  of
 appointment  of  the  judge  in  the
 Supreme  Court,  it  has  never  been
 advocated  by  anybody;  nor  anybody
 has  ever  applied  the  principle  of
 seniority  to  the  matter  of  appoint-
 ment  of  a  judge  of  the  Supreme  Court.

 Hut,  so  far  as  the  Chief  Justice
 is  voncerned,  I  quite  agree  that,  nor-
 mally,  a  person  who,  by  virtue  of  his
 ability,  his  independence,  his  brilli-
 ante  and  8७  on,  has  been  chosen  to  be
 a  judge  of  the  Supreme  Court,  It
 would  be  a  very  rare  case  that  he
 would  not  be  suitable  for  being  a
 Chief  Justice  og  India  also.  And  that
 is  why  we  find  that  except  in  case
 when  the  seniormost  judge  did  not
 Possess  sound  health—upto  973—this
 principle  had  been  applied  in  the
 matter  of  selecting  the  Chief  Justice
 because  most  of  the  functions  of  the
 Chief  Justice  are  also  the  same  which
 are  the  functions  of  the  Puisne  judge,
 an  ordinary  judge  of  the  Supreme
 Court  or  the  High  Court,  It  is  true
 that,  so  far  as  the  administrative
 matters  are  concerned,  they  are  the
 special  prerogatives  of  the  Chief  Jus-
 tice  unlike  the  other  judges.  Well,  on
 that  ground,  the  Law  Commission  had
 said  that  in  the  matter  of  appoint-
 ment  of  Chief  Justice  also,  since  the
 administrative  principles  are  impor-
 tant  and  relevant,  seniority  alone  will
 not  do.  They  had  therefore  advo-
 cated  that  there  should  be  some  con-
 vention,  some  principles  that  may  be
 laid  down.  These  are  the  matters
 which  are  posed;  they  are  very  diffi-
 cult  ones.  On  the  one  hand  it  is  said
 that  a  fit  and  appropriate  person  must
 be  the  Chief  Justice  and  on  the  other
 hand  it  is  also  said  that  there  shall  be
 no  politics;  there  shal]  be  no  favouri-
 tism  and  that  the  matter  shall  be
 decided  objectively.  Therefore,  there
 should  be  safeguards,  These  consi-
 derations  are  certainly  important  and
 they  can  be  thought  of.  Objectivity
 in  the  matter  can  be  ensured.  That
 of  course  ig  one  thing.  Something  has
 happened  in  1073.  Even  though
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 in  the  matter  of  appointment
 of  Chief  Justice  of  India,  there  are  no
 constitutional  requirements  of  consul-
 tations  etc.  in  the  case  of  appoint-
 ment  of  a  judge,  for  instance,  in  the
 appointment  of  a  judge  in  the  Sup-
 treme  Court,  the  Chief  Justice  of  India
 has  to  be  consulted;  the  Government
 cannot  make  an  appointment  without
 consulting  the  Chief  Justice  of  India.

 sit  सुरेखा  दिक्रम  (शाहजहांपुर)  :  सभा-
 पति  महोदय,  अभी  हम  लोगों  को  पता
 चला  है  कि  नागपुर  के  पास  एक  रेलगाड़ी
 का  एक्सीडेंट  हो  गया  है  भौर  6  डब्तरे
 पटरी  से  उतर  गणे  हैं  1  इस  द्र्न  में  9

 संसद-सदस्य  भी  ट्बल  कर  रहे  थे  ।हम
 उन  सदस्यों  और  जनता  जो  सफर  कर
 कही  थी,  उसकी  सेफ्टी  के  बारे  में  जानना
 चाहते  हैं  ।

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VERMA):  We
 have  no  information  on  this,  We  shall
 enquire  and  find  out.  If  we  receive
 any  information,  the  House  will  be
 informed  of  what  we  learn.

 SHRI  SURENDRA  BIKRAM:  A
 Minister  from  M.P,  was  also  ‘iaveling
 in  that  train.

 MR.  CHAIRMAN:  You  will  please
 carry  on.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  What
 I  was  saying  was  that  so  for  as
 appointment  of  judges  of  the  high
 courts  is  concerned,  because  some
 reference  was  made  in  regard  to  that
 also,  the  constitutional  requirements
 appear  to  be  fairly  adequate,  namely,
 that  the  Chief  Justice  of  the  High
 Court  has  to  be  consulted;  even  the
 Governor  has  to  be  consulted;  then
 the  Chief  Justice  of  India  has  also  to
 be  consulted  so  that  the  process  of
 selecting  them  obviously  cannot  be
 regarded  as  an  ideal  formality,  In  8
 recent  judgment  of  the  Supreme
 Court,  it  has  been  indicated  therein
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 that  the  principle  has  to  be  Jaid  down
 that  the  authority  has  to  be  consult-
 ed.  Its  view  is  not  completely  bind-
 ing  on  the  authority.  They  have  also
 said  that  the  requirement  of  consul-
 tation  means  that  if  the  authority
 wants  to  differ,  then  it  has  got  to  be
 on  very  adequate  grounds,  objective
 grounds.  It  can  be  said  that  his
 opinion  could  be  disregardeg  so  that
 if  that  is  the  concept  of  consultation,
 as  has  been  explained,  then,  in  that
 case,  the  fact  that  not  only  the  Chief
 Justice  of  the  High  Court;  but  the
 Chief  Justice  of  India  is  also  required
 to  be  consulted  in  the  matter  of
 appointment  of  the  judges  of  the  High
 Court  and  the  Chief  Justice  of  the
 High  Court,  and,  in  that  case,  it  is  not
 possible  for  any  Government  to  mis-
 use  that  power  and  to  make  the
 appointment  on  political  grounds  or
 on  extraneous  grounds  and  so  on.

 So  far  ag  the  appointment  of  judges
 of  the  Supreme  Court  is  concerned
 again,  such  judges  of  the  Supreme
 Court  or  the  High  Court  can  be  con-
 sulted  as  the  Government  considers
 appropriate  namely  the  President
 considers  appropriate,

 But  the  Chief  Justice  of  Indian  has
 got  to  be  consulted  now.  It  was  said—
 I  think  it  was  said  by  Shri  Mava-
 lankar—by  an  hon.  Member  and  he
 Bave  expression  to  something  namely
 there  was  in  the  recent  times,  in  the
 Supreme  Court  some  consternation.
 I  hag  am  occasion  to  refer  to  the  fact
 on  an  earlier  occasion  also  in  this
 House.  I  am  very  happy  to  say  that
 yesterday,  this  matter  came  up  in  the
 other  House,  Rajya  Sabha  and  one
 hon.  Member  there  belonging  to  the
 Opposition,  in  his  speech,  congratulat-
 ed  me  for  the  appointment  of  that
 judge,  Justice  Desai.  He  said  that  he
 was  one  of  the  brilliant  man  who  had
 been  appointed.  He  said  that  he
 would  like  to  congratulate  the  Law
 Minister  for  that  appointment,  Sir,  I
 said  that  if  he  were  to  congratulate,
 he  should  congratulate  the  Supreme
 Court  for  this  selection.  Here  also  I
 am  very  happy  that  Mr.  Mavalankar
 and  Shri  Somnath  Chatterjee  have
 also  expressed  the  same  view  that  9
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 very  able  and  eminent  judge  has  been
 selected  in  the  Supereme  Cour,

 पा  hra.

 But,  Sir,  Mr.  Mavalankar  said  that
 perhaps  even  in  selecting  the  best
 people  more  caution  has  to  be  exer-
 cised  so  that  public  misgivings  might
 not  arise.  Sir,  although  Article  124
 permits  the  President  not  only  to
 consult  the  Chief  Justice  of  India  but
 also  to  consult  other  judges  on  prior
 occasions  no  other  judge  had  bean
 consulted,  Only  the  Chief  Justice  of
 India  was  consulted,  In  recent  years

 a  feeling  had  been  growing  that  not
 »  only  the  Chief  Justice  but  senior  judges

 should  be  involved  in  the  process  so
 that  the  selection  can  be  more  objec-
 tive.  Sir,  for  the  first  time  this  pro-
 cess  was  applied,  The  process  of
 consultation  was  widened,  It  was  not
 confined  to  the  Chief  Justice  but  was
 extended  to  two  senior  judges  alsa.
 For  the  first  time  the  process  of  con-
 sultation  was  extended  and  I  am  very
 happy  that  a  unanimous  recommer-
 dation  of  the  three  judges  including
 the  Chief  Justice  was  received  and
 on  the  basis  of  that  those  appoint-
 ments  had  been  made.  What  further
 sdfeguard  is  possible.

 Tam  very  happy  to  say  that  both
 tnese  appointments  have  been  receiv-
 ed  very  well  in  the  country.  I  had  an
 occasion  earlier  also  to  say  as  to  why
 is  jt  if  some  protest  is  received  it
 comes  from  one  State  only.  This
 matter  requires  to  be  looked  into.  If
 somebody  is  interested  in  organising
 some  kind  of  protest  and  gets  hold  of
 one  or  two  convenient  facts  a  protest
 can  be  organised,  The  protest  was
 organised  but  it  remained  confined  to
 a  particular  State,

 Then  a  reference  was  made  earlier
 about  the  Supreme  Court  resolution
 and  the  law  officers  of  the  Union,
 namely,  the  Attorney  General,  Solicl-
 tor  General  and  the  Additional  Soli-
 citor  General.  Mr.  P,  K.  Deo  made
 reference  to  that,  In  the  Supreme
 Court  the  appointments  had  been  noti-
 fied  several  days  back.  On  a  parti-
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 cular  day  when  the  two  judges  were
 supposed  to  take  the  oath  at  030
 hours—because  the  Supreme  Court
 starts  work  at  030  hours—obviously
 when  the  Superme  Court  starts  work
 at  030  hours  the  members  of  the  Bar
 Come  at  0.30  or  a  little  before,  Only
 a  very  few  people  come  long  before
 030  hours.  The  Supreme  Court
 lawyers  are  very  busy  people  and  they
 start  coming  between  705  and  7030
 and  many  of  them  who  do  not  have
 work  jn  the  beginning  come  much
 later.  If  there  had  been  prior  notice
 that  there  would  be  a  meeting  of  the
 Supreme  Court  Bar  Association.  I
 ean  understand;  on  this  very  impore
 tant  matter  members  of  the  bar  asso-
 ciation  would  have  taken  care  to  come
 earlier.  If  a  notice  ig  put  up  on  the
 notice  board  earlier,  one  would  have
 understood.  But  there  was  no  move
 at  all,  The  move  developed  the  same
 morning.  Few  people  got  that  idea
 and  they  put  the  notice  on  the  notice
 board  only  that  very  morning,  just
 before  0  O'clock  and  held  the  meet-
 ing  at  0  O'clock.  The  few  who  did
 this  met  at  70  O'clock  and  passed  a
 resolution  which  had  already  been
 evclostyled  before  hand.  As  and  when
 other  members  of  the  bar  started  com-
 ing  at  0.5  or  10.20,  they  were  hand-
 ed  over  a  copy  of  the  resolution
 said  to  have  been  passed  by  a  few
 Persons  who  met  together  at  0.00  a.m,
 half  an  hour  before  the  Supreme
 Court  starteq  work.  What  is  the  value
 to  be  attacheg  to  a  resolution  of  this
 kind?  I  should  like  to  leave  it  to  the
 hon,  Members  themselves  to  judge.
 The  law  officers  like  the  Attorney-
 General,  Solicitor  General,  Additional
 Solicitor  General,  as  they  arrived
 were  handed  over  a  copy  of  tke
 resolution  by  somebody  and  told:
 here  is  a  resolution  which  had  been
 adopted  by  the  Supreme  Court  bar
 association,  what  can  they  do?
 Straightaway  at  0.30  a.m,  the  swear-
 ing  in  ceremony  ig  held.  They
 happened  to  be  members  of  that
 association.  They  were  put  in  a  yery
 difficult  situation.  I  can  assure  the
 hon.  Members  of  the  House  that  there
 was  no  intention  on  the  part  of  the
 law  officers  to  protest;  in  their  view
 there  was  nothing  wrong  in  the-
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 appointment,  They  were  put  in  this
 difficult  situation,  that  as  they  arrived
 in  the  court  they  were  handed  over
 a  copy  of  the  resolution  and  were
 told:  you  are  a  member  of  the  Sup-
 reme  Court  bar  association  ang  there-
 fore  this  resolution  is  binding  on  you.
 There  was  no  time  for  them  to  find
 out  facts  and  therefore  at  0.30  they
 could  not  go  to  attend  the  ceremony.
 I  should  like  to  assure  the  Members
 of  the  House  that  there  was  no  in-
 tention  on  their  part  to  protest;  there
 was  no  dissatisfaction  in  their  mind
 Gpout  the  selection  of  the  two  judges.
 You  listened  to  varrous  Members  giv-
 ing  their  experience  of  the  working  of
 the  two  judges;  there  is  complete
 satisfaction,  I  am  very  happy  to  say,
 about  their  selection,  now  that  facts
 are  coming  to  light.  It  was  in  those
 circumstances  subsequently  a  larger
 number  ot  members  of  the  bar  gave
 a  requisition  for  annulling  that  resolu-
 tion.  That  took  place,  the  matter  vas
 discusse]  in  the  meeting  for  two
 hourg  and  thereafter  the  meeting  was
 adjourned;  that  meeting  did  not  com-
 Plete  nor  could  it  conclusively  dis-
 cuss  thi;  matter.  These  were  the
 circumstances  in  which  the  :ppoint-
 ments  were  made.

 One  of  the  reasons  given  by  Shri
 PE.  Deo  for  adopting  seniority  was
 that  seniority,  like  maternity,  was
 certain  and  merit  was  like  paternity
 and  there  was  uncertainty;  it  was
 wholly  uncertain.  So  far  as  this
 country  is  concerned,  we  have  tradi-
 tions  where  paternity  is  also  very
 much  certain.  Now  about  this  Bill,
 I  do  not  know  whether  the  hon.
 Member  regards  himself  as  the  mother
 of  this  Bill  or  as  the  father  of  this
 BiJl  because  there  is  no  uncertainty
 so  far  as  whoever  is  the  person  res-
 ponsible  for  this  Bill.  Shrj  P.  K.  Deo
 is  responsible  for  this  Bill,  Of  course
 if  there  is  uncertainty  about  that,  it
 is  a  different  matter....(interrup-
 tions)  I  am  happy  about  this  informa-
 Hon  and  I  request  him  to  give  it  to

 ‘the  House.
 —
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 DENT  TO  G.T.  EXPRESS

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (Shri  Ravindra  Varma}:  We  made
 some  enquiries  from  the  Railway
 Ministry  and  our  information  at  the
 moment  is  that  the  G.T.  Express  which
 left  New  Delhi  yesterday  evening
 met  with  an  accident  near  Narkhed,
 about  90  km,  from  Nagpur,  in  the
 Amla-Nagpur  section  of  the  Nagpur
 division.  Seven  bogies  are  reported
 to  have  derailed.  Eight  M.Ps.  were
 travelling  in  the  train;  none  of  them
 has  been  injured.  Six  other  passengers
 received  minor  jnjuries.  No  death  has
 been  reported,  This  is  the  informa-
 tion  we  have  ai  the  moment.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL  (AMENDMENT  OF  ARTICLE
 24)  BY  SHRI  P.  K.  DEOQ—contd.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Shri
 Somnath  Chatterjee  said  something
 about  the  administration  of  justice.
 In  fact,  somebody  pointed  out  that  it
 Was  not  relevant  to  the  Bill.  But  I
 consider  it  very  relevant.  We  are
 indulging  in  this  exercise  about  the
 crucial  appointment  of  the  Chief
 Justice  because  the  administration  of
 justice  is  so  important  for  a  democra-
 tie  country.  If  the  system  of  justice
 does  not  play  its  proper  role,  what-
 ever  may  be  the  reason  and  if  people
 do  not  get  justice,  all  this  exercise
 as  to  how  the  Chief  Justice  should
 or  should  not  be  appointed  becomes
 futile.  It  is  said,  the  rule  of  law  is
 the  very  foundation  of  democracy.
 Therefore,  whenever  the  right  of  a
 person  to  approach  a  court  for  the
 enforcement  of  his  rights  is  suspend-
 ed,  democracy  is  in  peril,  88  we  saw
 recently.  This  is  quite  true,  but  is
 the  rule  of  law  ensured  merely  by
 restoring  the  theoretical  right  of  a
 person  to  approach  a  court  of  law  to
 vindicate  his  lega]  rights?  I  would
 like  hon.  members  to  devote  some
 thought,  to  this.  Merely  recognising
 or  restoring  the  theoretical  right  of
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 4  person  to  approach  a  court  to  vin-
 dicate  his  legal  rights  is  not  enough.
 it  must  be  ensured  that  the  system  of
 justice  would  give  him  justice  within
 a  reasonable  time  and  at  g  reasonable
 cost.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):
 he  time  allotted  for  this  Bill  is  2
 bours.  More  than  2  hours  have  been
 spent  on  it.  I  want  at  least  five
 rainutes  to  move  my  Bill.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 After  that,  I  want  5  minutes  for
 moving  my  Bill.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  shall
 vonelude  in  a  couple  of  minutes.  It
 is  said  that  justice  delayed  is  justice
 denied.  Also,  justice  hurried  is
 justice  buried.  We  want  that  thought
 should  be  devoted  to  this  problem  so
 that  the  whole  system  of  justice  can
 he  made  to  work  in  a  manner  with-
 oul  sacrificing  the  essential,  of  justice
 and  yet  it  should  be  ensured  that
 people  are  able  to  get  justice  not  only
 wishin  a  reasonable  time  but  also
 those  who  may  not  have  the  financial
 capacity  ta  obtain  justice  are  also
 enabled  to  get  justice.  This  will  be
 the  primary  concerned  of  this
 government.

 Mr  Banatwalla  said  that  the  go-
 trement  should  not  have  any  say  in
 making  judicial  appointments.  After
 all,  why  are  powers  given  to  the  go-
 vernment  in  a  democratic  country? It  is  true  that  there  must  be  safe-
 kuards  against  abuse  or  misuse  of
 those  powers  by  the  government,  But
 ‘he  government  is  responsible  to  the
 House  and  through  the  House  it  is
 Tesponsible  to  the  people.  The  people
 are  entitled  to  supervise  the  func-
 toning  of  the  government  and  the
 exercise  of  the  powers  by  the  govern- ment,  That  is  the  essence  of  demo-

 »  racy.  Th  safeguard  against  abuse  of
 howerr  is  a  vigilant  House,  If  there 8  a  vigilant  House  and  a  vigilant Public  opinion,  no  government  can Ket  away  with  the  misuse  of  power. We  saw  how  in  978  the  whole  coun-

 try  stood  as  one  man  in  profest  against
 the  supersession  of  the  judges.

 Nobody  bad  criticizeg  it  when  there
 Was  a  supersession  i.c.  when  the  scrior--
 most  Judge  was  in  failing  health,

 SHRI  हन्  LAKKAPPA:
 thing  happened  in  Gujarat.

 The  some

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  The
 same  thing  did  not  happened.  The
 hon.  Member  is  not  correct.

 SHRI  SAMAR  GUHA.  The  tune  for
 the  consideration  of  this  bill  has  not
 Leen  extended.  This  is  geing  cn  with
 out  the  sanction  of  the  House.

 SHRI  SHANTI  BHUSIIAN:  I  have
 ouls  to  submit  thst  the  Government
 hes  decided  ‘hat  the  whole  questior.—
 it  is  a  very  difficult  and  delicate  ques.
 tion—should  be  referred  to  the  Law
 Commission  fur  studying  whether  some
 method  can  be  Cevisad  ard  something
 evelved  which  ह 1  serve  the  purpose
 which  is  the  sentiment  behind  the  in-
 troduction  of  ithig  til.  Gi  vernment
 dully  .ecognizes  that  if  possible,  there
 should  be  a  method  which  ensures  that
 things  are  done  in  such  u  manrer  that
 ne  public  critizi-.n  arises  :n  the  mrat-
 ter  of  appointment  cf  the  Chief  Jus-
 tice  of  India,  even  of  the  Judges.  I
 am  happy  to  zay  that  a  :eference  w'll
 be  made  to  the  Law  Commission  for
 studying  the  matter  in  depth,  so  as  to
 fee  whether  the  existing  prowieons
 ean  ke  further  improved  upon  for  the
 purpose  of  achieviag  the  oniect  ves
 which  are  behind  this  till  I  am  grate-
 fu'  to  you  Sir,  sor  giving  Me  all  this
 tune

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  have  to
 make  a  submission.  In  the  Agenda
 Paper,  it  has  been  written  categorical
 ly  that  at  5.30  p.m.,  the  half-an-hour
 discussion  will  be  taken  up.  I  want
 your  clear  direction—-Mr.  Deo  will  no
 doubt  get  some  time  for  reply—and
 I  want  an  assurance  that  before  ]  start
 speaking  on  my  bill,  the  discussion  on
 the  half-hour-discussion  will  not  be
 taken  up.  The  reason  is  that  to-day
 is  the  recong  day  my  bill  is  here.  If
 I  do  not  get  even  one  minute  to  day
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 this  bill  will  lapse,  which  I  don’t  want;
 I  think  you  should  also  not  went  it.
 For  that  reason,  at  leart  few  minutes
 should  be  given  to  me;  and  then  the
 hialf-an-hour  discussion  can  be  taken
 up.

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  one
 amendment.

 AN  HON.  MEMBER:  There  is  no
 amendment,

 SHRI  P.  K  DEO:  Mr,  Chairman,
 Sir:  4  am  extremely  grateful  to  all  the
 eolleagues  who  have  participated  in
 this  debate—and  particularly  to  the
 Law  Minister.  This  bill  has  stimulat-
 ed  a  good  dea]  of  interest;  ard  some
 new  light  has  been  thrown  on  the  fub-
 ject.

 Sir,  ‘Once  bitten  twice  shy"  is  the
 proverb,  The  experience  of  l973  |.as
 compelled  me  to  bring  in  g  Constitu-
 tion  (Amendment)  Bill.  Though  I
 know  very  weil  how  diMcul:  ut  is  for
 a  private  Member,  especially  an  In-
 dependent  Member,  to  get  his  lill  pass-
 ed,  I  have  still  made  an  effort  to
 focus  the  attention  of  the  nation  to
 this  important  aspect  ang  to  make
 the  House  give  its  thought  to  this
 matter;  and  to  bury  for  oll  times  any
 controversy  that  might  ari-e  in  regard
 to  the  appointment  of  a  personality
 like  the  Chief  Justice  of  the  Supreme
 Court,  I  wanted  to  have  a  statu-
 tory  guideline,  so  that  the  mat-
 ter  will  not  be  left  to  the  discretion  of
 the  President,  or  of  the  President
 acting  on  the  advice  of  the  Council  of
 Ministers.

 The  Law  Minister  expressed  his
 doubts  regarding  the  two  provisos  that
 have  been  mentioned  in  this  Bill.
 Every  country  has  its  own  conventions.
 In  the  United  Kingdom,  generally  the
 Attorney4tGeneral  is  first  offered  the
 Chief  Justiceship  of  the  Supreme
 Court  there.  So,  I  wanted  to  bring  a
 legislation  which  will  be  in  consonance
 with  our  accepted  practice.

 In  the  Third  Lok  Sabha,  when  Jus-
 tice  Imam  was  the  senior-most  puisne
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 judge  at  that  time,  who  should  have
 succeeded  as  the  Chief  Justice,  Dr.
 Singhvi  and  I  invoked  gub-clauses  (4)
 and  (5)  of  article  24  and  started  col-
 lecting  signatures  from  Members  of
 Parliament  80  that  we  can  addresg  the
 President,  because  Justice  Imam  had
 a  stroke  and  he  had  lost  the  power  of
 both  hearing  and  speaking.  So,  taking
 into  consideralion  the  practice  that
 has  been  followed  so  far,  in  १73  we
 had  to  think  of  this  step,  which  creat-
 ed  a  great  hullabaloo  in  the  country.

 In  order  to  put  an  end  to  this  con-
 troversy.  I  brought  thig  Bill.  My  pur-
 pose  has  been  served,  because  the  Law
 Minister  in  his  reply  has  stated  that
 they  are  going  to  refer  this  matter  to the  Law  Commission  again  and  that
 they  are  going  to  have  second  thoughts
 On  this.

 व  also  know  very  well  thal  a  Cons-
 titution  Amendment  Bill  cannot  be
 Passed  very  easily,  Even  the  prescnt
 Government,  in  spite  of  their  best
 eflorts,  have  not  been  able  to  repeal
 the  Constitution  (Fortysecon’)  Amend-
 Ment  Bill,  because  there  are  so  many
 constitutional  safeguards  aginst  the
 ameiment  of  the  Constittuiun.  Such
 a  Bill  should  get  the  supvori  of  more
 than  half  the  total  members.  at  least
 273  in  our  case,  and  two-thirds  of  the
 members  present  and  voting.  At  the
 fag  end  of  Friday,  when  we  ring  iby
 bell  even  for  quorum,  it  would  be  a
 futile  exercise  on  my  part  to  seek  an
 amendment  of  the  Constifution
 Therefore,  since  my  purpose  has  bee
 served,  I  want  to  take  the  leave  of  the
 House  to  withdraw  my  Bill.  So,  I
 seek  leave  of  the  House  to  withdraw
 my  Bill  further  to  amend  the  Const-
 tution  of  India.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is

 “That  leave  be  granted  to  wilh-
 draw  the  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India”.

 The  motion  was  adopted,

 SHRI  P.  K.  DEO:  I  withdraw  the
 Bill.

 4
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 NATIONAL  HOLIDAY  ON  NETAJI
 SUBHAS  CHANDRA  80878

 BIRTHDAY  BILL

 by  Shri  Samar  Guha

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  Sir,
 I  beg  to  move;

 “That  the  Bill  fo  provide  for  ob-
 serving  the  birthday  of  Netaji
 Subhas  Chandra  Bose  as  national
 holiday  be  taken  into  consideration.”

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 Sir,  I  want  to  make  one  submission.
 My  Bull  is  pending  for  a  long  time.
 Therefore,  before  the  half  an  hour
 discussion  Bra  :uken  up,  I  may  be  al-
 lowed  te  move  my  Bill  so  that  it  will
 be  ancluded  in  the  agenda  mecxt  time.

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahand):  That
 is  not  possible,  because  Shri  Guha's
 छा]  cannot  be  disposed  of  in  two
 minutes.

 SHRI  SAMAR  GUIIA:  Sir,  I  would
 have  been  only  too  willing  io  give
 some  time  to  my  frien,  Shri  J.akkoppa
 for  moving  his  Bill,  but  ]  am  sorry  the
 time  allotted  for  my  Bill  is  only  two
 hours  and  I  have  only  seven  minutes
 at  my  disposal  today.  I  cannoi  finish
 my  speech  today.  T  will  take  one
 hour  myself  to  introduce  the  Bill.

 It  has  been  accepted  by  the  people
 of  our  country,  by  all  the  impartial
 historians  of  our  country,  even  outside
 also  by  many  historians  who  are  read-
 ing  the  history  of  the  freedom  strug-
 gle  of  India,  British,  American,  Ger
 man,  Japanese  and  many  others,  it
 has  been  admitted  by  most  of  them,
 ang  almost  generally  by  the  historians
 of  our  country,  that  Netaji  Subhas
 Chandra  Bose  should  be  recognised  as
 the  greatest  hero  of  our  freedom
 struggle.  He  hag  made  an  epoch  in
 the  history  which  would  te  written  in
 golden  letters.  He  has  given  inspiring
 inspiration  and  new  idealism,  not  only
 to  our  generation,  not  only  to  the
 future  generations  of  our  country,  but

 Chandra  Boses’  Holiday  Bill
 to  the  future  generations  of  many
 countries  which  have  aspired  to  have
 some  kind  of  revolutionary  idealism  to
 spread  in  their  country  for  a  right
 cause,  But  I  want  to  draw  your  at-
 tention  to  the  fact  that  there  is  only
 one  birthday  observed  as  a  holiday
 officially,  and  that  is  the  birthday  of
 the  Father  of  the  Nation,  Mahatma
 Gandhi,  Therefore,  I  do  not  wan‘  to
 create  an  impression  in  the  House  that
 I  want  Netaji's  birtiday  to  be  declar-
 ed  a  uational  holiday  because  I  want
 to  introduce  here  worship  or  some
 kind  of  political  idolatry.  That  is  not
 my  objective.

 This  Bill  which  ]  heve  brought  up-
 pears  to  be  simple,  just  wanting  to
 declare  2970  January,  the  birthday  of
 the  greatest  hero  of  our  free  iom  strug-
 gle,  as  a  national  holiday.  That  is  not
 my  objective.  I  have  to  justify  his-
 torically,  philosophically  and  even
 politically  why  Netayi's  Firthday  should
 be  declared  a  national  holiday.  There-
 fore.  I  hope  the  House  will  bear  with
 me  on  the  next  occasion  when  I  will
 have  to  labour  much  and  put  forth
 many  convincing  arguments  in  favour
 or  in  support  of  my  Bill.

 Netaji's  birthday  is  observed  as  an
 official  holiday  in  West  Bengal.  If  !
 am  asked,  I  would  say  that  the  Gov-
 ernment  of  West  Bengal,  instead  of
 honouring  Netaji,  has  really  dishouour-
 eq  him  by  this  because  they  have  not
 really  appreciated  the  grentness  and
 the  magnitude  of  the  greatness  of
 Netaji.  They  have  not  been  able  to
 evaluate  the  importance  of  the  per-
 sonality  of  Netaji.  Otherwise,  they
 would  not  have  tried  to  create  an  im-
 pression  that  Netaji  is  only  a  hero  of
 Bengal  and  therefore  the  Bengalis
 should  observe  his  birthday  as  an  offi-
 cial  holiday.

 Netaji  was  by  birth  an  Oriya.  He
 was  a  Bengali,  no  doubt,  but  more
 than  that  he  was  an  Indian  whose
 whole  being  was  consumei  by.  and
 who  completely  merged  himself  in,  the

 pt  of  India  I  do  not  know
 who  else  can  claim  to  he  a  true  Indian.
 It  may  not  be  known  to  you  that  when
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 he  was  the  Supreme  Commander  of
 the  INA,  the  head  of  the  Provisional
 Government  of  Free  India,  there  was
 not  a  single  Bengali  in  his  personal  or
 household  staff.  Every  one  of  them
 naturally  came  from  the  other  parts
 of  the  country  because  he  did  not
 divide  one  part  from  the  other.  India
 as  a  whole  was  his  motherland.  He
 never  used  the  world  “India”  to  mean
 a  country;  whenever  he  mentioned
 India  he  referred  to  it  as  motherland.
 jonani,  janmabhumi,  Therefore,  to
 him,  India  was  a  concept,  much  more
 than  a  geographicul  entity.  It  was
 something  else  to  him.  Whoever  came
 from  any  part  of  the  country  was  his
 brother,  as  any  brother  from  Orissa  or
 Bengal.

 I  particularly  mention  that  the  Ben-
 gal  Government  has  done  a  wrong
 and  an  injustice  by  declaring  23rd
 January  as  an  officiol  holiday.  They
 snould  have  made  a  demand:  they
 should  have  waited;  they  should  have
 struggled;  they  should  have  wad!  a
 demand:  they  should  have  trieq  to
 influence  the  Governmetit  of  India
 that  unt:i  and  unless  the  Government
 of  India  declared  23rd  January  a.  a
 naticrjal  holiday,  no  State,  whet  to
 speak  «wf  Bengal,  can  separately  tie-

 clare
 2Zird  January  as  an  official  heli-

 ay.
 The  question  will  naturally  arise

 why  only  the  birthday  of  Netaji
 Subash  Chandra  Bose  should  ov  ob-
 served  45  a  national  holiday.  During
 the  freedom  struggle  of  our  country,
 there  had  been  many  great  men,
 India  had  producey  many  great  leaders
 who  had  made  immense  contribution
 to  the  freedom  struggle  of  our  coun-
 try.  Why  not  the  birthdays  of  ail
 great  men  should  be  observed  as  natio-
 nal  holidays?  This  is  a  very  pertinent
 question.  a  very  reasonnble  question.
 Besides  a  national  holiday  that  ig
 being  chservea  on  the  birthday  of  the
 Father  of  the  Nation,  why  I  want  that
 the  birthday  of  Netaji  should  be  ob-
 served  as  a  national  holiday.  I  have
 to  justify  {t,  as  I  used  the  word,  I  use
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 it  again,  historically,  philosophic
 and  politically  too.

 With  this  poser,  why  the  birth
 of  Netaji  should  he  observed  8
 national  holiday,  I  will  plead  १
 you,  Sir,  next  time  that  at  least  I
 have  to  take  enough  time  to  ju
 the  reason  for  my  plegding  that
 birthday  of  our  greatest  hero  of
 freedom  struggle  should  be  obsei
 as  a  national  holiday.

 With  these  introductory  remark
 just  postpone  my  speech  to  the  |
 day.

 MR.  CHAIRMAN;  You  may  cont
 your  speech  on  the  next  day.

 7.33  hrs.

 BUSINESS  ADVISORY  COMMIT’
 NINTH  REPORT

 SHRI  SAMAR  GUUA  (Contui):  I
 to  present  the  Ninth  Report  of
 Business  Advisory  Committee.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  P
 LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.  R
 KIRPAL  SINITA):  Mr.  Chairman,
 about  the  Report  which  has  been
 sented,  I  have  to  make  a  submiss

 As  agreed  to  in  the  Committee,
 discussion  on  the  recent  cyclone
 hit  the  Southern  parts  of  the  cou
 and  relicf  measures  will  be  taken
 betweeen  5  Pw.  and  7  P.M.  on  T
 day,  the  tth  December,  TT.  Co
 quently,  the  discussion  on  the  Fara
 Agreement  which  was  ;.roposed  tc
 put  down  for  that  day  will  now
 taken  up  on  the  5th  December,  )
 I  hope,  the  House  will  agree  with
 consequential  re-adjustment  of  |
 ness.

 7.35  hrs.
 HALF-AN-HOUR  DISCUSSIO?

 DEVELOPMENT  oF  FoRESTs
 MR.  CHAIRMAN:  We  now  tuke

 the  Half-An-Hour  Discussion.  :
 Yuvraj.
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 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 Sir,  beg  to  move  for  leave  to  intro-
 duce  a  Bill......

 MR.  CHAIRMAN:  You  cannot  move
 now.

 SHRI  K.  LAKKAPP«A:  I  am  only
 introducing  the  Bill....

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  have  the
 Half-an  Hour  Discussion.  Mr.  Yuvraj,

 SHR]  हू.  LAKKAPPA;  I  am  only
 introducing  the  Bill.  The  discussion
 of  that  may  be  taken  up  later.

 MR,  CHAIRMAN:  As  per  iules,  you
 cannot.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Under  what
 rule,  Sir?

 MR.  CHAIRMAN:  Two  things  can-
 not  be  taken  up  together.  You  are  a
 senior  parliamentarian.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  That  is  why,
 Sir,  I  am  asking  for  the  rule.  There
 are  no  rules  to  say  that  I  should  not
 introduce  this  now.  My  Bull  has  been
 pending  for  a  long  time.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  sit  down.
 I  have  called  Mr,  Yuvraj.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  You  have
 not  told  me,  Sir,  under  what  rule  +
 cannot  introduce.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  sit  down.
 You  are  a  senior  parliamentarian.
 Two  things  cannot  be  taken  up  toge-
 ther.  Mr.  Yuvraj.

 oft  युवराज  (कटिहार)  :  सभापति  महो-
 दय,  झाघे  घंटे  की  चर्चा  के  लिए  जो  समय
 निर्धारित  है  उसका  सम्बन्ध  वन  के  स्टाफ
 से  है  ।  i4  नवम्बर,  i977  को  जो
 तारांकित  प्रश्न  पूछा  गया  था  उस  सिलसिले
 में  जो  उत्तर  सरकार  ने  दिया  था  वह  बहुत
 ही  भ्रस्पष्ट,  भ्रामक  भौर  तथ्यों  से  परे  था,
 इसलिए  जरूरत  पड़ी  कि  दोबारा  मैं  उस
 सिलसिले  में  चर्चा  करूं  |
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 श्राप  देखें  कि  i6  प्रगस्त,  को  भारत
 सरकार  के  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  सचिव
 ने  एक  सेमिनार  बुलाया  था  ।  उस  स्रेमि-
 नार  में  उन्हेंने  बतलाया  था  कि  जो  वन  के
 उत्पादन  या  फारेस्ट्री  के  लिए  दस  करोड़  रुपये
 का  झावंटन  किया  गया  था  उस  में  बेकार
 भूमि,  बैरेन  लेण्ड  या  ग्राम  पंचायतों  की
 जमीन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  पांच
 करोड़  रुपए  रखा  था  झौर  जो  वन  उजाड़ा
 गया  थ,,  दोबारा  उस  वन  को  बनाने  के
 लिए,  दोबारा  कहा  बक्षारोपण  करने  के  लिए
 पांच  करोड़  रुपये  रखा  था  7  इस  तरह  कुल
 दस  करोड़  रुपए  का  उपबन्ध  किया  गया
 था  भौर  यह  बतलाया  गया  था  कि
 इससे  स्थानीय  लोगों  को  यानी  जो  ग्रामीण
 लोग  वहां  बसते  हैं  या  जो  स्किल्ड  हैं,  कार्य-
 कुशल  है  उनको  रोजगार  मिलेगा  ।  लेकिन
 झाप  देखेगे  कि  श्ाज  शर्ते-शनै.  वन  की  वृद्धि
 होने  के  बजाब  उसका  बड़ा  नुकसान  हो
 रहा  है।  वन  उत्पादन  या  वन  का  विकास
 भारत  की  प्रथ्थ-व्यवस्था  में  बहुत  बड़ा
 योगदान  रखता  है  |  उद्योग  के  काम  में,
 प्रति  रक्षा  के  काम  में,  संचार  और  रेल
 के  काम  में  इसका  उपयोग  होता  है  |  यह
 दु.ख  की  बात  है  कि  हम  कागज,  पेपर
 बोर्ड  या  न्यूजप्रिट  ग्रादि  करोड़ों  रुपए  का
 झाज  आयात  करते  है  ny  तीस  वर्षों  के  बाद
 भी  हम  सक्षम  नहीं  हो  पाये  कि  जो
 हमारी  झ्रावश्यकता  है  उसे  झपने  यहां  बना
 सकें  ।  जैसे  कागज  के  बिता  हम  काम

 नहीं  चला  सकते,  वह  कागज  महीने  में
 करोड़ों  रेपए  का  हमें  बाहर  से  मंगाना
 पड़ता  है  |

 मैं  झापका  ध्यान  इस  घोर  प्राकृष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  किस  तरह  से  बेकार  भूमि
 और  पंचायत  की  भूमि  में  जो  वन
 लगाने  की  योजना  हैं  उसमें  दिन  व  दिन
 गिरावट  जाई  है  ।  बन  के  बिता  जिस
 तरह  से  वर्षा  नहीं  हो  सकती  है,  वन  नियंत्रण
 के  प्रभाव  में  बाढ़  नियंत्रण  का  काम  नहीं
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 हो  सकता  है,  वन  के  झभाव  में  जो  इमा-
 स्वी  लकड़ी  प्राप्त  होती  थी  वह  प्राप्त  नहीं
 हो  पा  रही  है,  भौद्योगिक  लकड़ी  जो
 ब्रोप्त  होती  थी  उसका  भी  प्रभाव  है,  इस
 प्रंकार  से  वन  के  अभाव  में  इस  देश  की
 प्रभ-व्यवस्था  पर  प्रहार  हुभा  है  जो  कि

 हमारी  भ्रव्यवस्था  का  चीतक  है  ।

 मैं  झ्रापका  ध्यान  इस  पश्रोर  भी  भ्राक्ृष्ट
 करना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  जो  एस्टीमेट्स
 कमेटी  की  65वीं  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई
 उसमें  सरकार  के  निकम्मेपन  की  चर्चा  की

 गई  थी  ।  उस  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया:

 The  Committee  are  greatly  concern-
 eg  that  no  concrete  steps  have  been
 taken  so  far,  The  very  first  step  sug-
 gested  in  the  First  Five-Year  Plan
 document  (that  an  immediate  recon-
 naisance  survey  of  wasteland  be  made
 fo  ag  to  know  how  much  wasteland
 would  be  available  in  any  State  and
 what  proportion  of  wasteland  would
 be  suitable  for  raising  plantation)  has
 not  been  included  in  the  Fifth  Five-
 Year  Plan.

 याती  करीब-करीब  5-16  वर्षों  से  कोई

 काम  नहीं  हुमा  ।  हमारे  देश  में  कितनी  ही
 जमीन  वेस्टलैण्ड  हैं  जहां  पर  हम  वन  लगा

 सकते  हैं  ।  वहां  पर  छोटे  बड़े  जंगल  लगाने
 का  कॉम  किया  जा  सकता  है  ।  हमारे  पास

 उसकी  कोई  फीगरों  तक  उपलब्ध  नहीं  थी।

 दोबारा  फिर  एक  प्रयास  किया  गया  भौर

 झाप  देखेंगे  कि  सबसे  पहला  जो  बन  का

 था  वह  i927  में  बना  था  1  दूसरी
 दफा  952  में  वन  के  लिए  एक  पालिसी
 बताई  गई  इस  तरह  से  प्लाप  वेखें  कि

 इस  काम  में  कितनी  शिश्विलता  थी  ।  वन

 Forests  (Hait  Dis.)  ‘sé

 के  बिता  झाज  हमारे  जो  उद्योग  हैं  वे
 चौपट  हो  रहे  हैं  ।  ह... थ  के  बिना  हमारी
 ग्राधिक  व्यवस्था  दिन  प्रति  दिन  गिरती  जा
 रही  है  ।  इमारती  लकड़ी,  ईंधन  की  लकड़ी,
 इस  प्रकार  की  तमाम  चीजें  हम  वहां  से
 प्राप्त  करते  हैं।  भाजकल  रेलवे  एक्सीडेन्टस
 ककी  बड़ी  चर्चा  हो  रही  है  लेकिन  भ्रापको
 पता  होगा  इस  देश  में  रेलवे  लाइनों  के
 लिए  जो  स्लीपर्स  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती
 है,  रेलवे  लाइन  के  नीचे  जो  लकड़ी  डाली
 जाती  है  उसके  लिए  भी  इतनी  लकड़ी  नहीं
 है  कि  सरकार  स्लीपर  की  व्यवस्था  कर
 सके  t  इसका  मतलब  यह  है  कि  वनों  का
 दिन  प्रति  दिन  ह्वास  होता  जा  रहा  है  t
 वनों  में  दिन  प्रति  दिन  गिरावट  श्राती  जा
 रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  जो  कुछ
 फीगस  हैं  उनकी  और  भी  मैं  श्रापका  ध्यान
 झाकष्ट  करता  चाहूगा  |  इस  देश  मे  वनों
 का  टोटल  एरिया  746  लाख  हेक्टेयर  है
 जो  कि  कुल  क्षेत्र  का  22.  7  प्रतिशत  है  ।
 हमारी  योजना  थी  कि  हम  33.3  प्रतिशत
 हिस्से  भें  वनों  का  विस्तार  करेंगे  लेकिन  वह
 नहीं  ही  सका  ।  वनों  के  नाम  पर  करोड़ों
 रुपए  खर्च  किए  गए  |  वना  के  लगाने  के
 नाम  पर,  पौधे  लगाने  के  नाम  पर,  लकड़ी
 के  उत्पादन  के  ताम  पर  और  बतनों  की  रक्षा
 करने  के  नाम  पर  नौकरशाही  में  करोड़ों
 रुपए  बर्बाद  किए  लेकिन  परिणाम  कुछ  नहीं
 निकला  |

 बनों  के  आस  पास  झ्रादिवासी  लोग
 रहते  है,  वतवासी  लोग  रहते  हैं  लेकिन
 झाप  देखें  कि  बिहार  के  हजारीबाग  जिले
 में  क्‍या  होता  है  बौर  मध्य  प्रदेश  के  जंगलों
 के  पास  की  बस्तियों  में  क्‍या  होता  है  ?
 गिरिडीह  में  बेचार  भ्रदिवासियों  की  मौरूसी
 वैल्िक  जमीत  है,  उतकी  एन्सेस्ट्रल  प्रापर्टी
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 है  जिनके पास पास  iosa  का  रिकार्ड  है,  जब
 जमीवारी  उन्मूलन  हुभा  उसका  जिनके  पास
 रिकाई  है,  रसीद  भौर  पर्चे  हैं  वहां  पर
 वन  विभाग  के  अधिकारी  पांच  हजार  स्ले
 प्रधिक  मुकदमें  छोटे-छोटे  किसानों  पर  चला  रहे
 हैं।  भ्राज  बहां  पर  पांच  हजार  मुकदमेंसबजडित
 हैं  ।  इस  प्रकार से  छोटे  किसानों  को  परेशान
 किया  जाता  है  ।  वे  कोर्ट  में  जाते  हैं  तो
 उनके  केस  कम्पाउन्ह  करा  दिए  जाते  हैं।
 उन  से  रुपया  लिया  जाता  है,  उनकी  मौझूसी
 जमीन  से  यनको  वंचित  किया  जाता  है  |
 झाज  “बन  सीमा”  के  नाम  पर  जो  शोषण
 होता  है--बिहार  के  भ्रादिवासी  क्षेत्रों
 में,  मध्य  प्रदेश  में,  उस  के  कारण  छोटे-छोटे
 किसान  तबाह  हो  रहे  है  ।  इसलिये  मैं  कृषि
 मंत्री  जी  से  कहता  चाहता  हूं  कि  झाज  जो
 प्संतोष  फैला  हुभा  2,  बहू  किन  लोगों  में
 है  ?  उन  लोगों  में  है  जो  सबसे  वीकर  सैक्शन
 है,  जो  श्राज  की  सुविधा्रों  से  बंचित  है,  जो
 ध्राज  की  टैकनोलाजी  की  सुविधा  से  वंचित
 है,  जो  वैज्ञानिक  सुविधा  से  वंचित  है,  जो
 झाज  की  सभ्यता  से  दूर  है,  जो  भूख  रहते  हैं,
 जो  खेती  पर  काम  करते  हँ  ौर  जो  केवल
 डेढ़  या  दो  रुपये  रोज़  की  मज़दूरी  पर  काम
 करते  हैं--वें  बेरोजगार  भ्ादिवासी  भ्राज
 बहुत  परेशान  हैं  ओर  झापके  वन  के  अ्रधिकारी
 उनको  तबाह  और  परेशान  करते  हैं  ।  भाप
 इसकी  जांच  करवाइये  कि  गिरिडीह,  हजारी-
 बाग,  संथाल  परगना--तमाम  दक्षिणी
 बिहार  में  बहां  के  स्थानीय  किसानों  को--
 छोटे-छोटे  किसानों  को--किस  तरह  से  तंग
 और  तबाह  किया  जा  रहा  है  |  ये  हजारों
 मुकदमे  जो  पेंडिंग  हैं,  उनको  श्राप  वापस  लें
 अर  उन  किसानों  की  मौरूसी  जायदाद
 कौर  पैल्रिक  सम्पत्ति  पर  जो  कब्जा  कर  लिया
 गया  है,  उसको  उन्हें  वापस  दिलाया  जाये  1
 धाज  जनता  पार्टी  के  नाम  पर  यह  कलंक  है---
 उन  लोगों  को  जनता  पार्टी  की  सरकार  से
 बड़ी  पश्रपेक्षाें  थीं--वहू  झपेक्षा  झाज  धूमिल
 पड़  रही  है  1

 हमारे  देश  में  746  लाख  एकड़  में  बस
 है,  22.7  परतेंट  एरिये  में  जंगल  सगा
 हुआ  है  शौर  बाकी  रिवर-बैली  के  नाम  पर,
 जो  हमारे  रिफ्यूजी  भाई  बझाये  उनको  बसाने
 के  साम  पर,  नये-तये  शहरों  के  बसाने  के
 ताम  पर,  बनों  को  उजाड़ा  गया  ।  हमारे  यहां
 इतना  विशाल  वन  था,  लेकिन  उसको  काट
 कर  शहरों  को  बढ़ाया  गया  |  तब  मैं  प्रापसे
 पूछना  चाहता  हूं  कि  प्रापन  बनों  के  नाम  पर
 कितना  खर्च  किया  ?  झाज  वनों  के  बिना
 वर्षा  नहीं  हो  सकती,  बनों  के  भ्रभाव  में  बाढ़
 को  नहीं  रोका  जा  सकता,  वनों  के  भ्रभाव  में
 उद्योगों  का  विस्तार  नहीं  हो  सकता,  वनों  के
 अभाव  में  प्रतिरक्षा  का  काम  नहीं  हो  सकता,
 बनों  के  प्रभाव  में  संचार  का  काम  नहीं  हो
 सकता  और  वनों  के  प्रभाव  में  हमारी  इण्डस्ट्रीज
 खड़ी  नहीं  हों  सकती,  लेकिन  इस  पर  आपने
 कितता  खर्च  किया  ।  पहले  प्लान  में  9.  6
 करोड़  रुपया,  जो  टोटल  पब्लिक  सेक्टर  पंर
 जितना  चे  हुआ---उसफा  0.  49  परसेन्ट  ।
 चौथे  प्लान  में  भापने  92.5  करोड़  रुपया
 खर्च  किया  जो  टोटल  पब्लिक  सेक्टर  प्राउट-ले
 का  0.58  परसेन्ट  था  |

 भव  इस  चीज़  को  देखिये  कि  हमको
 बनों  से  भ्रामदनी  कितनी  होती  है,  बनों  से

 कागज़ी  प्रामदनी कितनी  होती  है  ?  1972—
 73  में  स्टेट  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  से  रायल्टी
 के  रूप  में  2.58  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए
 थे  और  माइनर-फारेस्ट  से  प्राप्त  हुए  चेन
 50.  9  करोड़  रुपये ।  हम  इम्पोर्ट  कितना

 करते  हैं  ?  1965-66  में  जहां  पेपर  शौर
 पेपर  बोर्ड  के  लिए  हम  13.  48  करोड़  का
 इस्पोर्ट करते  थें---  1974-75 % में  58.  85

 करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  किया  ।  उसी  तरह  से

 न्यूजप्रिट  जहां  1965-66  में  6.  is  करोड़
 का  किया  था  वहां  झाज  44.  99  करोड़  क
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 करते  हैं  ।  इनसे  हमारी  झामदनी  भी  धटती
 ली  गई  है  ।  बनों  का  विस्तार  कितना  हुभा
 है  इसके  ांकड़े  भी  मैं  भ्रापकों  बता  देता
 जाहता  हूं  ।  इतके  विभाग  का  यह  झाकड़ा
 है,  इंडिया  i975  का  है  1  क्‍्लासिफिकेशन
 ध्राफ  टोटल  फारेस्ट  एरिया  i960-6  a
 6  साख  98  हजार  556  स्क्‍्वेंयर  किलोमीटर

 था  जो  कि  1972-73  में  घट  कर  4  लाख
 49  हजार  389  स्क्‍वेयर  किलोमीटर  रह
 गया  ।  यह  बन  सम्पदा  का  हाल  है  1

 देश  की  इकोनोमी  का  सब  से  बढ़ा
 ध्राघार  कृषि  है,  इंडस्ट्री  है।  दोनों  का  सम्बन्ध
 बनों  से  है  1  वनों  का  विस्तार,  उनका
 इम्परूवमैंट  करने  के  बजाय  दिन  प्रति  दिन
 इसमें  गिरावट  झाई  है  ।

 बनों  के  जो  प्रफसर  होते  है  उनके  श्राचरण
 को  प्राप  देखें।  संध  लोक  सेवा  झायोग से
 फारेस्ट  सबिस  में  लोग  लिये  जाते  है  ।  क्‍या
 उनका  करेक्‍्टर  होता  है  इसको  धाप  देखें  ।
 गरीब  पभ्रादमी  जो  इनके  यहां  दो  रुपये  रोज़
 पर  काम  करता  है  उनकी  कल  क्या  स्थिति
 थी  शौर  श्ाज  क्‍या  हो  गई  है  इसकों  ग्राप
 देखें  ।  भ्राफे  भासपास  तो  बहुत  सुन्दर
 बन  हैं  ।  इन्हीं  लोगों  के  परिश्रम  के  बल  पर
 सम्पूर्ण  देश  झौर  दुनियां  खड़ी  है  झौर  यही  वे
 लोग  हैं  जों  अराज  दाने  दाने  के  लिए
 मोहताज  ही  गए  है  ये बे  लग  है
 जो  वनों  के  भ्रास  पास  रहते  हैं।  जो
 कल  तक  मालिक  हुभा  करते  थे  क्षमीन  के
 वे  आज  दाने  दाने  के  बिना  परेशान  है  t
 बनों  का  विस्तार  किये  बगैर  उद्योग  स्थापित
 नहीं  हो  सकते  हैं,  उनके  बिना  कृषि  में  सुधार
 नहीं  हो  सकता  है,  प्रतिरक्षा  का  काम  नहीं  हो
 सकता  हैं,  ट्रेनों  का  श्रावागमन  नहीं  हो
 सकता  है  ।  झाज  स्‍लीपरों  की  कमी  है  ।
 इनको  हमें  बाहर  से  इम्पोर्ट  करना  पड़ेंगा  |
 न  इम्पोर्ट  करें  यह  दूसरी  बात  है  |  लेकिन
 जरूरत  इतकों  इम्पोर्ट  करने  की  है  ।  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  20-30  बर्ष  में

 DECEMBER  2,  017  Forests  (HAH  Dis.)  360

 बनों  को  इस्मूब  करके  हम  अपने  देश  की
 इकोनोमी  को  मजबूत  बना  संकते  थे,  ay
 काम  हमने  नही  किया,  उसकी  झोर  ध्यान
 नहीं  दिया  1  नड़े  बड़  उद्योग  खोल  में  की

 4  भीर  ध्यान  दिया,  छोटे  उद्योगों  की  उपेक्षा  की  t
 वसों  पर  जो  जीने  वाले  लोग  थे  उन  तमास
 गरीब  लोगों  को  परेशान  किया  गया  |

 इन  शब्दों  क ेसाथ  और  झापके  माध्यम  से  मे
 कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  बनों  का  क्षिस्तार
 नहीं  किया  जाएगा  देश  की  श्राथिक  हालत
 नहीं  सुधरेगी,  वनों  का  विस्तार  नहीं  होगा
 लो  देश  के  उद्योग  नहीं  पनपेंगे,  विस्तार  नहीं
 होगा  तो  हमारी  संचार  और  प्रतिरक्षा
 व्यवस्था  मजबूत  नहीं  होगी  ।  इस  वास्ते  '
 शग्रापका  ध्यान  अविलम्ब  इस  शोर  जाना
 चाहिये  |

 PROF.  P.  G.  MAVLANKAR  (Gan-
 (hinagar):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  am
 glad  that  my  friend,  Shri  Yuvraj
 brought  this  half-an-hour  discussion
 on  an  important  subject  about  which
 not  only  we  should  have  continuous
 discussion  but  whal  Js  more  important
 is  that  there  should  te  more  urgent
 implementation.  As  a  member  of  the
 Board  of  Management  of  the  Gujarat
 Agricultural  University,  for  the  last
 four  years  I  have  been  somewhat
 closely  associated  with  the  problems
 of  agriculture  and,  also,  in  particular,
 with  problems  of  forestry.

 Sir,  I  am  distressed  to  find  that  the
 king  of  attention  one  needs  to  pay  to
 the  problem  of  forests  and  their  deve-
 lopment  is  not  being  paid.  It  is  truism
 to  say  that  we  are  an  agricultural
 counrty.  Of  course,  we  know  that
 India  is  rich  in  resources  but  the
 trouble  is  that  although  we  are  rich
 in  resources,  yet  we  are  poor  in  uti-
 lisation  of  these  resources.  I  should
 further  say  that  we  do  not  have  an
 integrated,  well  thought  out  and  con-

 ly  well-  tei  plan  or
 approach  in  regard  to  cxploitation  of
 our  natural  rescurces  including  thioge
 of  forestry.  I  want  Shri  Barnalaji  to
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 tell  us  what  the  new  government  are
 thinking  in  terms  of  intensifying  not
 only  agriculture  in  gene  al  but  fores-
 try  in  particular,  When'I  say  fore
 try  I  mean  the  trees,  animals,  rainfall,
 drinking  water,  climaie,  etc.  When
 we  say  potential  resources,  why  are
 we  not  paying  enough  uttention
 to  the  problem?  We  seem  to  slip
 into  short  term  gains  and  also  to  cer-
 tain  kind  of  commercialising.  The
 manner  in  which  the  forests  of  long
 duration  in  our  country  are  removed
 and  got  rid  of  is  8  colossal  and  highly
 unfavourable  commentary  on  the  plan-
 nets  ang  politicians  and  public  men
 in  this  country.  We  feel  that  we  can
 get  certain  other  advantages,  indus-
 tries  and  agriculture  and  other  things
 from  the  deforestation,  some  earnings
 in  foreign  exchange,  private,  commer.
 cial  business,  trade,  etc.  Is  this  real-
 ly  a  sensible  thing?  Should  we  not
 think  in  terms  of  both  shoit  term  com-
 mercial  and  industrial  benefits  and
 also  long  term  needs  of  the  agricul-
 ture  of  the  country.  I  feel  therefore
 that  afforestation  needs  to  be  develop-
 ed.  I  cannot  say  what  exactly  is  the
 present  ftatistics  with  regard  to  affor-
 estation  in  our  country.  My  suspicion
 is  it  is  not  as  high  as  it  ought  to  be
 and  coming  from  Giarat,  I  can  say
 that  the  Gujarat  percentage  is  niuch
 below  the  national  «average.

 MR.  CHAIRMAN:  What  is  the  per-
 centage  in  Gujarat?

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  You
 are  cross-examining  me  and  if  I  give
 you  wrong  information,  it  will  be  a
 privilege  matter!  If  my  memory,
 however,  does  not  fail,  I  believe  it  is
 between  9  and  l]  per  cent  whereas
 the  national  average  is  21-22:  my  im-
 Pression  is  that  it  is  less  than  12,  in
 Gujarat,  almost  half  the  national  ave-
 rage.  We  are  way  behind.  My  point
 is  that  not  only  in  Gujarat  but  in  other
 parts  of  the  country  also  where  it  is
 Possible,  in  addition  to  pumping
 money,  there  should  be  better  planning and  urgent  implementation  regarding
 afforestation.

 I  was  in  the  Andamans  during  the
 emergency  period;  of  course,  govern-

 ment  did  not  send  me  there  and  I
 went  on  my  own  to  see  Andamans  in
 one  of  the  intermediate  journeys  to
 see  the  couutry.  I  was  more  than
 impressed  and  delighted  to  gee  the
 richness  of  the  forests,  the  scenary,
 the  climate  and  everything.  Patti-
 cularly  the  forest  wealth  in  these
 islands,  there  are  several  hundred  is-
 lands,  is  something  which  you  have  to
 88e  with  your  own  eyes;  you  cannot
 imaging  it.  I  should  like  the  hon.
 Minister  to  tell  us  something  on  that,
 to  tell  us  how  you  propose  to  go  ahead
 with  these  forests  in  Andaman  Nicobar
 Islands  and  in  other  places  in  our
 country.

 Wild  life  ig  very  much  part  of  our
 forestry  and  you  cannot  go  about
 killing  animals,  because  certsin  part
 of  anima]  life  is  also  part  ard  parcel
 of  forest  life.  When  you  say  aifores-
 tation  it  also  means  preservation  of
 wild  life,  animal  life.  I  do  not  believe
 in  rigid  memberships  of  societies  for
 prevention  of  cruelty  to  animals.  I
 look  at  it  not  from  that  angle,  but
 from  the  angle  that  animals  form  an
 inseparable  part  of  foresis  and  we
 must  not  neglect  them.

 8.6  hrs.

 Instead  of  having  a  narrow,  short-
 term  commercially  based  and  quick
 profit-making  approach  in  these  mat-
 ters,  can  we  not  have  a  long-term
 approach  and  see  that  in  order  to
 gain  some  short-term  benefits  we  do
 not  do  damage  to  our  long-term  needs
 of  the  country,  a  country  of  this  size,
 this  richness  of  variety  and  resource-
 fulness  in  agriculture?

 I  am  glad  the  minister  in  his  origi-
 nal  reply  said  a  word  about  social
 forestry.  I  am  reminded  of  a  useful
 seminar  held  in  Ahmedabad,  my
 home  town,  last  year  on  social  fores-
 try.  I  attended  a  part  of  the  proceed.
 ings  of  that  seminar  and  I  know  how
 useful  and  fruitful  it  was.  Experts
 from  al]  over  India  guve  usefu)  ideas.
 The  Minister  should  tell  us  whether



 363  Development  of

 (Prof.  P.  G.  Mavalankar]
 the  government  have  taken  any  fur-
 ther  action  in  regard  to  the  fruitful
 decisions  arrived  at  in  that  seminar.

 SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO
 (Koraput):  Forests  play  an  impor-
 tant  role  like  agriculture  and  pre-
 servation  of  forests  is  vital  to  the
 country.  J  want  to  ask  two  ques-
 tions.  In  the  forest  ereas,  the  majo-
 rity  of  local  population  comprises  of
 tribals.  Forests  were  their  tradition-
 a]  rights.  In  894  the  British  Govern-
 ment  passed  an  Act  whereby  forests
 were  given  to  the  tribals  ag  a  right
 and  privilege.  In  4952  the  Govern-
 ment  of  India  enacted  the  Forest  Act
 and  gave  rights  and  concessions.  But
 at  present  the  government  js  giving
 only  the  concessiong  but  not  the
 rights.  I  emphasise  it  because  the
 tribals  are  exploited  by  those  who  go
 to  the  forests  to  exploit  the  meatural
 resources.  Instead  of  exploiting  the
 natural  resources,  they  exploit  the
 tribals.  That  is  why  a  working  group
 was  set  up  to  study  in  depth  “Tribal
 Development  Programmes  based  on
 Forests".  They  have  given  about  27
 recommendations.  I  want  to  know
 how  many  of  them  have  been  adopt-
 ed  by  the  Agriculture  Ministry  and
 whether  the  government  have  given
 directions  to  the  States  to  adopt  those
 recommendations.  I  also  want  to
 know  what  is  the  present  forest  policy
 of  the  Government  of  India  to  protect
 the  tribals  from  exploitation  by  those
 who  go  there  to  set  up  industries  or
 to  exploit  the  natural  resources.  I
 request  the  minister  to  reply  to  these
 two  questions.

 शी  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  (कोडरमा)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  झ्ापके  माध्यम  से
 केवल  एक  बात  जातना  चाहता  हूं  ee

 MR.  CHAIRMAN:  No,  no.  I  have
 already  called  the  Minister.

 sit  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  जो  प्रभी
 वक्तव्य  गुबराज  जी  ने  भौर  भौर  लोगों
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 ने  दिया  है  उस  संबंध  में  मैं  कहता  चाहूंगा,
 बन  नीति  शौर  वन  सीमा  की  झाड़  में  बन
 विभाग  के  पदाधिकारी  बहुत  व्यापक  भ्रष्टाचार
 कर  रहे  हैँ  ।  जंगल  के  किनारे  जो  लोग  बसे

 हुए  है,  जिनमें  प्रधिकांश  हरिजन,  भादिवासी
 और  भूमिहीन  लोग  है,  जिन्होंने  बीस  पच्चीस
 सालों  से  जी  तोड़  मेहनत  कर  के  उस  जमीन
 को  खेती  के  लायक  बनाया  है,  मैं  जानता
 चाहता  हूं  क्या  उनके  साथ  उस  जमीन  का
 बन्दोबस्त  कर  दिया  जायगा  (वध्यषधान)

 दूसरी  बात  बन  सीसा  के  ताम  पर  आज
 ब्या  हो  रहा  है  ?  जिन  किसानों  का  उस

 भूमि  पर  कब्जा  है,  जिनके  पास  उसके  कागजात
 है,  उसकी  रेन्ट  रसीदे  हे  उन  पर  मुकदमे  चल
 रहे  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनकी
 जमीन  छोड़  दी  जायगी  ?

 तीसरी  बात  मैं  यह  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  वन  रोपण  के  नाम  पर  जो
 काम  चल  रहा  है  उस  में  वन  रोपण  के  बजाय
 बत  को  उजाड़ने  का  काम  ग्रधिकारी  लोग
 कर  रहेही  बड़े  पैमाने  पर  वन  की  लकड़ियां
 कटवा  कर  वे  लोग  बेचवा  रहे  हूँ  ।
 डिफारेस्टेशन  हो  रहा  है  7  तो  क्‍या  सरकार
 उन  भ्रप्ट  अ्रधिकारियों  को  निलम्बित
 या  डिस्मिस  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 PROF.  P.  छ.  MAVALANKAR:  On
 a  point  of  order  I  am  very  glad  my
 friend  in  a  way  was  given  an  oppor-
 tunity  to  speak;  but  I  hope  what  you
 have  done  to-day,  would  not  become
 a  precedent,  because  the  rules  are
 very  clear  on  this  subject.

 MR.  CHAIRMAN:  The  rules  do  not
 permit  it;  and  I  have  not  permitted
 him.

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  am  very  glad  that
 my  friend  Mr.  Yuvraj  brought  in  this
 half-an-hour  discussion  on  this  sub-
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 ject.  And  some  very  good  suggestions
 have  come  from  the  hon,  Members.
 It  is  correct,  as  it  has  been  said,  that
 full  and  proper  attention  was  not
 given  towards  forestry  til]  now.  In
 fact  during  the  last  many  years,  we
 have  seen  that  there  has  been  denuda-
 tion  of  forests,  instead  of  afforesta-
 tion.  There  has  been  spoiling  of
 forests;  and  lot  of  damage  has  been
 done.  Just  now,  you  were  hearing
 two  views.  One  view  was:  “Some
 people  have  cleared  some  jungles  and
 started  cultivation;  would  you  like  to
 take  back  land  from  them?”  It  has
 teen  happening  so.  Some  good
 forests  have  been  taken  up  by  some
 people;  the  forest  or  jungle  was  cut
 off  from  those  areas  and  they  werc
 brought  under  cultivation.  Gra-
 dually,  encroachment  occurred  jin  this
 manner;  and  forest  areas  were  being
 spoiled  in  many  States.  For  public
 needs  also,  i.e.  whenever  there  was
 need  for  any  project  or  qa  colony,
 forest  areas  were  being  given;  and
 land  in  the  forest  area  was  given  be-
 cause  much  money  was  not  needed
 for  it.  I  received  information  that  |
 lakh  hectares  of  forest  area  was
 given  every  year  for  this  purpose.
 That  is  why  we  have  such  a  thin  area
 of  forests.  This  area  is  decreasing,
 ag  my  friend  pointed  out.  In  some
 of  the  States,  the  position  ig  actually
 very  bad.  For  example,  the  per-
 centage  of  forest  in  Gujarat,  com-
 pared  to  the  geographical  area,  is
 only  8.88.  This  is  very  low,  as
 compared  to  the  all-India  average  of
 22.8  per  cent.  That  figure  is  also  low;
 it  should  be  36  per  cent.  Mention  was
 made  about  Andaman-Nicobar  Isiands.
 That  area  is  perhaps  the  best  in  the
 whole  country.  The  percentage  there
 is  88.99,  ie.,  about  90.  There  are
 beautiful  forests  there.  Some  efforts
 have  been  made  for  social  forestry,
 which  has  been  mentioned  by  my
 friend.  The  National  Commission  on
 Agriculture  had  recommended  that
 schemes  for  social  forestry  should  be
 taken  up,  and  schemes  were  taken
 Up  in  the  five-year  plan—only  last
 year.  For  ‘1976-77,  an  amount  of
 Rs.  2.4  crores  wes  spent  on  social

 forestry;  and  the  total  area  was  16,470,
 hectares  that  was  brought  under
 forests,  So,  we  are  trying  to  improve
 upon  it  in  a  big  way.  For  this  year
 ‘1977-78,  we  are  increasing  it  from
 16,000  hectares  to  62,000  hectares,
 which  is  an  jncrease  of  four  times,  as
 compared  to  the  previous  year.  We
 are  going  to  spend  this  year  about
 Rs,  9.50  crures.  Next  year  we  are
 going  to  increase  the  area  to  more
 than  one  lakh  hectares  under  social
 forestry,  which  means  planting  of
 forests  in  waste  lands  and  panchayat
 lands  and  also  re-forestation  of  de-
 gradeq  forests.  Some  forests  have
 not  been  completly  ruined,  but  they
 have  been  de-graded.  Some  trees
 are  stil]  standing,  but  we  cannot  call
 them  as  forests.  They  have  been
 denuded  and  they  have  been  cut  off.
 A  lot  of  damage  has  been  done.  The
 damage  is  more  where  some  urban
 population  js  living  near  that  land.
 They  are  susceptible  to  more  damage,
 because  some  people  cut  wood  from
 that  area,  take  it  to  the  town  and  sell
 it,  That  is  why  there  are  many  cases
 of  prosecution.  May  be,  some  are
 genuine  cases  and  not  others.  Accord-
 ing  to  my  friend,  some  wrong  csases
 have  been  jnstituted  and  they  should
 be  withdrawn.

 Another  proposal  that  was  made  was
 that  we  should  protect  the  rights  of
 the  tribals.  I  could  not  understand
 what  rights  of  the  tribals  the  hon.
 Member  had  in  mind,  Was  he  referr-
 ing  to  their  right  to  cut  forests?  If
 so,  we  are  not  going  to  protect  those
 rights.  If  he  was  referring  to  their
 right  to  cut,  or  damage  forests,  or  to
 cultivate  forest  land  for  agricultural
 purposes,  we  would  not  like  to  pro-
 tect  those  rights.  But  if  the  tribals
 want  to  use  the  forests  to  get  some
 income  from  the  forest  produce,  these
 poor  people  are  welcome  to  do  that.

 The  States  have  also  their  own
 schemes  in  the  matter  on  which  the
 States  are  spending  Rs,  46  crores.
 The  Centre  is  spending,  as  I  have  said,
 Rs.  9.5  crores.

 Afforestation  generates  a  lot  of
 employment.  We  have  calculated
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 that  every  crore  of  rupees  spent  on
 afforestation  gives  employment  for
 10.000  people  for  the  whole  ye®r,
 which  means  for  50  days  in  a  year.

 I  think  I  have  covered  all  the
 points.
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 8.34  hea,

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,
 December  5,  977/Agrahayana  14,  809

 (Saka).


